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 विषय  Subject
 पृष्ठ  Pages
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 geal  के  मौखिक  दत्त  0९०७1,  ANSWERS  TO  QUES

 तार  प्र०  संख्या

 S.  0.  No.

 401,  व्यापार  गृहों  को  लाइसेंसों  ate  परमिट  i {  Issue  of  Licences  and  Permits

 का  दिया  जाना  to  Business  Houses  1-4

 402.  संस्थापन  अ्रधिकारी  wit  सतकंता  Combination  of  the  Functions  of
 an  Establishment  Officer  and

 कारी  के  कार्यों  को  एक  साथ  मिलाना
 Vigilance  Officer  4-7

 403.  विभिन्न  राज्यों  के  केन्द्रीय  feta  पुलिस  Recruitment  to  CRP  and  CISP
 from  various  States

 a
 केन्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा  दल  में  7-8

 भर्ती

 404.  Revenue  of  AIR  through  Adver- ay  1971-72  में  आकाशवाणी  को

 विज्ञानों  से  प्राय
 tisements  during  1971-72  8-9

 405.  साहा  इंस्टीट्यूट  श्राफ  न्यूक्लियर  फिजिक्स  Ineffective  functioning  of  the
 Saha

 कलकत्ता  का  अप्रभावी  कार्यकरण
 Institute  of  Nuclear

 Physics,  Calcutta  9-12

 407,  Scootar  Factory  at  Alwar अलवर  में  स्कूटरों  का

 aT
 (Rajasthan)  12-13

 408.  लाइसेंसों  सम्बन्धी  उपबन्धों  का  उल्लंघन  Inquiry  against  Industriral
 Houses  for  Violating  Provi-

 करने  के  लिए  औद्योगिक  गृहों  के  विरुद्ध  sions  of  Licences  13-15

 जाँच

 किसी  नाम  पर  afer यह  +  चिन्ह  इस  बात  का  द्योतक है
 कि  wer  को  सभा  में  उस

 सदस्य ने  वास्तव  में  पूछा था  ।
 er  indicate  1

 The  sign  +  marked  above  the  name  of  a  Membe  ह  indicatsad  hat  the  question  was

 actually  asked  on  the  floor  of  the  House  by  him.

 fi)



 Subject  पीठ  [Page
 पता  प्  सख्या

 U.S. No

 409.  कारावास  में  बन्दियों  को  सुविधायें
 Facilities  to  Prisoners  in  Jail  15-19

 सोचता  प्रश्न  SHORT  NOTICE  QUESTION

 6  Expansio  or  Production  of मिश्रित  इस्पात  दुर्गापुर  में  स्टन
 Stainless  Steel  in  Alloy

 Steels स्टील  के  उत्पादन  में  वृद्धि  19-25 Plant,  Durgapur

 प्रश्नों
 के

 लिखित  SatywRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS
 ता०  No  संख्या

 5.  0,  No

 406  जिन  व्यक्तियों  की  खेती  योग्य  भूमि  को  Technical and  Industrial  Facili-
 ties  to  Dependents  of  those

 दिल्‍ली  के  विकास  के  लिये  अधिग्रहीत  whose  Agricultural  Lands  have
 किया  गया  है  उनके  हितों  को  तकनीकी  been  Acquired  for  Develop-

 ment  of  Delhi  25-26 are  श्रौद्यीोगिक  सुविधाएं

 410  Programmes  for  Youth  Broad- आकाशवाणी  से  युवकों  के  लिए  प्रसारित

 होने  वाले  कार्यक्रम  cast  over  AIR  26

 411  अत्यावश्यक  वस्तु  निगम  Essential  Commodities  Corpora-
 tion  26-27

 412  विविध  भारती  से  art  Vividh  Bharti  Earnings  gos  27

 413  महाजन  प्रयोग  के  प्रतिवेदन में  की  गई  Implementation  of  Recommen-

 सिफारिशों  को  क्रियान्वित  करना  dation  contained  111.0
 Mahajan

 Commission  Report  27

 414  भूमिगत  जल  की  मात्रा  का  पता  लगाने  के  Survey  of  Bihar  and  M.P.  by
 Geological  Survey  of  India  to

 लिये  भारत  के  भु  सवाल  विभाग  द्वारा  assess  the  quantity  of  Under-
 बिहार  तथा  मध्य  प्रदेश  में  सर्वेक्षण  ground  Water  27-28

 416.  विदेशों  में  प्रा काश वाणी  के  संवाददाता  AIR  Correspondents  in  Foreign
 Countries  28

 417  Persons  arrested  for  lifting  of राजधानी  में  कारों  की  चोरी  के  लिए
 गिरफ्तार  किये  गये  व्यक्ति  cars  in  the  Capital  eer  29

 418  अत्यावश्यक  वस्तुश्नों  पर  नियन्त्रण  Control  on  Essential  Commodi-
 ties  29-30

 419  पश्चिम  बिहार  तथा  श्रीराम  में  Applications  for  Licences  from

 उद्योग  स्थापित  करने  हेतु  लाइसेंस  प्राप्त  Monopoly  Houses  to  set  up
 Ind  ustries  in  West  Bengal करने  के  लिये  एकाधिकार  हों  से  प्राप्त
 Bihar  and  Assam  30

 420  फिल्म  परिषद  की  स्थापना  का  उद्देश्य
 Purpose  of  Setting  up  Film

 Council  30-31
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 Subject विषय  पृष्ठ  /Pages

 पता  To  सख्या
 U.S.  Q.  No.

 3980.  स्वेद लीय  अलीगढ़  मुस्लिम  Ultimatum  by  All  Party  Aligarh

 Muslim  University  Action लय  कार्यवाही  समिति  द्वारा  उत्तर  प्रदेश
 Committee  for  Muslim  Mini-

 के  मुस्लिम  मंत्रियों  के  लिए  चेतावनी  Sters  in  [  31

 3981.  केन्द्रीय  जाँच  ब्युरो  द्वारा  केन्द्रीय  सरकार  Investigations  by  CBI  of  Charges

 of  Corruption  against  Ex-
 के  भूतपूर्व  मंत्रियों  के  विरुद्ध  भ्रष्टाचार  के  Ministers  of  Union  Gov't  31-32

 भ्रारोपों  की  जाँच

 Alleged  harassment  of  DMS 3982.  साउथ  एवेन्यू  स्थित  ga  वितरण  केन्द्र

 नई  दिल्‍ली  पर  पुलिस  दुबारा  दिल्ली  Employees  at  South  avenue
 Milk  Booth,  New  Delhi  by

 दुग्ध
 योजना  के  कर्मचारियों  को  तंग  Police  32

 किया  जाना

 3983.  ८  क्टर  कारखानों  की  क्षमता  झर  उनमें  Capacity  of  Industrial  Plants  of
 Tractors  and  use  of  imported

 प्रायश्चित  पुर्जों  :  प्रयोग
 Components  oe  32-33

 Monopoly  Houses  Manufactur- 3984.  इंजीनियरिंग  स  का  निर्माण
 33-34

 वाले  एकाधिकार  गह
 ing  Engineering  Goods

 जोड़  Import  of  Tractor  for
 Assembly 3985.  हिन्दुस्तान  मशीन  ger  दवारा

 by  H.  M.  T.  Plant  34-35
 जाने  वाले  =  पटरों  का

 Develo  nment  af  थके 3986.  बिहार  कौर  उड़ीसा  के  111  nt  or  1110 bal  Areas  of

 Rajasthan,  Bihar &  Orissa  35
 जाति  क्षेत्रों  का  विकास

 Telephone  m 3987.  राजस्थान  के  गांवों में  टेलिफोन  सुविधा  Villages
 Rajasthan

 35-37

 An  U  arkec  for  M.  P 3988.  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  मध्य  प्रदेश  t  ea

 के  रखी  गयी  घन  राशि
 during  Foruth  Plan  38-39

 3989,  meq  प्रदेश  में  वन  क्षेत्रों  के  निकट  Industries  near  Forest  Areas
 in  M.  P  39 उद्योग

 3990.  मध्य  प्रदेश  में  क्षेत्रीय  प्रचार  एकक  Regional  Publicity  Units  in
 Madhya  Pradesh  39-40

 Capital  investment  in  Heavy 3991.  मध्य  प्रदेश में  भारी  उद्योगों  में  पूजी  Industries  in  M.  P  40
 निवेश

 (iii)



 Subject
 पृष्ठ  /  Pages

 पता  घ०  संख्या

 5.  0.  No.

 3992.  5  1972  के  ब्लिट्ज में  भ्राउस्ट  News  item  ‘Outst  these  aliens

 from  Strategic  Border  Areas
 दिन  एलियन्स  फ्रॉम  स्तर  टेमिक  बाहर

 appearing  in  Blitz  dated  5th

 एरियाज  शीर्षक  के  अन्तर्गत  प्रकाशित  August,  1972  40

 समाचार

 Selection  of  Senior  Administra- 3993.  भारतीय  अन्तरिक्ष  अनुसन्धान
 tive  Officers  for  Indian  Space

 त्रिवेन्द्रम  के  लिए  वरिष्ठ  प्रशासनिक  Research  Organisation,  Tri-

 भ्र धि कारियों  का  चयन  vandrum  40-41

 3994.  स्वतंत्रता  सेनानियों  कों  ताम्रपत्र  प्रदान  Invitatioris  to  Freedom  Fighters
 for  Award  of  Tamra  Patra

 करने  के  लिए  दिल्‍ली  ata  का  निमन्त्रण  Delhi  प  41-42

 3995.  Financial  Assistance  to  Bereaved
 युद्ध  में  घह्ीद  हुये  विभागीय  कर्मचारियों

 Families  of  War  Victims  of
 के  परिवारों  को  वित्तीय  सहायता  42 the  Department

 3996.  मुशिंदाबाद  में  नबाब  के  महल  हजर  Ast  Treasure  Stolen  from

 Nawab’s  Palace
 दवाड़ी  में  कलाकृतियों  की  चोरी  Hazardwari,

 Murshidabad  42-43

 3997.  दिल्‍ली  में  एक  डी०  एस०  पी०  को  Suspension  of  D.S.P. in  Delhi  43

 निलम्बित  किया  जाना

 3998,  केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा  के  सेलेक्शन  Select  List  for  1972  for  Promo-

 tion  to  the  Selection  Grade  of
 ग्रेड  में  पदोन्नति  के  लिए  1972  की

 C.s.d.
 maad

 43-44
 चयन  सुची

 3999,  भारत  ग्राफथेल्मिक  ग्लास  Accomodation  for  Workers  of

 Bharat  Ophthalmic  Glass  Ltd.,
 दुर्गापुर  के  कर्मचारियों  के  लिए  आ्रावास  Durgapur

 4000.  Absorption  of  Work  Munshis  in ग्राकाशवारणी  में  वक  मूर्तियों  का  खपाना
 AIR  44-45

 4001.  आकाशवाणी  में  द्वितीय  श्रेणी  के  Absorption  of  Grade  of  Clerks
 against  Work  Munshis  in

 क्लर्कों  को  वक  मुनियों  के  रूप  में  AIR  45
 कराये  पर  लगाना

 4002,  स्वतंत्रता  की  25  वीं  जयन्ती  पर  Non  inclusion  of  INA  Men  in
 the  List  of  Freedom  Fighters पत्र  प्राप्त  करने  वाल  स्वतंत्रता
 who  received  Awards  on  25th

 नियों  की  सुची  में  श्राजांद
 हिन्द  फौज  Anniversary  of  Independence...  45-46

 के  सैनिकों  को  सम्मिलित  a  किया

 जाना

 (fv



 विषय  Subject  पीठ  /Pages

 पता  सख्या

 U.S. 0.  No

 4003,  उपग्रह  प्रणाली  प्रभाग का  दुम्बा  से  Shifting  of  Satellite  Systems
 Division  from  Thumba  to बंगलौर  को  स्थानान्तरण
 Banga  lore  46

 4004  स्वतंत्रता  सेनानियों को  ताम्रपत्र देने  Expendi iture WAIL  incurred  on  the
 Presentation  of  Tamra  Patras पर  gut  व्यय
 to  Freedom  Fighters  46

 4005  अखबारी  कागज  की  चोर  बाजार  Sale  of  Newsprint  in  Black-

 बिक्री
 market  47

 4006  देश  की  जेलों  में  भूमिगत  मिजो  Underground  Naga,  Mizo,  Kuki
 11]  Manipur  Rebels  in  Jails

 कूकी  तथा  मणिपुर  के  विद्रोही
 in  the  country  47

 4007  Proposal  for  setting  up  Project परिचय  बंगाल  में  संयुक्त  क्षेत्र  में  एक
 in  Joint  Sector  in  West

 परियोजना  की  स्थापना  घी  Bengal  47-48
 प्रस्ताव

 4008  देवास  में  नाइट्रस  Letter  of  Intent  for  setting  up  a

 Nitrous  Oxide  Factory  at
 साइड  कारखाने  स्थापना  करने

 Dewas  (M.  P.)  48

 हेतु  अमिय-परा  जारी  करना

 4009  उज्जन  से  प्रकाशित  होने  वाले  4  News  Item  ‘Ek  Sansad  Sadasya
 Jisne  Dakuon  Ko  Bhi  Mat

 972  के  समाचार  पत्र
 De  Dee’  appearing  in

 श्राविका  में  संसद्‌  सदस्य  nik  Avantikaਂ  of  Ujjain
 uated 4.  6.  72  49

 जिसने  डाकिनों  को  भी  मात  दे  दी

 aga  के  श्रन्तगंत  प्रकाशित  समाचार

 4010
 Setting  up  of  Whole  Sale  Cor- उपभोक्ता  aaa  के  लिये  थोक

 for
 व्यापार  निगम  की  स्थापना

 poration  Consumer
 ह  G JOOS  49

 4011  Foreigners  allowed द्  के  चित्र  लेने  के  लिए  विदेशियों  rot  to  take  War

 को  भ्र नुम ति  Pictures  49-50

 4012  चौथी  योजना  में  मध्यप्रदेश  को  केन्द्रीय  Central  assistance  to  Madhya
 Pradesh  under  Fourth  Plan  50 सहायता

 Setting  up  of  Industries  by 4013  हों  द्वारा  मसूर
 Monopoly  House  of  Mysore  50-51

 में  उद्योगों  की  स्थापना

 4014  बिहार के  सहरसा  जिले  में
 संस्थान  Burning  of  Santhal  habitation  in

 Saharsa  District,  Bihar  £1 बादी  का  जलाया  जाना

 (Vv)



 विषय  Subject  पृष्ठ  /  ages

 झरता ०  प्र०  संख्या

 U.S.  Q.  No.

 Alleged  Statement  by  Chief 4015.  welts  मुस्लिम  विश्वसनीय द्यालय
 के

 Minister  of  UP  रे  Educated
 FH  उत्तर शिक्षित  युवकों  के

 Youth  from  Aligarh  Muslim

 University  51-52 प्रदेश  के  मुख्य  मंत्री  द्वारा  वक्तव्य

 4016.  matter  की  फर्मों  के  साथ  तकनीकी  Technical  and  Financial  Collabo-
 52-53 ration  with  US  Parties

 तथा  वित्तीय  सहयोग

 4017.  मध्य  प्रदेश  सरकार  द्वारा  aly  गये  Cases  investigated  by  CBI  on

 reference  from  M.P.  Govern- मामलों  की  केन्द्रीय  जांच  ब्युरो  द्वारा
 ment  53 जांच

 4018.  सांभर  areca  लिमिटेड  द्वारा  सोडियम  Production  of  ‘Sodium  Sulphate,
 Soda  Ash  and  Amonia  Ferti-

 डोडा  एश  ate  हरमोनिया
 lisers  by  Sambhar  Salts  Limi-

 रनों  का  उत्पादन  ted  53-54

 News  items 4019.  31  1972  के  हिन्दुस्तान  टाइम्स  ‘various  minority
 Communities  in  Siliguri  in

 में  माइनारिटीस  इन  सिलीगुड़ी  West  Bengal  live  in  fear’
 इन  वेस्ट  बंगाल  लिव  इन  alae  appearing  on  Hindustan  Times,

 भ्रन्तगंत  प्रकाशित  समाचार  dated  31-7-72  34

 402  Foreign  Agents  inciting  Commu- साम्प्रदायिक  शक्तियों  को  भड़काने  वाले
 nal  Forces  Warning  allegedly

 विदेशी  एजेंट--राजस्थान  के  मुख्य  मंत्री
 given  by  Chief  Minister  of

 द्वारा  दी  गई  कथित  चेतावनी  Rajasthan  .  54-55

 4021.  Demand  for  guarrantee  against जम्मू  तथा  काश्मीर  की  स्वायत्तता  कम

 न  करने की  मांग  Curtailment  of  Autonomy of
 Jammu  and  Kashmir  x  55

 4022.  समुद्री  उपयोग  के  लिये  श्राराविक  शक्ति  «Nuclear  Power  propulsion  for

 प्रोपल्शन  Marine  Application  55-56

 4023.  भारतीय  फिल्मों  पर  विदेशी  फिल्मों  के  Impact  of  Import  of  Foreign
 Films  on  Indian  Films  56 ग्रा यात  का  प्रभाव

 Number  of  People  Jiving  in  Bihar 4024.  बिहार  में  निकलता  से  भी  नीचे  के
 below  poverty  Line  36-57

 स्तर  पर  रहने  वाले  लोगों  की  संख्या

 Process  developed  by  National 4025.  पुना  स्थित  राष्ट्रीय  रसायन  प्रयोगशाला
 Chemical  Lal

 द्वारा  नारियल  जटा  मज्जा से  गास्केट ों
 ratory,  Poona

 for  the;  nut  ‘ure  of  Gaskets

 के  निर्माण  की  प्रक्रिया  का  विकास  37-58

 (  vi  )



 विषय  Subject
 पृष्ठ  /Pages

 पता  प्र०  संख्या

 U.S.  0.  No.

 4026.
 भूतपूर्व  नरेशों  के  विशेषाधिकार  Privileges  of  Former  Rulers  58

 Expenditure  on  Technical  Teams 4027.  तकनीकी  ज्ञान  प्राप्त  करने  हेतु  विदेशों
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 लोक-सभा  ग्यारह  बजे  समवेत  हुई

 The  Lok
 Sabha

 met  at  Eleven  of  the  Clock

 अध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए
 [  Mr.  Speaker  in  the  Chair  ]

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 व्यापार  गहों  को  लाइसेंसों  कौर  परिजनों  का  दिया  जाना

 #401.  श्री  प्रतिभा  fag  सालको  :

 श्री  आकार  लाल  बरवा  :

 क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  अराम  चुनाव  के  बाद  जिन  15  बड़े  व्यापार  गृहों  को  सबसे  अधिक  संख्या  में

 लाइसेंस  are  परमिट  दिये  गये  उनके  नाम  क्या  हैं  ;  रोक

 उन्हें  दिये  गये  लाइसेंसों  के  मुल्य  कौर  उनका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 प्रौद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सिद्ध  इवर  :  औद्योगिक  विकास

 मंत्रालय  उद्योग  तथा  के  अन्तरगत  जारी  किए  गये  औद्योगिक  लाइसेंसों

 से  संबंधित  है  ।  उद्योग  तथा  अधिनियम  के  ग्रसित  कोई  भी  जारी

 नहीं  किया  जाता  है  ।  संशोधित  लाइसेंस  नीति  के  अधीन  वृहत्तर  whale  गृहों  पर  कुछ  प्रतिबन्ध

 लगाये  गये  हैं  जैसा  कि  औद्योगिक  लाइसेंस  नीति  जांच  समिति  की  रिपोर्ट  में  परिभाषित  किया

 गया  है  ।  इन  गृहों के  पृथक  झांकने  रखे  जाते हैं
 ।  1-4-1971  से  30-6-1972  तक  20  वृहत्तर
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 हों  को  जारी  किए  गये  औद्योगिक  लाइसेंसों  की  संख्या  बताने  वाला  एक  विवरण  सभा  पटल  पर

 रखा  जाता  है  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिए  eto  3561/72]

 प्रौद्योगिक  लाइसेंस  प्राम तौर  पर  विशिष्ट  aaa  के  लिए  जारी  किए  जाते  हैं  न

 स्वाल पं परतें कि  विशिष्ट  मूल्यों  के  ।  सरकार  द्वारा  जारी  किए  गये  सभी  औद्योगिक  TAA!  का  ब्यौरा  समय

 समय  पर  बुलेटिन  श्राफ  इण्डस्ट्यिल  इम्पोर्ट  लाइसेंसेज  एण्ड  एक्सपोर्ट  लाइसेंसेज

 जनरल  ग्राफ  इण्डस्ट्री  एण्ड  ट्रेंडਂ  में  प्रकाशित  किया  जाता  हैं  ।  इन  प्रकाशनों  की  प्रतियां  संसद  के

 पुस्तकालय  में  उपलब्ध  हैं  ।

 श्री  प्रवीण  fag  सोल  [५  विवरण  में  उल्लिखित  MAU  भ  fa कितने  लाइसेंस  एकाधिकार

 आयोग  द्वारा  भ्रबुमोदित  हो  चुके  हैं  ?

 श्री  fag  sat  प्रसाद  :  सभी  aaa  पत्र  एकाधिकार  प्रतिबन्धात्मंक  व्यापार  प्रिया  प्रयोग

 द्वारा  भ्रवुमोदन  के  बाद  ही  जारी  किए  जाते  हैं  ।

 श्री  प्रवीर  सिह  सोलंकी  :  केन्द्रीय  जाँच  ब्यूरो  द्वारा  जिन  प्रौद्योगिक  कार्यों  की  जांच  की

 जा  रही  है  उनमें  से  कितनी  फर्मों  को  प्रौद्योगिक  लाइसेंस  दिए  गए  ?

 श्री  सिद्धेश्वर  प्रसाद  :  as  इसकी  जानकारी  नहीं  हैं  ।

 श्री  जगन्नाथ  राव  :  देश  में  उत्पादन  बढ़े  और  साथ  ही  एकाधिकार  पर  नियंत्रण  भी  रखा

 जाये  ।  क्या  बड़े  झागों-गणों  को  लाइसेंस  देते  समय  इस  पर  विचार  किया  जाता  है  ?

 श्री  सिद्ध  sat  प्रसाद  :  इसका  हम  सदा  ख्याल  रखते  हैं  रोक  लाइसेंस  तथा  अदाय  पत्र  इसी

 बात  को  cara  में  रखते  हुए  दिए  जाते  हैं  ।

 श्री  जी०  विश्वनाथन  :  सरकार  द्वारा  जनता  के  समक्ष  दिए  गए  इस  वक्तव्य  के  aaa  कि

 वह  कुछेक  हाथों  में  घन  का  केन्द्रित  होना  बड़े  उद्योग-गृहों  को  लायसेंस  देने  पर
 पूरण

 प्रतिबन्ध  लगाया  जाएगा  ?

 श्री  सिद्ध  इ  वर  प्रसाद  :  नहीं  ।

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  इनमें  से  कितने  लाइसेंस  उन  आवेदकों  को  दिए  गए  जो  संयुक्त  क्षेत्र

 में  का रखते  लगाना  चाहते  हैं  या  अपने  कारखानों  का  विस्तार  करना  चाहते हैं  ?

 श्री  सिद्धेश्वर  प्रमाद  :  जहां  सक  qa  पता  है  इनमें  से  कोई  कारखाना  संयुक्त  क्षेत्र  में  नहीं
 लगाया  जा  रहा  ।  ऋण  सरकारी  क्षेत्र  या  वित्तीय  संस्थापकों

 से
 तभी  दिए  जाएंगे  जब  ये  लाइसेंस  धारी

 उनको  इसके  लिए  आवेदन  भेजेंगे  ।
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 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  मेरा  प्रश्न  था  कि  इनमें  से  कितने  oder  अपनी  झ्र  से  या  सरकार

 के  भ्रनुरोध  पर  संयुक्त  क्षेत्र  में  कारखाने  लगाने  के  लिए  हैं  ?

 प्रौद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  ale  प्रौद्योगिकी  मंत्री  :  विशेषकर

 बड़े  उद्योग-गाहों  के  संबंध  में  हमारी  सामान्य  नीति  संयुक्त  क्षेत्र  में  ही  प्रौद्योगिक  कारखाने  लगाने

 की  है  ।  ये  आशय-पत्र  जिनके  संबंध  में  लाइसेंस  दिए  गए  हैं  बहुत  पहले  जारी  किए  गए  थे  ।  अतः

 इनका  आपके  प्रश्न  से  कोई  संबंध  नहीं  है  ।  यदि  पृथक  प्रश्न  पूछा  जाये  तो  हम  उत्तर  दे  देंगे  ।  मैं

 ag  बता  दू  कि  संयुक्त  क्षेत्र  में  तीन  कारखाने  लगाने  की  कागजी  कारवाई  पूरी  हो  चुकी  है  ।

 श्री  मत  नाहटा  :  इनमें  से  कितने  लाइसेंस  प्रावश्यक  वस्तुयें  कौर  कितने  व्यार-श्रावक

 विकास  सामग्री  के  लिए  दिए  गए  हैं  ?

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  यह  प्रश्न  मुल  प्रश्न  से  सम्बद्ध
 नहीं  है  ।

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  I  want  to  know  whether  the  licences  issued  to  15  big
 Industrial  Houses  in  response  to  such  promises  elections  in  consideration  of  huge  election

 funds  received  from  them  POUR eRe ery  Ty)  (Interruptions)

 Mr,  Speaker:  This  isnot  covered  by  the  main  question.  I  am  not  allowing
 it.  You  can  not  put  questions  defamatory  to  any  party.

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  Why  you  do  not  allow  that?  1  have  not  used  any
 abusive  or  unparliamentary  expression.  I  only  asked  whether  these  15  big  Houses  were
 promised  licenccs  and  permits  during  elections.

 श्रेय  महोदय  :  यह  संगत  नहीं  है  ।  मैं  इसकी  आज्ञा  नहीं  दे  सकता  |

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  Let  him  tell  the  number  of  those  to  whom
 permits  were  granted.

 श्री  सुब्रह्मण्यम  :  ये  सभी  लाइसेंस  आशय-पत्र  दिए  जाने  के  बाद  दिए  गए  हैं  ।  qa

 पत्रों  की  शर्तें  पूरी  होने  पर  लाइसेंस  तो  देने  ही  होते  हैं  ।  इसमें  किसी  oa  का  कोई
 mat  नहीं  है  ।  इस  सन्दर्भ  में  शौर  अरन्य  मामलों  में  भी  मैं  यह  बता  देना  चाहता  हूँ  कि  चुनाव  के
 सम्बन्ध  में  किसी  भी  उद्योग-गृह  को  कभी  कोई  श्रीनिवासन  नहीं  दिया  गया  ।  मैं  सदस्य  महोदय  के

 आरोपों  का  खण्डन  करता  हूँ  |

 ‘Shri  Hukam  Chand  Kachwai :  had  asked  about  the  number  of  licences  85  they
 were  granted  after  the  election.

 श्रेय  महोदय  :
 मैं  दूसरी  आज्ञा  नहीं  देता  हूं  श्राप  व्यवधान  मत  डालिए  ।  श्री

 पाण्डे  ।

 भी  राम  सहाय  पाण्डे  :  झ्रादाय-पत्र  या  लाइसेंस  देते  समय  क्या  सरक।र  उद्योग  लगाने  के
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 लिए  कोई  समय-सीमा  निधारित  करती हैं  हमने  देखा  है  कि  इसमें  बहुत  विलम्ब  हो

 जाता है  ?

 rou  are  asking  for  additional  al informati  on iv  WAL  jon Mr  Speal  er  which  is  very
 difficult

 श्री  दयानन्द  मिश्र  :  क्या  सरकार  ल  देने  से IQ  द  पूर्व  आ्रायकर  विभाग  से  अनुमति  प्राप्त

 करती  है  कौर  दूसरे  बड़े  उ  द्योल-गणों  को  ही  कयों  सब  से  श्रमिक  लाइसेंस  दिए  गए  हैं
 ?

 श्री  सुब्रह्मण्यम  :  यह  ठीक  नहीं  है  क्योंकि  उत्तरोत्तर  यह  संख्या  घटती  गई  है  wk

 यह  कुल  लाइसेंसों  का  केवल  9  या
 6

 प्रतिशत  है  |

 श्री  इयामनन्दन  मेरा  प्रद  तो  भिन्न  था  ।  मेरा  पहला  प्रदान
 राय-कर

 अ्रधिकारियों
 ०  6०  ७  थी  लग  दी

 से  भ्रनुमति  लेने  के  बारे  में  था  ate  दूसरा  यह  था  कि  विवरण  के  श्र  चु  सबसे  अधिक

 सेंस  बड़े  उद्योग-गाहों  को  ही  दिए  गए  हैं  ।

 श्री  सुब्रह्मण्यम  :  इस  संबंध  में
 मैं  एक  बात  स्पष्ट  करना  चाहता हूं  बिड़ला  का

 उदाहरण  उसे  17  लाइसेंस  दिए  गए  दिखाए  गए
 ak

 fe  वास्तव  में  14  लाइसेंस
 +  िन प्लि

 *"उत्पादन  जारी  रखोंਂ  के  बदले  दिए  गए  हैं  जो  उन कह  मलने  ही  थे  |  वास्तव  में  उसे  4

 ia  ही  दिए  गए  हैं
 ।

 grant  भ्रधिकारिय  से  अनुमति  लेने  के  सम्बन्ध  में  कोई  ऐसी  व्यवस्था  की  जायेगी  |

 इसका  उत्तर  मैं  कभी  तो  नहीं  दे  सकता  परन्तु  यदि  सदस्य  महोदय  चाहें  तो  बाद  में  दे  दूगा  |

 संस्थापन  श्रधघिकारी  श्र  सकता  अधिकारी  के  कार्यों  को  एक  साथ  मिलाना

 #402.  श्री  एस०  सी०  सामन्त  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  ऐसे  कोई  श्रादेश  जारी  किये  जिनके  agar  एक  मंत्रालय  में

 संस्थापन  अधिकारी  कौर  सतकंता  अघिकारी
 के

 कार्यों  को  उप  सचिव/विदेष  कार्य  अधिकारी  संयुक्त

 सचिव  की  श्रेणी  के  एक  अधिकारी  को  सौंपा  जा  सकता
 है  ;  यदि  तो  एक  अधिकारी  को  ही  ये

 कार्य  सौंपने  के  क्या  कारण  हैं  ;  अ्रौर

 किन-किन  मंत्रालयों  में  ये  काय  विशेष  कायें  अधिकारी  /  संयुक्त  सचिव  को  सौंपे

 गये  हैं

 गह  मंत्रालय  शर  कामिक  विभाग  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास

 कार्मिक  विभाग  द्वारा  मंत्रालयों  /  विभागों  को  सतकंता  तथा  संस्थापन  के  कार्य  को  मिलाकर  एक

 अधिकारी  को  सौंपने  के  सम्बन्ध  में  कोई  आदेश  जारी  नहीं

 किए

 गए  हैं  ।  कार्य  के  स्वरूप  एवं  ढाँचे

 को  ध्यान  में  रखते  प्रत्येक  मंत्रालय/विभाग  झपने  अ  क्यों  को  भय  सौंपता  है  ।
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 एक  विवरण  सदन  के  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 उन  मंत्रालयों  के  नाम  जिनमें  सतकंता  के  कार्यों  को  विशेष  कायें  अधिकारी/संयुकत  सचिव

 के  पद  के  एक  अधिकारी  को  सौंपा  गया  है  |

 वित्त  मंत्रालय  तथा  कम्पनी  विभाग  )  ।

 )  विदेश  व्यापार  मंत्रालय  ।

 निर्माण  ate  श्रावास  मंत्रालय  |

 संचार  मंत्रालय  ।

 आपूर्ति  विभाग  ।

 (g  )  रेलवे  मंत्रालय  पद  उच्चतर  ग्रेड  का

 श्री  सामने  :  सतकंता  कौर  संस्थापन  कार्यों  को  एक  दी  व्यक्ति  को  अर्थात

 न्यायाधीश  तथा  सरकारी  वकील  का  काम  एक  ही  व्यक्ति  क  सौंप  "Vy  (| ने  कया  सिद्धान्त  तथा

 श्रीचित्य  है  ?

 शी  रामनिवास  मिर्धा  :  मेंक--ए  चुका  हूँ  कि  सरकार  ने  सिंकता  कौर  संस्थापन  कार्यों  को

 मिलाने  के  लिए  कोई  आदेश  जारी  नहीं  किये  हैं  a  इस  प्रकार  के  आदेश  भी  नहीं  जारी  किये  गये  कि

 एक  ही  व्यक्ति  संस्थापन  कौर  स्वेता  कायें  को  करे  |  हर  बात  हर  मंत्रालय  की  स्थिति  पर  निर्भर

 करती  है  ।  कुछ  मंत्रालयों  ak  विभागों  में  वहाँ  के  कार्यभार  क़े  aga  भ्रंश कालिक  मुख्य  सर्तकता

 अ्रपेक्षित  है  ।  संस्थापन  कार्य  सहित  कुछ  कायें  मुख्य  सतकंकता  अधिकारी  को  दिया  जाता  है  ।  एक

 ही  व्यक्ति  को  न्यायाघीश  ate  सरकारी  ब्यक्ति  बनाने  की  बात  ठीक  नहीं  हैं  ।  वास्तव  में  हम

 देखते  हैं  कि  संस्थापन  अघिकारी  अनुशासन  कौर  भ्रष्टाचार  नियमों  से  अवगत

 होते  हैं  ।  कभी-कभी  सर्तकता  काय  के  अतिरिक्त  संस्थापन  कार्य  को  अंशकालिक  सतकंता  अधिकारी  को

 सौंपने  से  लाभ  होते  हैं  ।  सम्बन्धित  अघिकारी  को  अनुशासन  सम्बन्धी  नियमों  के  अधीन  अपने  विचार

 प्रकट  करने  के  लिये  पर्याप्त  संरक्षण  उपलब्ध  होते  केन्द्रीय  आयोग  का  भी  परामर्श

 लिया  जाता  है  ।  कुछ  मामलों  में  दंड  की  घोषणा  करने  से  पहले  संघ  लोक  सेवा  आयोग  से  भी

 परामर्श  लिया  जाता  है  ।  मेरे  विचार  में  सतकंता  कौर  संस्थापन  कार्य॑  एक  अधिकारी  को  सौंपने

 में  कोई  हानि  नहीं  है  ale  इसके  विपरीत  परिणामों  की  भी  हमें  कोई  सूचना  नहीं  मिली  ।

 श्री  सी  सामंत  :  विवरण  में  उल्लिखित  मंत्रालयों  के  झ्र घि कारी  किन  सेवाओं  से  सम्बन्ध

 रखते  हैं  कौर  संस्थापन  सम्बन्धी  मामलों  में  उनका  कितना  अनुभव  है  ?

 इन  श्री
 actfy  यों  केबी [|  च  भारतीय  पुलिस  सेवा  के  कितने  अधिकारी

 है  जिन्हें  ये  कार्य

 मिलाकर सौंपे  गये  हैं  ?
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 att  राम  निवास  मिर्धा  :  इस  समय  मेरे  पास  विभिन्‍न  मंत्रालयों  के  सभी  सतकंता  अधि

 कारियों  के  संस्थापन  सम्बन्धी  अनुभव  तथा  ग्रन्थ  अनुभव  की  कोई  सुचना  नहीं है  |

 जहां  तक  भारतीय  पुलिस  सेवा-के  अ्रधिकारियों  का  प्रश्न  केवल  विदेश  मंत्रालय  में  ही  एक

 पुलिस  अधिकारी  मुख्य  सिंकता  अ्रधिकारी  के  पद  पर  काम  कर  रहे  हैं  ।  वे  भारतीय  पुलिस  सेवा  से

 सम्बन्धित  नहीं  हैं  ।  वे  पुलिस  अधिकारी हैं  ।  सरकारी  प्रतिष्ठानों  में  कुछ  पुलिस  अधिकारी  सर्तकता

 अघिकारी  के  पदों  पर  काम  कर  रहे  हैं  ।  लेकिन  मैं  यह  नहीं  कह  सकता  कि  भारतीय  पुलिस  सेवा

 कितने  अधिकारी  काम  कर  रहे  हैं  ।  लेकिन  ऐसे  उदाहरण  हैं  जहां  आवश्यक  योग्यता  अथवा

 पृष्ठभूमि  को  देखते  हुए  पुलिस  अधिकारियों  को  हम  सिंकता  शिकारियों  के  पद  पर  नियुक्त

 करते हैं  ।

 श्री  ए०  पी०  शर्मा  :  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  विभिन्‍न  सर्तकता

 अघिकारियों  को  विभिन्‍न  मंत्रालयों  से  सिंकता  विभाग  में  विशेष  अवधि  के  लिये  प्रतिनियुक्ति  पर

 लिया  जाता  जिसके  फलस्वरूप  वे  विभाग  के  उच्चाधिर्का   ्प्राय  ना  (8 art  =  कल  पर्याप्त  सिंकता  नहीं

 बरत  सकते  क्योंकि  उन्हें  यह  भय  होता  है  कि  निश्चित  wale  के  बाद  उन्हें  अपने  विभाग  में  वापिस

 जाना  पड़ेगा  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  कोई  दलील  न  दें  ।

 श्री  पी  फार्मा  मेरा  प्रदान  यह  है  कि  उन्हें  बहुत  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़  रहा  है

 कौर  निष्पक्षता  से  काम  करना  उनके  लिये  कठिन  है  ।  THI  सरकार  इस  बात  पर  विचार  करेगी

 कि  इस  प्रकार  की  प्रणाली  को  समाप्त  किया  जाये  कौर  सतकंता  अधिका  रियों  का  नियमित  काडर

 ना  चाहिये  ?

 श्री  राम  निवास  मिर्धा  :  विभिन्‍न  मंत्रालयों  में  मुख्य  सकता  अघिकारियों  की

 केन्द्रीय  casa  जो  कि  एक  उच्चाधिकारी  से  परामर्श  लेने  के  बाद  की  जाती  है  ।  जब

 तक  मुख्य  सिंकता  आयुक्त  नियुक्ति  को  स्वीकृति  नहीं  उस  समय  तक  feet  भी  विभाग  में

 सर्तकता  अधिकारी  की  नियुक्ति  नहीं  हो  सकती  ।  यह  एक  बहुत  बड़ा  संरक्षण  है भ्र ौर  मुख्य  सतकंता

 प्रयुक्त  सम्बन्धित  व्यक्ति  के  रिकार्ड  तथा  पृष्ठभूमि  को  देखता है
 कौर  वह  इस  बात  पर  भी  विचार

 करता  है  कि  क्या  मंत्रालय  के  बाहर  का  व्यक्ति  श्रमिक  उपयोगी  होगा  अथवा  मंत्रालय  का  ही  कोई

 आदमी  उपयोगी  सिद्ध  होगा  |  मुख्य  सतकंता  आयुक्त  इस  पहलू  पर  भी  विचार  करता  है  ।

 सकता  अ्रधिकारियों  के  पृथक  काडर  के  बारे  में  मैं  समझता हूँ  कि  यह  एक  व्यवहारिक

 सुभाव  नहीं  सतकंता  है  कौर  इस  बारे  में  सरकार  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  नहीं  कर  रही  है  ।

 श्री  बनर्जी
 :

 क्या  मंत्री  महोदय  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  सतर्कता

 अ्रघिकारियों  के  अधिक  हस्तक्षेप  के  कारण  सभी  अधिकारी  निष्क्रिय  हो  गये  हैं  कौर  वहां  कोई  भी

 कारण | दि  aT
 वा rs  पा Alan fata  नहीं  लिये  जाते  सतकंता  अधिकारियों  के  हस्तक्षेप  के

 द्र

 रियों  को  निराले

 लेने  का  साहस  न  छ्  Qe  |  है ry  होता  ग
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 अघ्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  बिना  भूमिका  बांधे  अपना  प्रशन  युद्ध  |

 श्री  बनर्जी :  मेरा  प्रश्न  यह  है  कि  क्या  सतकंता  अधिकारियों  के  हस्तक्षेप  के

 कारण  विभिन्‍न  मंत्रालयों  के  कुछ  अधिकारी  निर्णय  नहीं  लेते  यदि  तो  क्या  दोनो ंके  बीच

 तालमेल  लान ेके  लिए  इस  ढ़ंग  से  कोई  कदम  उठाये  गये  हैं  जिनसे  निर्माण  लिये  जा  सकें  |

 श्री  राम  निवास  मिर्धा  मुख्य  सिंकता  अधिकारियों  द्वारा  विभाग  के  सामान्य  कायें  में

 हस्तक्षेप  करने  का  कोई  प्रश्न  नहीं  है  ।  वे  वहां  पर  किसी  निश्चित  कार्य  के  लिये  होते  हैं  और  यह

 देखते  हैं  कि  क्या  लोगों  को  तंग  तो  नहीं  किया  क्या  भ्रष्ट  अघिकारियों  को  दंडित  किया

 जाता  ग्रोवर  क्या  उनके  बारे  में  सभी  सुचना  कौर  जानकारी  नियमित  रूप  से  रखी  जाती  है  ।  उन

 लोगों  को  जो  कुछ  छिपाना  चाहते  मेरे  विचार  में  किसी  को  सकता  भ्रमणकारी  से  नहीं

 डरना  चाहिये  कौर  किसी  श्रध्रिकारी  के  काम  में  उन  द्वारा  हस्तक्षेप  करने  का  कोई  प्रश्न  नहीं  है  ।

 विभिनन  राज्यों  से  केन्द्रीय  रिज  पुलिस  प्र  केन्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा  दल  में  भक्तों

 403.  श्री  सी०  कके०  द्रप्पन  :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 केन्द्रीय  ford  पुलिस  att  केन्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा  दल  में  कुल  कितने  व्यक्ति  काम

 कर  रहे  हैं
 ;  कौर

 इन  में  जो  व्यक्ति  केरल  ate  wer  राज्यों  से  उनकी  संख्या  ब्यौरा

 कया है  ?

 गृह  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  कुष्ठ  चन्द

 73,237 केन्द्रीय  fra  पुलिस  बल

 केन्द्रीय  श्रौद्योगिक  सुरक्षा  बल  2,462

 सुचना  से  सम्बन्धित  दो  विवरण  1  तौर  ॥ है  सभा
 पटल

 पर  रखे  जाते  हैं  ।

 में  रखे  गये  देखिये  संख्या  3562/72]

 श्री  धन्द्रप्पन  :  इस  विवरण  से  पता  चलता  है  कि  केन्द्रीय  fora  पुलिस  में  कुछ

 बड़े  राज्यों  से
 कम

 भर्ती
 है  ौर  छोटे  राज्यों  से  अधिक  भर्ती  हुई  इस  बात

 को
 ध्यान  में

 रखते  हुए  मैं  मंत्री  महोदय  से  पुछना  चाहता  हूँ  कि  केन्द्रीय  रिज  पुलिस  कौर  केन्द्रीय  प्रौद्योगिक

 सुरक्षा  दल  में  किस  झ्राधार  पर  चयन  जाता  है  ?  क्या  स्थायी  बनाने  से  पहले  पुलिस  लोगों

 के  चरित्र  arte  की  जांच  करती  है
 ?

 श्री  कर्ण  चन्द्र  पन्त  :  मेरे  विचार  में  यह  बात  ठीक  नहीं  है  कि  बड़े  राज्यों  से  अघिक  भर्ती

 नहीं  की  जाती  है  ।  केन्द्रीय  रिजवी  पुलिस  में  उत्तर  प्रदेश  क  लोगों  की  संख्या  सर्वाधिक  है  ।  यह  सच

 है  कि  यद्यपि  केरल  छोटा  राज्य  है  परन्तु  उनका  प्रतिशत  काफी  अधिक  है  ।  जैसाकि विवरण  से  पता

 ।  राजपत्रित  पदों  के  लिए  भारतीय चलता  है  केन्द्रीय  रिजर्व  पुलिस  में  सभी  राज्यों  का  प्रतिनिधित्
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 समाचार-पत्रों  में  विज्ञापन  प्रकाशित  करके  तख़ील  भारतीय  स्तर  पर  भर्ती  की  जाती  है  कौर

 अ्रराजपत्रित  पदों  के  लिये  देश  के  सभी  भागों  से  भर्ती  की  जाती  है  ।  इस  सम्बद्घ  में  एक  पहलू  को

 ध्यान  में  रखना  चाहिये  ।  इस  सेवा  में  60  बटालियन  इनमें  से  रिवेंज  बटालियन  फोसं  की

 28  बटालियन  उन्हें  विभिन्‍न  राज्यों  ने  बनाया  थापर  इसी  लिये  उसमें  उन  राज्यों  का

 प्रतिनिधित्व  अधिक  फिर  उनको  केन्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा  बल  में  मिला  गया  ।  इस  हद

 तक  यह  बात  ठीक  है  ।  इसको  छोड़  कर  इस  दल  में  अखिल  भारतीय  स्तर  पर  प्रतिनिधित्व  है  ।

 परन्तु  कुछ  राज्य  ऐसे  हैं  जिनका  प्रतिनिधित्व  बहुत  कम  जेसे  गुजरात  |  पंजाब  तथा

 उत्तर  प्रदेश  के  कुछ  क्षेत्रों  का  प्रतिनिधित्व  अधिक  है  ।  गठन  के  समय  इन  सब  बात  का  ध्यान

 रखा  जाता  है  |

 उत्तर  aayt  दि 1 ५.  Tol  नश  का
 |  TS  क्या  चयन श्री  सो  चन्द्रप्पन  :  उन्होंने  मेरे  प्रश्न  के  दूसरे  भाग  का

 के  बाद  ate  स्थायी  बनाये  जाने  से  पुत्र  पुलिस  द्वारा  सत्यापन  करवाया  जाता  है
 कौर  क्या

 भर्ती
 के

 बाद  कोई  छंटनी  भी  की  गई  है
 ?

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पत्त  :  चयन  के  बाद  पुलिस  द्वारा  सामान्य  रूप  से  सत्यापन  करवाया

 जाता  है  |

 सत्यापन | के क द द अ  eat  में
 vu  a  | श्री  सी०  के ०  चन्द्रप्पन  :  उन्होंने  पुलिस  द्वारा  ब्यौरा  नहीं  दिया  है  ।

 क्या  वे  व्यक्ति  की  राजनीतिक  पृष्ठभूमि  की  जाँच  करते  हैं  ?

 Mr.  Speaker:  What  else?  (Interruptions)  only  doctors  examine  physicallly

 श्री  राजेन्द्र  प्रवाद  यादव  :  विचारा  11  से  पता  चलता  है  कि  केन्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा  बल

 में  बिहार  से  ama  तक  केवल  919  व्यक्तियों  कों  भर्ती  किया  गया  यद्यपि  बिहार  में  बड़े-बड़े

 सरकारी  उपक्रम  है  ।  कया  मंत्री  महोदय  बतायेंगे  कि  इसका  कारण  क्या  हैं  कौर  क्या  सरकार  बिहार

 के  पिछड़ेपन  कौर  वहां  की  बेरोजगारी  की  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इस  विभाग  में  स्थानीय

 लोगों  को  नियुक्त  करने  के  बारे  में  विचार  करेगी  ?

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पन्त  :  जो  वहां  पर  पहले  उन्हें  राज्यों  में  उद्योगों  के  लिये  केन्द्रीय

 प्रौद्योगिक  सुरक्षा  बल  में  लगाया  जाता  है भ्र ौर  जहाँ  तक  बिहार  में  सरकारी  उपक्रमों  की  संख्या

 का  सम्बन्ध  मैं  उनकी  सही  संख्या  इस  समय  नहीं  बता  सकता  ।  परन्तु  यह  संख्या  बहुत  बड़ी

 नहीं  जेसा  कि  मेंने  बताया  है  पहले  वहां  पर  विद्यमान  पहरा  ate  निगरानी  कर्मचारियों  को

 तरजीह  दी  जाती  इसलिये  केन्द्रीय
 mars  सुरक्षा  दल  के  गठन  का  श्रस्तिम  स्वरूप  बदल

 जाना  स्वाभाविक  है  |

 Revenue  of  A.I.R.  Through  Advertisements  During  1971-72

 *404.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  Will  the  Minister  of  Information  and
 Br  .dacasting  be  pleased  to  state  the  revenue  earned  by  the  (४८11150 11211.  Department  of  the
 all  India  radio  by  way  of  various  adyertisements  received  by  it  during  the  financial  year
 1971-72  ?
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 सूचना  कौर  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  (  श्री  धर्मवीर  fag  )  :  1971-72 के

 विज्ञापन  सेवा  से  हुई  कुल  राय  4,22,36.696  रुपए  थी  ।

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  Will  the  Hon.  Minister  be  pleased  to  state  the
 rates  of  advertisements  and  types  of  advertisements  acceped  by  the  government  ?  I  would
 also  like  to  know  whether  the  cost  of  industry  is  kept  in  view  and  whether  small  scale
 industries  also  get  opportunity  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Information  and  Broadcasting aS  (Shri  LK.
 Gujral)  :  We  have  got  a  chart  prescribing  rates  for  various  8.0 ४८1156:1161115.  Ican  supply

 a  copy  of  che  same  to  the  Hon.  Member  in  case  he  wants  to  go  through  it.  The  rates  are
 different  for  different  timings.

 Mr.  Speaker  :  Please  give  him.

 Shri  .K.  Gujral:  In  so  far  as  the  items  for  which  advertisements  are  accepted
 are  concerned,  we  have  got  a  long  list  which  consists  of  all  types  of  articles.  Most  of  them
 are  consumer  goods  but  fertilisers,  tractors  water  |  ifting Awana  Stationery,  time  pieces  are  also
 incleuded  in  it.

 The  small  scale  industries  are  given  opportunity  and  time  according  to  their

 convenience.  We  want  to  acoommodate  every  one.

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  I  would  like  to  know  whether  any  programme  has

 been  chalked  out  to  take  necessary  steps  to  increase  the  revenues  of  the  government  ;  if  so,
 the  nature  thereof?  Whether  political  parties  recognised  by  the  Eletion  Commission

 would  also  be  allowed  to  send  their  advertisemeint.

 Shri  K.  Gujral:  The  advertisements  are  broadcast  from  9  main  centers  and
 are  intended  to  start  it  from  10  more  centres.  Besides  some  rates  have  been  revised  and
 some  other  rates  are  being  revised  in  ord2r  to  enhance  the  revenue.

 I  think  it  will  not  be  proper  for  the  political  prties  to  go  for  advertisements  in
 order  to  propegate  their  ideology  because  political  activity  requires  deep  thinking.
 A  general  programme  can  however,  be  chalked  out  in  consultations  writh  the  Election
 Commission.

 Shri  Shankar  Dayal  Singh  :  I  would  like  to  know  whether  in  addition  to  the

 existing  centres,  all  other  centres  would  also  start  commercial  broadcasting  service  ?

 श्री  भाई  के०  गुजराल
 :  जैसा  कि  मैंने  कभी  बताया  है  हमारी  नीति  केवल

 विविध  भारती  से  विज्ञापन  प्रसारित  करने  की  इस  समय  9  मुख्य  केन्द्रों  कौर  कुछ  सहायक  केन्द्रों

 से  विज्ञापन  प्रसारित  किये  जाते  इन  केन्द्रों  में
 10

 केन्द्र
 ae

 बढ़ाने  पर  हम  विचार  कर  रहे  हैं  ।

 साहा  इंस्टीट्यूट  श्राफ  न्यूक्लियर  कलकत्ता  का  प्रभावी  कार्यकरण

 2.0  ज्ञ #405.  a  है  गइ  मुखर्जी  ;  क्या  परमा पु
 ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  ऊर्जा  विभाग  तथा  wer  सूत्रों  से  46,23,000  रुपयों  का  भारी  अनुदान

 प्राप्त  करने  के  बाव  जद
 कलकत्ता  स्थित  साहा  इंस्टीट्यूट  श्राफ  न्यूक्लियर  फिजिक्स  प्रभावशाली  ढंग  से

 कार्य  नहीं  कर  रहा

 यदि  तो  इसके  क्या  कारा  श्र

 क्या  सरकार  का  विचार  इस  इंस्टीट्यूट  के  कांकरा  की  जांच  करने  तथा  उसमें

 मान  त्रुटियों  को  दूर  करने  का  है  ?

 भजा गृह  मन्त्रालय  में  राज्य  म  त्री
 कृष्ण  चन्द्र  नहीं  ।

 प्रदान  ही  नहीं  उठता  ।

 नहीं  ।

 श्री  सरोज  मुखर्जी  :  माननीय  मंत्री  ने  हर  प्रश्न  के  लिए  कहा  है  ।  किन्तु  हमें  ऐसी

 खबरें  मिली  हैं  कि  वहां  भ्रष्टाचार  व्याप्त  है  और  वहां  के  निदेशक  स्वयं  भ्रष्टाचार  से  सम्बद्ध

 जिसके  कारण  वहां  अनुसंधान  कार्य  प्रायः  समाप्त  हो  गया  इस  संदर्भ  में  क्या  मंत्रालय  उक्त

 संस्थान  के  कार्यों  की  जांच  करायेगा  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  का  उत्तर  नकारात्मक  है  किन्तु  मा  त ॥  mm  सदस्य  फिर  भी  प्रदान  पूछ

 रहे  हैं
 ।

 श्री  सरोज  खर्चों  वहां  अनुसंधान  कार्य  ठप्प  हो  गया  है  ।

 श्री  दीनेन  भट्टाचार्य  :  बिना  जांच  किये  ही  र  यह  कसे  कह  सकती  है  कि  वहां

 चार  नहीं  है  ?

 भी  कब् ८  चन्द्र  पन्त  मेरे  पास  ऐसी  कोई  जानकारी  नहीं  है  ।

 श्री  सरोज  मुखर्जी  :
 पर मारा  ऊर्जा  के  क्षेत्र  में  ग्रनुसंघान  की  बढ़ती  हुई  मात्रा  को  ध्यान  में

 रखते  क्या  सरकार  इस  संस्थान  का  कौर  विस्तार  करेगी  कौर  वहां  के  कार्य  को  सुधारेगी  ताकि

 यह  सम्पूर्ण  पूर्वी  क्षेत्र  की  प्रा वश्य कता  को  पुरा  कर  सके  ?

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पन्त  :  पहले  प्रश्न  में  माननीय  सदस्य  संस्थान  के  कार्यकर्ता  से  भ्र संतुष्ट  थे

 श्र  दूसरे  प्रश्न  में  वह  इसके  विस्तार  का  सुभाव  दे  रहे  हैं  ।  प्रदेशों  ty  opyoy  ्
 4IS{-  त  संगति  तो  होनी

 चाहिए  ।

 श्री  सरोज  मुखर्जी  :  इसका  कुछ  att  विस्तार  कीजिये  कौर  साथ  ही  उसके  कार्यकरण  में
 भी  सुधार  किया  जाये  ।

 श्रष्येक्ष  महोदय  :  प्रश्नों  में  संगति  होनी  चाहिए  ।
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 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पन्त  :  परमाणु  विभाग  का  जिसमें  इस  संस्थान  का  विधिक

 वेदन  भी  सम्मिलित  होता  गत  15  वर्षों  से  सभा-पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  इस  प्रकार  संसद

 इसके  कार्यकरण  से  भ्रवगत  है  ।  वहां  पर  एक  शासी  परिषद  है  जिसमें  केन्द्रीय  सरकार  ake  राज्य

 सरकार  के  प्रतिनिधि  होते  जिसका  कलकत्ता  विश्वविद्यालय  का  उपकुलपति  भ्रध्यक्ष  होता  है  ।

 यही  परिषद्‌  संस्थान  के  कार्यों  की  देख-रेख  करती  है  |

 प्रो ०  सथ  दण्डवत  :  क्या  सरकार  को  पता  है  कि  एक  प्रसिद्ध  भारतीय  वैज्ञानिक  स्वर्गीय

 डा०  सी०  वी०  रमन  ने  एक  सिद्धांत  प्रतिपादित  किया  जो  प्रशन  के  संदर्भ  में  संगत  प्रतीत  होता

 उन्होंने  कहा  था  कि  हरनेक  केन्द्रीय  salamat  श्र  अनुसंधान  जिन  पर  सरकार

 पर्याप्त  घन  खर्च  करती  के  बजाय  छोटे-छोटे  अ्रनुसंघान  केन्द्र  श्र  प्रयोगशालाएँ  विभिन्‍न  स्थानों

 पर  होनी  चाहिएँ  जिससे  वैज्ञानिकों  को  alae  अवसर  प्राप्त  हो  सकें  ।  ऐसी  व्यवस्था  से  ऐसी

 जो  आधारभूत  श्रनुसंधान-कार्य  में  लगे  साहा  इंस्टिट्यूट  के  सामने  भरा  रही  समाप्त  हो

 जायेंगी  ।

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पन्त  :  प्रशन  गलत  धारणा  पर  झ्राधारित  है  ।  मैं  ग्रह  बताना
 चाहता  हूँ

 कि  यह  संस्थान  एक  ऐसा  ही  संस्थान  है  जेसा  कि  माननीय  सदस्य  ने  सोचा  है  या  डा०  रमन  ने  सोचा

 था  ।  प्रारम्भ  में  यह  कलकत्ता  विश्वविद्यालय  के  कार्यक्रम  के  अ्न्तगंत  स्थापित  किया  गया  था  ।  बाद

 में  इसका  विस्तार  होता  गया  ate  उसे  विभिन्‍न  न्यास-निधियों  से  सहायता  मिलने  लगी  ।  इसका

 नाम  डा०  साहा  के  नाम  पर  रखा  गया  ।  वर्ष  1950  में  विश्वविद्यालय  ने  भारत  सरकार  से  सहायता

 के  लिए  अनुरोध  किया  ।  ब्यौरेवार  चर्चा  के  परचा  एक  विधान  बनाया  गया  ।  कुछ  समय  परमाणु

 कलकत्ता  में  ही  एक  वेरिएबल  एनर्जी  साइक्लोट्रॉन  स्थापित  करने  की  योजना  बनी  ।  सथ  ही  यह

 इसका  महसुस  की  गई  कि  यह  विभाग  किसी  बड़े  भवन  में  स्थानान्तरित  किया  जाये  ।  तब  राज्य

 केन्द्रीय  सरकार  कौर  कलकत्ता  विश्वविद्यालय  के  बीच  एक  समझौता  sar  अर  उसके

 रामस्वरूप  विमान  संस्थान  अ्रस्तित्व  में  आया  ।

 Sto  दंडवते  :  मेरे  प्रश्न  का  अधार  गलत  नहीं  था  ।  मैं  यह  जानना  चाहता  था  कि

 क्या  ऐसे  ही  संस्थान  देश  के  ग्न्य  भागों  में  भी  खोले  जायेंगे  ?

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पत्त  :  यह  प्रत्येक  मामले  के  गुण-दोष  पर
 निभेर  करेगा  ।

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  fag  :  मैं  यह  जानना  चाहता  हूँ  कि  इस  संस्थान  में  जो  भ्रनुसंघान  कार्य

 होता  है  वह  मुख्य  रूप  से  वर्णक्रम  विज्ञान  के  क्षेत्र  में  होता  है  या  स्काट  विज्ञान

 )
 के  aa  में  ।  इस  संस्थान  में  हुए  श्रतुसंघान-का्ये  से  हमारे  परमाणु  ऊर्जा  कार्यक्रम

 में  क्या
 व्यावहारिक

 सहायता  मिली  ?

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पन्त  :  मैं  वहां  के  कुछ  उपकरणों  के  नाम  बताता  हूं  जिससे  माननीय  सदस्य

 यह  लगा  सकेंगे  कि  वहां  किस  प्रकार  का  काय  होता  है  ।  वहां  पर  3811

 al  yer  o>
 14  एम०  इ०  वी  न्यूट्रॉन  जेनेरेट  ण्  ८1८९,  ग्राइसोटोप  इलेक्ट्रान  माइक्रोस्कोप  इरादी
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 Oral  Answers
 Bhadrs

 8,
 bia

 (Saka)

 इनमें  से  कुछ  ऐसे  vere  हैं
 जो  अ्रचुस घान  काय  में  झ्रामतौर  पर  काम  ताते  है  इसमें  यह

 कायें  वर्षों  से  होता  wr  रहा  है  ।  तत्सम्बन्धी  प्रतिवेदन  सभा-पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  संस्थान  की

 उपलब्धियों  की  सूची  wa  मेरे  पास  नहीं  है  ।

 श्री  समर  गह  साहा  इंस्टीट्यूट  काय  बहुत  महत्त्वपूर्ण  है  श्र  उसे  अपने  क्षेत्र  में  जो

 सफलता  मिली  है  उसे  ध्यान  में  रखते  हुए  क्या  सरकार  का  विचार  साहा  इंस्टीट्यूट  को  कलकत्ता

 में  स्थापित  किये  जाने  वाले  नये  साइक्लोट्रॉन  के  साथ  मिलाने  का  है  कौर  यदि  तो  तत्सम्बन्धी

 योजना  क्या  है  ?

 fi q  ज्ञान श्री  कृष्ण  चन्द्र  दोनों  को  एक  साथ  मिलाने  का  कोई  विचार  नहीं  पर्चम

 न  रासा  |  नियत  की  जहां बंगाल  सरकार  ने  13  एकड़  भूमि  साहा  इंस्टीट्यूट  के  लिए  उस  स्थान

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  साइक्लोट्रॉन  लगाया  जा  रहा  है  |

 श्री  समर  गह  :  यह  तो  एक  सामान्य  बात  है  ।

 श्रष्यक्ष  महोदय  :  कृपया  ग्रुप  बेठ  जाइये  ।  श्राप
 बार-बार

 उठने  की  शरारत  छोड़  दीजिए  ।

 बरगला  प्रश्न  |

 Scooter  Factory  at  Alwar  (Rajasthan)

 Shet  La  Bhai:  Will  the  Minister  of  Industrial  Development  be  pleased
 to  state  :

 Senoter  factory COOTC!  1८601  prop 7  iS  Prov  osed  to  be  set  up  at  Alwar  (Rajasthan); (a)  whether  a

 (b)  whether  any  foreign  company  is  giving  assistance  for  the  setting  up  of  the

 factory;  and

 (c)  the  time  by  which  it  would  be  set  up  ?

 The  Deputy  Min  iste iste  rin  the  Ministry  of  Industrial  Development

 (Shri  Siddheshwar  Prasad)  :

 (a)  Yes,  Sir.

 (b)  No,  Sir.

 (c)  It  is  hoped  that  this  unit  will  go  into  production  by  the  end  of  1973.

 Shri  Lalji  Bhai  :  May  I  know  that  exact  location  and  annual  capacity  of  the

 proposed  Scooter  factory  and  whether  the  scooters  manufactured  in  this  factory  will  be

 available  for  sale  during  the  Fifth  Five  Year  Plan  ?

 Shri  Siddheshwar  Prasad  :  It  will  be  set  up  at  Alwar  in  Rajasthan  State  and  its  annual

 capacity  will  be  24,000.

 भ्रघ्पक्ष  महोदय :  तथ्यात्मक  जानकारी  मांगी  कौर  मंत्री  महोदय  A  ag  दे

 ae
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 1972

 मौखिक  उत्तर

 Shri  Lalji  Bhai:  May  I  know  the  extent  to  which  this  factory  will  be  able  to
 lon  nF  ann  rs? reduce  annually  the  existng  gap  between  demand  and  product  AVL  UL  GN ०

 Mr.  Speaker:  Let  it  be  set  up  first.

 Sto  हरि  प्रसाद  फार्मा  :  यह  प्रशन  मेरे  चुनाव-क्षेत्र  से  सम्बद्ध  सरकार  के  श्रनुमोदनार्थ

 नमूना  कब  भेजा  गया  था  ?  सरकार  उसका  झ्रनुमोदन  करने  में  कितना  समय  कौर

 लेगी  ?  नमूने  के  ग्रनुमोदन  में  देरी  करके  कया  सरकार  इस  परियोजना के  क्रियान्वयन  में  विलम्ब

 नहीं  कर-रही  है

 श्री  सिद्ध  sat  प्रसाद  :  सरकार  इस  परियोजना  के  क्रियान्वयन  में  बिल्कुल  भी  विलम्ब

 नहीं  कर  रही  है  ।  इसके  विपरीत  हमारी  ae  आकांक्षा  है  कि  यह  कारखाना  शीघ्र  से  शीघ्र  लग

 जाये  ।  नमूना  हमें  कुछ  महीने  पहले  मिला  था  कौर  उसकी  विभिन्‍न  प्रकार  से  जांच  की  जा

 रही  है  ।  उसकी  फण  जांच  के  बिना  यदि  उसके  उत्पादन  की  अनुमति  दी  जायेगी  तो  इससे  न

 केवल  कारखाना  ग्र प्त फल  बल्कि  उसके
 उपभोक्ताओं

 को  भी  शिकायतें  होंगी  ।

 डा०  हरि  प्रसाद  शर्मा  :  मेरे  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  दिया  गया  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  शान्त  रहिए  |  अगला  प्रशन  |

 लाइसेंसों  के  उपबन्धों  का  उल्लंघन  करने  के  लिये  औद्योगिक  गृहों  के  विरुद्ध  जांच

 #408,  att  डी०  एन०  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 गत  तीन  ast  में  प्रौद्योगिक  लाइसेंसों  के  उपबन्धों  उल्लंघन  करने के  कारण

 कितने  व्यापारियों  तथा  औद्योगिक  ग्रहों  के  विरुद्ध  सरकारी  जांच  कराई  गई  कौर

 पाए  गये  व्यापारियों  अथवा  औद्योगिक  ग्रहों  में  से  प्रत्येक  के  विरुद्ध  क्या

 वाही  की  गई  है  ?

 औद्योगिक  fasta  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सिद्ध  इधर  कौर  एक

 विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 ऐसे  हरनेक  मामले  सरकार  की  जानकारी  में  are  हैं  जिनमें  बड़े  औद्योगिक  ग्रहों  से  संबंधित

 अन्य  औद्योगिक  ने  अपनी  लाइसेंस  प्राप्त  क्षमताओं  से  बढ़कर  अ्रपने  उत्पादन  में  पर्याप्त

 वृद्धि  की  है  ।  औद्योगिक  लाइसेंस  नीति  जांच  समिति  ने  भ्र पनी  रिपोर्ट  में  इस  प्रकार  के  45  मामलों

 का  उल्लेख  किया  इनका  ब्यौरा  समिति  की  रिपोर्ट  के  परिशिष्ट  4  च  में  fear  गया  है  ।  रिपोर्ट

 की  प्रतियां  पहले  ही  सभा  पटल  पर  रखी  जा  चुकी  हैं  ।  सर्वोच्च  न्यायालय  के  भूतपूर्व  मुख्य

 श्री  ए०के०  सरकार  की  अध्यक्षता  में  नियुक्त  किए  गए  बड़े  ऑद्योगिक  गृहों  के  जाँच  शझ्रायोग
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 के  विचारां  विषयों  में  wea  बातों  के  साथ-साथ  उन  परिस्थितियों  की  जांच  करना  कौर  उस  पर

 समिति रिपोर्ट  देना  भ्रपेक्षित  है  जिनके  अंतगर्त  औद्योगिक  लाइसेंस  नीति  जांच  NUOTUIAT  द्वारा  प्रकाश  में

 लाए  गए  मामलों  में  लाइसेंस  प्रप्त  क्षमता  से  अधिक  अनधिकृत  उत्पादन  किया  गया  है  ।  शभ्रायोग

 की  रिपोर्टे  अभी  प्रतीक्षित  है  ।

 श्री  डी०  एन०  पिह  :  सरकार  समिति  कब  तक  अपना  प्रतिवेदन  पेश  कर  देगी  ?

 श्री  सिद्धपुर  प्रसाद  :  हमने  सरकार  आयोग  को  शीघ्र  ही  प्रतिवेदन  देने  को  कहा  है
 |

 परन्तु  हमें  यह  नहीं  मालुम  कि  ag  कब  अरपना  प्रतिवेदन  पेशा  करेगा  |

 करने  से श्री  इशामनन्दन  मिश्र  :  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  इस  में  कानून  का
 उ

 संबंधित  मामले  हैं  ।  क्या  सरकार  ने  इन  मामलों  में  कानूनी  कार्यवाही  की  है  ।  यदि  नहीं  तो  इसके

 कया  कारण  हैं
 ?  साथ  क्या  सरकार  को  मालूम  है  कि  वे  दोहरे  उल्लंघन  के  दोषी  हैं  जिनमें  कि

 उन्होंने  अधिक  उत्पादन  करके  अधिक  उत्पादन  शुल्क  नहीं  दिया  है
 ?

 श्री  सिद्धपुर  प्रवाद :  उन्होंने  किसी  भी  फर्म  के  विरुद्ध  कोई  कानूनी  कार्यवाही  नहीं  की

 हालांकि  उनके  मामले  सरकार  आयोग  के  विचाराधीन  हैं  तथा  सरकार का  निकाय  सरकार

 अयोग  की  सिफारिशों  पर  निरभर  करेगा  ।

 श्री  इयामनन्दत  मिश्र  :  इन  मामलों  में  कानून  को  तोड़ा  गया  है  ्र  उनके  विरुद्ध  कानूनी

 कार्यवाही  करने  का  अवार  था  |  अतः  का तुत  का  स्पष्ट  उल्लंघन  देखते  हुए  भी  उनके  विरुद्ध  कानूनी

 कार्यवाही  क्यों  नहीं  करते  हैं
 ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  atc  प्रौद्योगिकी  मंत्री  समिति  के

 प्रतिवेदन  के  भ्रनुसार  प्रकट  रूप  से  ये  मामले  लाइसेंस  क्षमता  से  अधिक  क्षमता  से  संबंधित  हैं  ।

 अब  इसकी  जांच  की  जानी है  fez  परिस्थितियों  में  उन्होंने  लायसेंस  शुदा  क्षमता  से  अ्रधिक  उत्पादन

 किया  ।  यह  समिति  की  एक  विशिष्ट  सिफारिश  थी  ।  शौर  इसी  लिये  इस  मामले  को  सरकार

 आयोग  को  सौंपा  गया  है  ।  उसके  निष्कर्ष  प्राप्त  होने  के  पूर्वे  हम  कोई  कार्यवाही  नहीं  कर  सकते  ।

 हम  शीघ्र  ही  प्रतिवेदन  प्राप्त  करने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  ।  जहाँ  तक  उत्पादन  शुल्क  कर  संबंध

 इस  उत्पादन  एककों  के  उत्पादन-प्रतिवेदनों  से  पता  चला  है  कि  वे  क्षमता  से  ait  उत्पादन  कर  रहे

 मेरे  विचार  से  यदि  शुल्क  देय  तो  उसकी  शझ्रदायगी  का  उपबंध  नहीं  किया  गया  है  ।

 Shri  Pannalal  Barmput  I  want  to  know  that  other  than  scooter  in  this  Five  Year
 Plan  ou  ८  correcee  (interruptions)  I  have  been  an  Hon.  member  here  for  the  last  22  years
 No  factory  has  since  been  set  up  in  my  ara  That  is  why  1  express  my  dissatisfaction

 Mr.  Speaker  Every  body  knows  your  sense  of  dissatisfaction

 डा०  रानेन  सेन  प्रौद्योगिक  लायसेंसों  के  उपबंधों  का  उल्लंघन  करने  के  कारण  सरकार

 झ्रायोग  के  जाँचाघीन  अनेक  उद्योग-गुणों  को  अब  भी  अपना  विस्तार  करने  भ्रमणा  नया  उद्यम

 खोलने  की  अनुमति  दी  जा  रही  है  ।  उनमें  से  कितने  उद्योग-ग्रहों  को  काली  सची  में  रखा  गया
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 श्री  सुब्रह्मण्यम  तय  ध्  जानकारी  एक  पहले  प्रदान के  उत्तर  में  दे  दी  गई  है  ।  इसक
 ब

 अतिरिक्त  यह  बात  इस  प्रश्न  से  उत्पन्न  नहीं  हो  ती  ग्राम  यदि  माननीय  सदस्य  यह  जानकारी

 चाहते  हैं  तो  मैं  उन्हें  दे  सकता  हूँ  ।

 डा०  सेन  :  यह  बात  इस  जसत  से  उत्पन्न  होती  है  ।  विवरण  में  कहा  गया  है  कि

 इन  सभी  औद्योगिक  ग्रहों  की  जांच  की  रही  है  ।  जांच  प्रतिवेदन  मिलने  क्या  यह  सच

 है  कि  ऐसे  कुछ  उद्योग-ग्रहों  को  विस्तार  करने  अथवा  नये  उद्यम  खोलने  की  अनुमति  दी  जा  रही

 है  जिनके  बारे  में  सरकार  अयोग  जांच  कर  रहा  है  ?

 श्री  सुब्रह्मण्यम  :  मेरे  एक  पूर्ववर्ती  मंत्री  महोदय  ने  यह  जानकारी  दी  थी  कि

 धीन  फर्मों  को  कोई  लाइसेंस  नहीं  दिये  जायेंगे  शर  मेरे  विचार  से  हम  अपने  इस  श्राइवासन  पर

 ae  हैं  तथापि  उन  उद्योग-गृहों  को  इसके  लिए  ग्रा वे दत  करने  से  वंचित  नहीं  किया  गया  था  जिनका ट  *

 संबंध  aq  फर्मों  से  था  ।

 श्री  बेंकटासुब्बया  :  मंत्री  महोदय  ने  अपने  उत्तर  में  कहा  है  कि  ये  निष्कर्ष  संबंधित

 कंपनियों  द्वारा  दिये  गये  उत्पादन  संबंधी  ऑ्रांकड़ों  पर  आघारित  हैं  ।  प्रशन  यह  है  कि  क्या  उन्होंने

 प्राप्त  लाइसेंस  क्षमता  से  संबंधित  औद्योगिक  नीति  का  उल्लंघन  किया  है  ?  मैं  जानना  चाहूँगा  कि

 क्या  उन्होंने  प्राप्त  लाइसेंस  क्षमता  का  अतिक्रमण  किया  है  तथा  क्या  उनके  विरुद्ध  कोई  गुरुवार

 भूत  मामला  चलाया  गया

 श्री  सुब्रह्मण्यम  :  इस  बात  की  जांच  की  जानी  है  कि  किन  परिस्थितियों  में  उत्पादन

 अ्रघिक  गया  है  ।  कुछ  मामलों  में  एक  शिफ्ट  में  कायें  के  आघार  पर  उत्पादन  क्षमता

 निर्धारित  की  गयी  थी  ।  जब  वे  दो  शिफ्टों  में  काम  करते  तो  उत्पादन  तो  बढ़ेगा  ही  ।  यह

 नियमों  का  उल्लंघन  है  कि  नहीं  ?  इन  सभी  बातों  की  जाँच  की  जा  रही  है  ।  सरकार  ने  भी  समय

 समय  पर  उनसे  कहा  है  कि  वे  किसी  निश्चित  स्तर  तक  उत्पादन  बढ़ायें  ।  इन  सभी  बातों  की

 सरकार  योग  जांच  कर  रहा  है  ।  अत्र  सरकार  झ्रायोग  का  प्रतिवेदन  प्राप्त  होने  पर  ही  हम  यह

 निश्चय कर  सकेंगे  कि  क्या  औद्योगिक  विनियमन  अधिनियम  के  उपबंधों  का  कोई  उल्लंघन  हुआ

 है  ्र  यदि  हां  तो  इससे  विरुद्ध  कार्यवाही  की  जाये  ।

 कारावास  में  बन्दियों  को  सुविधायें

 #409,  मौलाना  इसहाक  सम्भली  :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रत्येक  राज्य  में  तथा  शग  श्रेणियों  के  बन्दियों  को  क्या-क्या  सुविधाएं  दी

 जाती  हैं  ;

 उक्त  सुविधाएं  केन्द्र  सरकार  के  श्रन्तगंत  जेलों  में  दी  जा  रही  सुविधाओं  की  तुलना

 में  कैसी  हैं  प्रौढ़
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 क्या  सभी  कारावासों  में  बन्दियों  को  एक  समान  सुविधाएं  देने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ?

 गृह  मालय  तथा  कामिक  विभाग  में  राज्य  मंत्री  रामनिवास  :  बदियों

 के  वर्गीकरण  कौर  उनको  सुविधाएं  प्रदान  करने  के  प्रत्येक  राज्य  के  श्रपने-प्पने  नियम  हैं  ।

 राज्य  सरकारों  द्वारा  प्रेषित  सुचना  के  अनुसार  बंदियों  की  विभिन्‍न  श्रेणियों  को  प्रदत्त

 सुविधाओं  का  एक  विचारा  सदन  के  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  में  रखा  गया  ।  देखिये

 संख्या  3563-72]  ae  अधिक  विस्तृत  सूचना  राज्य  सरकारों  से  एकत्रित  की  जा

 रही  है  तथा  प्राप्त  होने  पर  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जायगी  |

 केन्द्र  सरकार  की  अपनी  कोई  जेल  नहीं  है  ।

 अखिल  भारतीय  जेल  नियम  समिति  ने  area  जेल  नियम-पुस्तक  तैयार  की  जिसमें

 अन्य  बातों  के  साथ-साथ  बंदियों  के  वर्गीकरण  में  एक  रूपता  लाने  ak  उनको  सुविधाएं  प्रदान

 करने  की  भी  व्यवस्था  है  ।  यह  नियम-पुस्तक  राज्यों  को  दे  दी  गई  है भ्रौर  जब  इसे  राज्यों  द्वारा

 अपना  लिया  जायगा  तो  जेल  प्रशासन  के  सभी  पहलु ग्र ों  में  थोड़ी  बहुत  समानता  ar  जायेगी  ।

 Shri  Ishaque  Sambhli  It  is  a  very  long  statemcnt.  The  existing  system  of

 classification  into  categories  is  a  British  system.  What  difficulydo  the  Gov,  face  in

 abolishing  this  system  ?  Itso  happen  now  thata  poor  man  jailed  for  taking  part  in

 land  movement  is  given  an  inferior  class  whereas  some  big  capitalists  even  if  he  is  caught

 _and  jailed  for  crimes  like  smuggling  and  blackmarketing  gets  a  high  Class.  Why  have

 not  Government  since  abolished  this  British  System.  Another  horrible  feature  of  this  British
 system  is  grinding  by  the  prisoners  in  jails  which  1  saw  in  Muzaffeinagar  Jail  in  1970.  It  is

 a  very  cruel  system.  I  want  to  know  what  do  the:  government  propose  to  abolish  ths

 system  and  also  the  reason  for  not  doing  so  till  now  ?

 Shri  Ram  Niwas  Mirdha  :  The  Coentral  Government  had  constituted  a
 Com  nittee  a  few  years  azo  and  had  asked  it  to  suggest  [11 010४6171501  in  the  existing  Jail
 Manual.  That  (0171 11116  has  prepared  a  model  Jail  Manual  which  has  been  circulated
 among  different  states  and  we  have  requested  them  to  revise  these  rules  and  regulations

 concerning  Jails  in  accordence  with  this  manual.  One  of  the  recommendations  of  this

 Manual  Committee  was  to  have  only  two  classes  instead  of  three  and  its  recommendations
 have  been  included  in  the  new  Manual.  Regarding  discriminations  in  the  allotment  of

 classes,  the  Government  is  looking  into  it  and  the  provision  of  having  only  two  classes

 has  also  come  out  of  it.

 However,  the  matters  concerning  Jails  is  the  subject  of  State  and  not  of  the  central

 Government.

 Shri  Shyam  Nandan  Mishra:  The  Jails  are  under  the  State  Jurisdiction,  not  under

 the  centre.

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  था  कि  सुविधायें  केन्द्र  सरकार  के  श्रन्तगंत  जेलों  में  दी

 जा  रही  सुविधाओं  की  तुलना  में  कसी  हैं  ह
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 मंत्री  महोदय  कहते  हैं  कि  केन्द्र  के  gata  कोई  जेल  नहीं  हैं  ।  मत  यह  एक  भूल  हो  सकती है
 ।

 श्री  जी०  विश्वनाथन  :  संविधान  की  सातवीं  अनुसूची  की  राज्य  सुची  की  क्रम  संख्या  4  पर

 लिखा  है  :

 बोर्स्टल  संस्थाओं  त्र  तरह  ग्रन्थ  स  qa  कौर  उनमें  विरुद्ध

 कारागारों  ग्रोवर  अन्य  संस्थाओं  के  आयोग  के  लिये  अन्य  राज्यों  से  प्रबन्ध  ।''

 इस  प्रकार  स्पष्ट  रूप  से  यह  राज्यों  का  विषय  है  ।  गर्त  मेरे  विचार  से  यह  प्रश्न  नहीं  पुछा

 जाना  चाहिये  ।

 श्री  एस०  एम ०  बनर्जी  :  प्रदान  स्वीकार  हुमा  है  तथा  छप  गया  है  |  हमें  अनुपूरक  प्रदान

 पूछने  की  अ्रनुमति  दी  जानी  चाहिये

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  Permission  has  been  given  to  discuss  it  in  the

 So  we House  and  the  question  has  been  asked.  The  Hon.  Minister  is  answering  also.

 also  should  be  given  an  opportunity  to  ask  the  questions.

 Shri  Ishwar  Chaudhary  have  been  released  from  the  Jail  just  yesterday.  I

 should  be  given  an  opportunity.

 Mr  Speaker:  All  of  you  have  stood  up  simultaneously  and  do  not  know  who  is

 saying  what.  Please  do  such  things  occasionally,  not  always.  Iam  not  able  to  hear  any

 thing.  You  can  yourself  experience  that  you  cannot  here  anybody  if  20-25  peresons  stand

 up  and  start  speaking  simultineously(interruption).  You  appear  to  be  very  much  interested

 in  the  Jails.  Do  all  of  you  propos?  to  go  to  jails  ?  What  is  that  (intersuptions)It  is

 quite  wrong  to  stand  up  and  start  speaking  without  catching  the  eye  of  the  Speaker.
 You  should  follow  at  least  sone  said  convention.  Would  only  that  member  have  his

 say  who  can  shout  loudly  ?  What  is  that  ?  You  always  behave  like  that  (interruptions).

 जब  तक  10  अ्रथवा  15  सदस्य  एक  साथ  बोलते  कुछ  भी  कार्यवाही
 वृत्तान्त

 में

 सम्मिलित  नहीं  किया  जायगा  i

 श्री  पीलू  मोदी  :  श्रीमान  are  श्राप  मुक्त  से  बोलने  के  लिए  तो  सब  चुप  हो

 जायेंगे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  प्रश्नों  के  पूछने  की  अनुमति  दे  रहा  क्योंकि  मैंने  उनका  नाम  पुकारा

 है  शर  वह  पहले  ही  खड़े  हैं  ।

 श्री  जी०  विश्वनाथन  :  विवरण  में  मंत्री  महोदय  ने  उतर  ग्रान्ट्स  प्रदेश  कौर

 नाडु  के  जेल  मैन्युअलों  का  उल्लेख  किया  है  ।  क्या  ह  Prat  राज्यों के  जेल  मैन्युअलों पर  चर्चा

 करने  जा  रहे  हैं  ?
 हमें  उसके  बारे  में  प्रशन  करने  हम  संविधान  का  उल्लंघन

 करने जा  रहे  हैं  ?
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 अ्रष्यक्ष  महोदय  :  रन  के  भाग  कौर  के  कारण  यह  प्रदान  प्रश्न-सुची  में  शामिल

 किया  गया
 ।

 मैंने  उसे  देखा  है  ।  भाग  अभिनय  भारतीय  जेल मैन्युअल  समिति  द्वारा  मैन्युअल
 तयार  करने  से  सम्बन्धित है

 ।  यही  कारण  है  ।  क्योंकि  दखल  भारतीय  जेल  मैन्युअल  तैयार  करने

 के  बारे  में  एक  समिति  बनी  थी  ।  तो  प्रत  यह  था  कि  सभी  जेलों  में  कैदियों  को  समान  सुविधायें

 उपलब्ध  करने  क  कोई  प्रस्ताव  है--भाग  कौर  भाग  अखिल  भारतीय  प्रश्न  से  सम्बन्धित

 इती  बजट  से  यह  प्रशन  सूची  में  शामिल  किया  गया  |

 Shri  [shaque  Sambhali  would  like  to  know  whether  the  report  regarding
 classification  has  recommended  two  classes  ?  If  so,  the  basis  thereof?  I  would  also  like
 to  know  the  reaction  of  the  Government  regarding  the  report  relating  to  Jail  reforms  ?

 Shri  Ram  Niwas  Mirdha  It  is  recorded  in  the  Manual  that  there  should  be  two

 classes  instead.  of  three.  The  basis  is  what  the  hon’ble  Member  has  mentioned.  You  have

 said  that  there  should  not  be  various  classes  and  the  Manual  states  that  there  should  be

 two  classes  instead  of  three.  The  spirit  behind  it  is  what  the  hon’ble  Member  has  himself

 expressed.  With  the  same  spirit,  the  Manual  committee  has  submitted  the  report  which  |

 had  referred  just  now.

 Shri  Ishaque  Sambhali  What  is  the  basis  thereof  ?

 Mr.  Speaker  :  You  had  asked  a  supplementary  and  he  has  told  you  the  reco-

 mmendation  of  the  committee.  He  has  furnished  the  factual  information.

 श्री  पीलू  सोदी  :  श्रीमान  मेरा  प्रश्न  दो  भागों  में  है  ।  पहला  भाग  इस  प्रकार  है  :

 क्या  जिन  दो  श्रेणियों  की  सिफारिश  की  गई  उनमें  से  एक  श्रेणी  चोर  बाजारियों  wk

 विज्ञों  सहित  राजनीतिज्ञों  के  लिए  तथा  दूसरा  शेष  जनता  के  लिए  रखने  के  बारे  में  सरकार  विचार

 करेगी  ?  मेरे  get  का  दूसरा  भाग  यह  है  कि  कभी  हाल  में  मैंने  एक  समाचार  पढ़ा  उसके

 सार  500  से  700  व्यवसायों  के  लिए  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  एक  जेल  का  निर्माण  किया  मैं

 सरकार  से  यह  जानना  चाहूँगा  कि  wat  देश  में  निर्मित  इस  विशालतम  होटल  के  बारे  में  विस्तृत

 ब्यौरा  कया है
 ?

 Mr.  Speaker  A  big  room  would  have  to  be  constructed  for  you.

 श्री  रामनिवास  सीधा  :  प्रश्न  मध्य  प्रदेश  सरकार  से  सम्बन्धित  मैं  इस  बारे  में  क्या

 कर  सकता  हूं  ।

 श्री  पूरी  किशोर  सिह  :  क्या  यह  सच  है  कि  शिमला  समझौते  के  बारे  में  जिन  माननीय

 सदस्यों  ने  गिरफ्तारी  दी  उन्हें  जेल  में  रहने  में  बड़ी  कठिनाई  क्योंकि  वहां  पागलपन  के

 इलाजਂ  की  कोई  व्यवस्था  नहीं  थी  ?

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  खेद
 है

 कि  यह  इस  विषय  से  सम्बन्धित  नहीं  है  ।

 श्री  राम  सहाय  पिण्ड  :  कुछ  संसद  सदस्यों  को  गिरफ्तार  किया  जाता  है  सनौर  जेल  भेजਂ

 दिया  जाता  है  ।  मैं  यह  जानना  चाहता  हूँ  कि  इन्हें  जेल  में  कौन-सा  दर्जा  दिया  जाता  है
 ।  मेरे  प्रश्न
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 का  दूसरा  भाग  यह  है  कि  क्या  बिना  दोष  सिद्धि के  श्री  पीलू  मोदी  जेसे  लोगों  के  लिए  aa

 प सुविधा  सम्पन्न  wet  जेलों  की  व्यवस्था  रने  का  विचार  जिससे  वे  वहां  स्वास्थ्य  लाभ  कर

 सकें ।

 meat  महोदय  :  कृपया  व्यवस्था  रखिये  |  यह  इस  प्रशन  से  सम्बन्धित  नहीं है  ।

 श्री  दिनेश  भट्टाचार्य  :  पश्चिम  बंगाल  के  कैदियों  को  मिलने  वाली  सुविधाओं  का  विवरण

 में  कोई  उल्लेख  नहीं  है  ।  कहीं  भी  यह  नहीं  कहा  गया  है  कि  पश्चिम  बंगाल  की  जेल  से  किसी

 wea  प्रान्त  की  जेलों  में  राजनैतिक  कैदियों  को  भेजने  का  सरकार  को  कोई  अधिकार  जैसा  कि

 अभी  हाल  में  होता  रहा  है  ।  लगभग  600  से  800  कैदियों  पश्चिम  बंगाल  के  सपूतों

 तामिलनाडु  की  कुंदुड।लोर  जेल  में  भेजा  गया

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  एक  असंगत  प्रदान है  |

 श्री  दीनेन  भट्टाचार्य  :  मेरा  प्रशन  यह  है  कि  किस  नियम  कौर  किस  अधिकार  से  उन्हें

 भेजा  गया  है  कौर  तमिलनाडु  की  कुड्डलोर  जेल  में  कभी  भी  जो  कंदी  उन्हें  सुविधायें  दी

 जा  रही  हैं  ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  यह  एक  असंगत  प्रश्न  है  ।

 श्री  दीनेन  भट्टाचायें  :  श्रीमानु  यह  संगत  प्रदान  है  ।  श्राप  एक  मौका

 तो  दें  ग्र  मैं  gra  सभा  दूगा  ।  कृपया  ga  स्पष्ट  करने  दें  ।  मैं  कोई  असंगत  प्रदान  नहीं  पूछ

 रहा  हूँ  ।  शभ्रान्तरिक  सुरक्षा  का  रखरखाव  झ्र  भारतीय  रक्षा  नियम  केन्द्रीय

 नियम  हैं  ।  उन  अधिनियमों  के  मामले  की  सुचना  केन्द्रीय  सरकार  को  देनी  होती  है  ।

 उन्हें  उन  श्रघिनियमों  के  भ्रन्तगंत  नज़र बन्द  किया  गया  है  ।  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  काल  समाप्त  हो  गया  है  |

 श्री  daa  भट्टाचार्य  :  ag  एक  संगत  प्रदान  है  ।  इसका  उत्तर  नहीं  गया  है  ।

 लोर  जेल  में  परिचित  बंगाल  के  700  सपूतों  को  रखा  गया  है  ।

 अ्रच्यक्ल  सहोदर
 :  शिल्प  सूचना  प्रदान

 —

 अ्रल्प-सुच  ना-प्रशन

 SHORT  NOTICE  QUESTION

 मिश्रित  इस्पात  दुर्गापुर  A  स्टेनलेस  स्टील  के  उत्पादन  में  विधि

 6.  श्री  समर  गृह
 :  क्या  इस्पात  कौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ware  स्टील  एग्जीक्यूटिव  ने  मिश्रित  इस्पात-संयंत्र

 19



 Bhadra  8,  1894  (Saka) Short
 Notice

 Questions
 —

 स्टेनलेस  स्टील  के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  की  सं  बारे  में  2  1972  ar

 12  1972  को  उनके  मंत्रालय  को  दो  ज्ञापन  प्रस्तुत  किये

 यदि  तो  उन्होंने  इसके  पक्ष  में  क्या  तक॑  दिये  कौर

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्री  एस०  मोहन  कुमारमंगलम  )
 :  से  :  एक  विवरण

 सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 हां  ।

 ज्ञापनों  की  मुख्य-मुख्य  बातें  निम्नलिखित  हैं  :--

 (1)  कारखाने  का  वर्तमान  प्रोडक्ट-मिक्स  धिक  दृष्टि  से  सक्षम  नही ंहै
 ।  फिनिशिंग

 सुविधाएं  पर्याप्त  नहीं  हैं  ।

 (2)  पहले  से  ही  मिश्र  इस्पात  करखाने  की  100,000  टन  पिण्ड  वार्षिक  क्षमता  को

 बढ़ाकर  300,000  टन  पिण्ड  वार्षिक  करने  का  विचार  था  तथा  ऐसा  किया  भी

 जाना  चाहिए  ।  इसमें  विस्तार  की  क्षमता  श्रन्तनिहित  विस्तार  कार्यक्रम में

 60,000  टन  बेदाग  इस्पात  की  चादरों  स्ट्रिप  शौर  प्लेटों  का  उत्पादन  भी  होना

 चाहिए  शौर  यह  मंत्रालय  द्वारा  1971  में  लिए  गये  कथित  निराले  के  अ्रनुसार
 किया  जाना  चाहिए  |

 (3)  कारखाने  की  क्षमता  में  200,000  टन  पिण्ड  की  ax  वृद्धि  करने  पर  लगभग  50

 करोड़  रुपये  वच  जायेगा

 (4)  विस्तार  कार्यक्रम  में  60,000  टन  बेदाग  req  के  चपटे  उत्पादों  और  4,000

 टन  हाई  स्पीड  स्टील  शामिल  किये  बिना  केवल  बिना  जोड़  की  ट्यूबों  का  कथित

 संयंत्र  लगाने  से  कारखाना  झ्राथिक  हट्टी  से  सूद  नहीं  होगा  |

 सभी  संबंधित  बातों  पर  विचार  करने  के  परिचित  मिश्र  इस्पात  कारखाने  की  100,000

 टन  इस्पात  पिण्ड  की  वार्षिक  क्षमता  को  बढ़ाकर  300,000  टन  इस्पात  पिण्ड  वार्षिक  करने  का

 निर्णय  किया  गया  है  ।  कारखाने  में  तैयार  माल  का  उत्पादन  इस  प्रकार  होगा

 टन/वर्ष

 (1)  डाई  ब्लाक  4,000

 (2)  हाई  स्पीड  स्टील
 123)  राय  रल  स्ट

 4,000

 7,  AAI  ba  ह  +  पिल

 (4)  बेदाग  इस्पात  13,000

 176,350 (5)  अ्रलाय  कंस्ट्रक्शन  कौर  कार्बन  कंस्ट्रक्शन  स्टील

 ब  कनननणणण

 204,850

 अथवा  205,000
 ey  Oy
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 प्रश्न

 मिश्र  इस्पात  कारखाने  में  बिना  जोड़  की  ट्यूबों  का  एक  संयंत्र  लगाने  का  भी  फैसला

 किया  गया  है  जो  मिश्र  इस्म त  कारख़ाने  द्वारा  उत्पादित  74,500  टन  मिश्रित  ak  कारबन

 ट्रक्दान  स्टील  का  उपयोग  करेगा  |  बेदाग  इस्पात  के  उत्पादन  की  क्षमता  13,000  टन  ही  रहेगी

 जसी  कि  इस  समय  है  ।  केन्द्रीय  इंजीनियरी  श्र  रूपांकन  ब्यूरो  को  इसी  अ्राधार  पर  एक  विस्तृत

 प्रायोजनाਂ  प्रतिवेदन  तैयार  करने  को  कहा  गया  है  ।  उपयु क्त  प्रोडक्ट  मिक्स  के  बारे  में  निर्णय  समस्त

 प्रौद्योगिकी  ate  श्रमिक  पतलूनों  को  ध्यान  में  रखकर  किया  गया  था  ।  विस्तार  के  लिए  जो  प्रोडक्ट

 मिक्स  अब  चुना  गया  है  ate  जिसमें  बिना  जोड़  की  ट्यूबों  बनाने  का  संयंत्र  भी  शामिल  है  वह

 ब्लू मिंग  मिल  की  श्रन्तनिहित  क्षमता  मितव्ययी  ढंग  है  |

 श्री  समर  :  सभा  पटल  पर  रखे  गये  विवरण  में  मन्त्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  अ्राथिक

 कौर  ग्न्य  कारणों  से  सीम लेस  इस्पात  भ्रमणा  ट्यूबों  के  उत्पादन  के  बारे  में  दुर्गापुर  मिश्रित  इस्पात

 संयन्त्र  का  विस्तार  करने  का  निर्णय  किया  गया  है  ।  राज्य  सभा  में  एक  प्रदान  के  उत्तर  में  उन्होंने

 यह  भी  कहा  था  कि  सीमलेस  इस्पात  उत्पादन  अधिक  लाभप्रद  होगा  wie  इससे  रोजगार  के

 श्रमिक  अवसर  उपलब्ध  होंगे  ।  मैं  मन्त्री  महोदय  के  वक्तव्य  को  चुनौती  देता  हूँ  कि  वह  न  सिफ॑

 गलत  ही  बल्कि  भ्रवेज्ञानिक  भी  है  ।  श्रगर  यह  राजनीति  से  प्रेरित  नहीं  तो  यह  निर्णय  में

 गलती  करने  का  ज्वलन्त  उदाहरण  है  जिससे  पश्चिम  बंगाल  में  बुनियादी  उद्योगों  के  विकास  के

 लिए  खतरा  है  ।

 इस  प्रारम्भिक  श्रीमती  के  पहचान  मैं  मन्त्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हूँ  कि  क्या

 यंह  सच  है  कि  दुर्गापुर  संयन्त्र
 के

 लिए  डिजायन  बनाते  समय  दस्तूर  एण्ड  कम्पनी  ने  यह  मत

 व्यक्त  था  कि
 .

 विस्तार  दूसरे  चरण  जबकि  50  प्रतिशत  उत्पादन  होने  उस

 समय  स्टेनलेस  इस्पात  का  उत्पादन  लाभप्रद  होगा  ।  कया  यह  भी  सच  है  कि  दुर्गापुर  मिश्रित-इस्पात

 संयन्त्र  ने  बिना  निकिल  के  परन्तु  फ़ौक़ियत  मिलाकर  स्टेनलेस  इस्पात  का  उत्पादन  करने  की

 तकनीक  विकसित  की  जो  हमारे  देश  में  पर्याप्त  मात्रा  में  उपलब्ध  है  ?  इन  तथ्यों  को  ध्यान  में

 रखते  हुए  मैं  यह  जानना  चाहता  हूँ  कि
 मन्त्रालय  ने  6  मैचों  1971  को  दुर्गापुर  मिश्रित

 इस्पात  संयन्त्र  का  विस्तार  करने  का  निकाय  किया  जिससे  स्टेनलेस  स्टील  का  उत्पादन  बढ़कर

 75,000  टन  हो  सके  ?  यदि  तो  इसका  क्या  कारण  है  कि  स्टेनलेस  स्टील  के  उत्पादन  के

 लिए  मिश्रित  इस्पात  संयन्त्र  का  विस्तार  करने  के  बजाय  सिम लैस  ट्यूब  के  उत्पादन  के  लिए  दुर्गापुर

 इस्पात  संयन्त्र  का  विस्तार  किया  जा  रहा  है  ?

 श्री  एस०  मोहन  कुमारमंगलम :  प्रारम्भिक  श्रमिकों  को  व्यक्त  करने  के

 जिन्हें  व्यक्त  करने  का  उन्हें  पूरा  अधिकार  माननीय  सदस्य  ने  चार  प्रदान  पूछे  हैं  ।

 पहला  प्रदान  यह  है  कि  कया  दस्तूर  एण्ड  कम्पनी  ने  प्रारम्भ में  संयन्त्र  की  डिजायन  बनाने

 के  geared यह  सुभाव  दिया  था
 कि

 दुर्गापुर  संयन्त्र  के  विस्तार  के  दूसरे  चारा  में  dada स्टील  के
 उत्पादन  को  भी  शामिल  किया  जाय  ।  जी  एक  समय  ऐसी  योजना  थी  ।

 दूसरा  प्रश्न  उन्होंने  यह  था कि  कया  मन्त्रालय  नेमा चे  1971  जब  मिश्रित
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 उत्पादन  के  विस्तार  पर  विचार  किया  गया  था  तब  स्टेनलेस  स्टील  को  उसमें  शामिल  किया  गया

 था  अथवा  नहीं  |  उत्तर  यह  है  कि  ऐसा  किया  गया  था  ।

 तीसरा  set  यह  पूछा  गया  है  कि  इस  निर्णय  को  बदलने  का  क्या  कारण  है  ।  यह

 पूर्ण  प्रदत्त  है  ।  जब  मन्त्रालय  ने  1971  में  यह  निर्णय  लिया  कि  दुर्गापुर  संयन्त्र
 के

 बिस्तार

 के  लिए  मिश्रित  उत्पाद  में  60,000  टन  स्टेनलेस  स्टील  को  शामिल  किया  तो  हमने  मामले

 के  wea  पुत्रों  पर  विचार  नहीं  किया  था  ।  सारें  देश  के  लिए  हम  जो  योजना  बना  रहे

 उसमें  स्टेनलेस  स्टील  aes  ही  बल्कि  सीम लेस  ट्यूब  संयन्त्र  बनाने  की  योजना  थी  ।  सीम लेस

 ट्यूब  संयन्त्र  में  सिम लैस  इस्पात  के  खंडों  को  निःस्रवण  प्रक्रिया  से  धक्का  दिया  जाता  है  र  सीमों

 के  बिना  खण्डों  की  ट्यूब  aa  जाती  हैं  अर्थात  बिना  वेल्डिंग  के  ही  ट्यूब  बन  जाती हैं  ।  हम  सिम लैंस

 ट्यूब  संयन्त्र  की  योजना  बना  रहे  हैं यह  पाया  गया  है  कि  अगर  वहां  सीमलैस  ट्यूब  संयन्त्र  की

 स्थापना  की  तो  संयन्त्र  के  लिए  सर्वश्रेष्ठ  स्थान  दुर्गापुर  क्योंकि  एक  कौर  तो  दुर्गापुर

 इस्पात  संयन्त्र  से  लचीले  इस्पात  का  प्रयोग  कर  सकेंगे  ale  मिश्रित  इस्पात  तथा  निर्माण  के  लिए

 उपयुक्त  इस्पात  पिण्डों  का  भी  उपयोग  कर  सकेंगे  जो  मिश्रित  इस्पात  संयन्त्र  से  उपलब्ध  होंगी  ।

 भ्रामक  रूप  से  यह  सबसे  अच्छा  होगा  कि  इसे  दुर्गापुर  में  स्थापित  किया  जाय  |

 दुर्गापुर  के  बजाय  सलेम  में  स्टेनलेस  स्टील  का  उत्पादन  करने  का  दूसरा  कारण  यह  हैं  कि

 दुर्गापुर  ब्लू मिंग  मिल  मिश्रित  इस्पात  संयन्त्र  केवल  42”  चौड़ाई  के  खण्डों  का  उत्पादन  कर

 सकता  जो  परिष्कृत  होने  पर  40”  रह  जाती  है  ale  हम  42”  की  नहीं  बल्कि  निश्चित  रूप  से

 48”  की  योजना  बना  रहे  जो  46”  ही  रह  तर  संभवत  56”  भी  ।  इसीलिए  हमने  यह

 निर्णय  किया  कि  सलेम  में  कन्टीन्यूग्नस  कार्विग  मशीन  को  लगाना  बेहतर  होगा  कौर  उसके  बाद

 सेमी  कण्टीन्यूग्रस  हॉट  स्ट्रिप  मिल  की  स्थापना  की  जायगी  जिससे  आवश्यक  चपटे  उत्पादों  का  उत्पाद

 किया  जा  सके  ।

 सभी  कारणों  पर  सन्तुलित  विचार  करने  के  हमने  यह  पाया  कि  राष्ट्रीय

 अर्थव्यवस्था  की  दृष्टि  से  यह  अधिक  लाभ प्र  होगा  कि  दुर्गापुर  में  सीमेंस  ट्यूब  संयन्त्र  की  स्थापना

 की  जाप  ate  मिश्रित  इस्पात  तथा  निर्माण  में  उपयोगी  इस्पात  के  उत्पादन  में  1,75,000  टन

 तक  वृद्धि  की  जाय  कौर  नई  कन्टीन्यूग्रस  कास्िटग  संयन्त्र  तथा  सेमी  कन्टीन्यूप्रस  हॉट  स्ट्रिप  मिल  की

 सहायता  से  सलेम  में  स्टेनलेस  स्टील  का  प्रमुख  रूप  से  उत्पादन  किया  जाय  ।  यही  कारण

 जिनकी  वजह  से  पुराने  निशान  को  अन्ततः  सरकार  ने  बदल  दिया  ।

 श्री  समर  गुह  :  मैं  यह  जानना  चाहता  हूँ  कि  क्या  यह  सच  है  कि  75,000  टन  स्टेनलेस

 स्टील  की  अ्रतिरिक्त  मात्रा  का  उत्पादन  करने  के  लिए  दुर्गापुर  मिश्रित  इस्पात  संयन्त्र  का  विस्तार

 करने  के  लिए  केवल  50  करोड़  रुपये  की  पूंजी  लगानी  जबकि  इतनी  ही  मात्रा  में  स्टेनलेस

 स्टील  का  उत्पादन  करने  के  लिए  सलेम  में  340  करोड़  रुपये  की  पु  जी  लगानी  पड़ेगी  ।

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  बिना  निकिल  ate  क्रोमियम  की  सहायता  से  स्टेनलेस  स्टील  का

 उत्पादन  करने  की  तकनीकी  जानकारी  दुर्गापुर  संयन्त्र  के  पास  है  ae  उन्होंने  तकनीकी  जानकारी
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 का  भी  विकास  किया  कया  सलेम  में  भी  स्टेनलेस  स्टील  के  उत्पादन  का  यह  तकनीक  उपलब्ध  है
 ?

 क्या  यह  भी  सय  है  कि  हमारे  देश  के  सीम  नेस  ट्यूबों  का  9006  बाजार  दक्षिणी  श्र  पश्चिमी

 vat  में  है  ?

 देश  के  पूर्वी  भाग  में  तो  नहीं  है  ।  यदि  ऐसा  है  तो  श्राप  कसे  कहते  हैं  कि  वहाँ

 रहित  नालियाँ  लाभकारी  ढंग  से  बनाई  जा  सकती  हैं  ?  क्या  यह  सच  है  कि  दक्षिणा  में  स्टेनलेस

 इस्पात  झ्रधिकांशातः  उपभोक्ता  तथा  अनप  उद्योगों  के  लिए  है  जेसे  उर्वरक  ate  पेट्रो-रसायन

 उद्योगों
 के  लिए ?

 क्या  देश  के  seat  के  लिए  स्टेनलेस  इस्पात  सलेम  शौर  दुर्गापुर  दोनों

 कारखानों  में  बनाने  के  पुरे  प्रश्न  पर  वह  एक  नई  पुनरीक्षण  समिति  बताएँगे  ?

 श्री  मोहन  कुमारमंगलम  :  श्री  श्राप  ने  चार  के  बजाय  पाँच  प्रशन  पूछ ेहैं  ।  श्राप

 मिश्रित  इस्पात  प्रशासक  सेब  के  उत  ज्ञापन  से  परिचित  होंगे  जिसमें  मिश्रित  इस्पात  पर  निवेश

 150  करोड़  रुपये  दर्शाया  गया  है  ।  जहाँ  तक  विस्तार  के  विंमान  प्रस्ताव  का  संबन्ध  है  xix

 जैसा  कि  सभा-पटल  पर  रखे  गए  विवरण  से  स्पष्ट  है  निवेश  का  हमारा  अनुमानत  120
 करोड़

 रुपये  का  जिसके  बारे  में  हम  श्राश्यावादी  हैं  ।  मिश्रित  इस्पात  संयंत्र  में  oes  फर्नेस  के  वर्तमान

 कार्यकरण  संबंधी  कुछ  सुभाव  दिए  गए  हैं  ।  जहां  तक  नए  उत्पाद  मिश्रण  का  सम्बन्ध  है  इसमें

 अत्यधिक  निवेश  का  कोई  wer  ही  नहीं  है  ।  इस  बात  से  किसी  को  इन्कार  नहीं  है  कि  कर्मचारी

 एवं  अधिकारी  उत्पादन  बढ़ाने  का  भरसक  प्रयत्न  कर  रहे  दुर्गापुर  में  स्टेनलेस  इस्पात  के

 उत्पादन  की  निर्धारित  क्षमता  13,000  टन  है  जबकि  वहाँ  1971-72  में  केवल  3,000  टन

 का  उत्पादन  हुमा  है  आशा  है  कि  स्थिति  में  सुधार  होगा  ।  जोड़-रहित  नालियों  के  बारे  में  yea

 परिवहन  लागत  का  है  ।

 श्री  समर  गह  10  प्रतिशत  मंडी  दक्षिणी  कौर  पश्चिमी  क्षेत्र
 मे  पूर्वी  क्षेत्र  में  तो

 दूसरी  मंडी  ही  नहीं  है  ।

 श्रध्दा  महोदय  :  एक  तो  आपने  इतना  लम्बा  प्रदान  पूछा  है  कौर  फिर  श्राप  बाधा  डाल

 रहे  यह  उचित  नहीं  हैं  |

 श्री  समर
 गृह

 :  प्रश्न  पूछना  मेरा  अधिकार  है  ।  इसका  प्रभाव  बंगाल  की  आधिक  स्थिति

 पर  बहुत  बुरा  पड़ेगा  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  झ्रापकी  तो  यह  भ्रमित  ही  कृपया  इसे  हर  रोज  न  दोहराइये  |  बाप
 बैठ  जाइये  कौर  बाघा  न  डालिए  |

 श्री  मोहन  कुमारमंगलम  :  यदि  मैं  किसी  बात  को  नहीं  amar  तो  श्राप  अवश्य

 बताएं  |  qs  पता  है  कि  बंगाल  में  यह  समस्या  विवाद  का  विषय  मैं  सभी  तथ्य  आपके  समक्ष
 रख  दूंगा  यदि  श्राप  मेरी  बात  सुन  लें  ।  मैं  नहीं  चाहता  कि  यह  संघर्ष  का  विषय  बने  |  यह  बहुत
 महत्त्वपूर्ण  तकनीकी  मामला  है  जिसपर  हम  देश  के  सभी  भागों  के  साथ  न्याय  करना  चाहते  हैं  ।
 इसीलिए  मैं  इस  पर  इतना  समय  लगा  रहा  हूँ  ।  मैं  अध्यक्ष  आपसे  निवेदन  करूगा  कि

 ah  पूरी  बात  कह  लेने  दें  |
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 सलेम  में  जोड़  रहित  नालियों  को  उत्पादन  संयंत्र  रखने  में  एक  मात्र  कठिनाई यह  है  कि

 इनके  लिए  निरन्तर  ढलाई  एक  श्रच्छा  तरीका  नहीं  है  श्र  यह  तरीका  पुरी  तरह  ठीक  सिद्ध  नहीं

 eat  है  कौर  इसका  प्रयोग  इसी  प्रकार  किया  गया  है  कौर  मिश्रित  इस्पात  संयंत्र  में  ब्लू मिंग  मिल

 का  प्रयोग  इस  विशेष  तरीके  के  लिए  करना  ही  अधिक  सुरक्षित  अ्रौर  बेहतर  है  ।

 भारत  में  जोड़  रहित  नालियाँ  बनाने  का  संयंत्र  अन्यत्र  लगाने  में  हमारी  कठिनाई  यह  है

 कि  ब्लू मिंग  मिलें  केवल  दुर्गापुर  में  ही  हैं  कौर  मिश्रित  तथा  निर्माण-कार्यों  में  काम  जाने  वाले

 इस्पात  का  संयंत्र  मिश्रित  इस्पात  संयंत्र  में  स्थित  निःसंदेह  इसका  प्रयोग  देश  के

 विभिन्‍न  भागों  में  होगा  परन्तु  संयंत्र  के  स्थान  का  चयन  कच्चे  माल  की  उपलब्धि  पर  भी  तो

 पर  निर्भर  करता  माननीय  सदस्य  ने  पूछा  है  कि  क्या  इस  पर  पुनर्विचार  किया  जाएगा  तो

 किसी  भी  seat  पर  विचार  किया  जा  सकता  है  परन्तु  इसपर  तो  हमने  बहुत  ध्यानपूर्वक

 विचार  किया  है  कौर  तकनीकी  सलाहकार  प्रश्न  के  सभी  पतलूनों  पर  वीणा  र  करके  ही  हम  इस

 निष्कर्ष  पर  पहुंचे  हैं  ।  मैं  माननीय  सदस्य  से  भ्रनुरोध  करूंगा  कि  वह  इस  मामले  पर  निष्पक्ष  रूप

 से  विचार  करें  ate  मैं  उन्हें  विश्वास  दिलाता  हूं  कि  उन्हें  जो  भी  सामान  चाहिए  वह  मैं  उन्हें

 देने  को  तेयार  हूं  ।

 Shri  Sadhu  Ram:  I  want  to  submit  that  some  days  back  the  Chairman  of

 Food  Corporation

 Mr  Speaker  :  Order  please.  The  question  is  not  yet  over.

 श्री  नापक  :  कया  मंत्री  महोदय  बताएंगे  कि  क्या  दुर्गापुर  तथा  अल्प  सरकारी

 क्रम  गत  डेढ़  वर्ष  के  प्रयत्नों  के  बाद  दुद  भी  अपना  उत्पादन  चाहे  स्टेनलेस  इस्पात  हो  या  मिश्रित

 इस्पात  नहीं  बढ़ा  पाए  हैं
 ?  यदि  तो  निर्धारित  क्षमता  जितना  उत्पादन  सुनिश्चित  करने  के

 लिए  सरकार  द्वारा  का  उपाए  किए  जाएंगे  जबकि  उन्हें  दंड  देने  की  बात  हम  कहते  रहे  हैं  जो

 अपनी  क्षमता  से  भी  अधिक  उत्पादन  कर  रहे  हैं  ?

 ग्रच्यक्ष  महोदय
 :  मैं  उनका  प्रशन  समय  नहीं  सका  हूं  ।

 श्री  मोहन  कुमारमंगलम  :  यह  बहुत  व्यापक  प्रदान है
 aie  साथ AIN  WI4  ही  यदि  किए  गए

 =>
 उपायों  की  बात  मैं  करने  लग  तो  विषयांतर  हो  जाएगा  ।  मेरा  उन  अनुरोध  है  कि  इ  सके

 लिए  वह  पृथक  प्रशन  भेजें  ।

 रानेन  सेन  :  मंत्री  महोदय  के  मन  में  जो  विचार  उनपर  गत  मार्च  में  कुशल

 निजी  विशेषज्ञों  ae  भारत  सरकार  के  सचिवों  द्वारा  चर्चा  की  जा  चुकी  है  कौर  उस  समय  पश्चिम

 बंगाल  से  सलेम  इस्पात  संयंत्र  पर  कोई  आपत्ति  नहीं  की  गई  थी  ।  जहां  इस  संयंत्र  की  3  लाख  टन

 पिण्ड  बनाने  और  60,000  टन  बढ़िया  मिश्रित  इस्पात  की  अ्रघधिकाधिक  क्षमता  है  कौर  देश  भर  में

 इनकी  मांग  भी  काफी  तो  इस  क्षमता  का  पूरा  उपयोग  करने  के  बजाय  सरकार  उत्पादन  घटाने

 का  प्रयत्न  क्यों  कर  रही  है  जबकि  इस  से  दुर्गापुर  में  भी  मिश्रित  इस्पात  की  कमी  हो  जाएगी  शर

 वह  यहाँ  उपलब्ध  नहीं  होगा  ?
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 30  1972  लिखत  उत्तर

 श्री  मोहन  कुमारमंगलम  :  माननीय  सदस्य  का  यह  कहना  ठीक  नहीं  है  कि  सरकार

 दुर्गापुर  में  उत्पादन  कम  करने  का  यत्न  कर  रही  है  क्योंकि  जब
 वहाँ  मिल  चालू  की  गई

 तब  उत्पादन  240,000  टन  था  att  विवरण  में  जिस  उत्पाद-मिसरा  का  उल्लेख  उससे

 इस  मिल  में  पूरी  क्षमता  का  उपयोग  होने  लगेगा  ।

 माननीय  सदस्य ने  शायद  1971
 में  लिए गए  निर्णय  को  बदलने  का  कारण  पूछा

 कारण  यह  है  कि  उस  समय  विक्रेय-योग्य  इस्पात  की  मात्रा  200,000  टन  भ्र स्थायी  तौर

 पर  निश्चित  की  गई  टन  रक्षा  आवश्यकताओं  के  30,000  टन  पुर्जे  आदि

 बनाने  के  60,000  टन  स्टेनलेस  इस्पात  की  पटरियों  शर  चादरें  आदि  बनाने के

 शेष  90,000  टन  भ्र वशिष्ट  रखी  गयी  थी  ।  उस  समय  जोड़-रहित  नालियां  के  संयत्र  का

 meq  अनिर्णीत  रहने  दिया  गया  था  ।  बाद  में  इस  पर  विचार  के  पश्चात  सभी  उपलब्ध  सुविधाओं

 के  अधिकतम  उपयोग  की  दृष्टि  से  स्टेनलेस  इस्पात  संयंत्र  को  सलेम  में  स्थापित  करने  का  निर्णय

 किया  गया  क्योंकि  इस  संयंत्र  ्र  मिश्रित  तथा  निर्माण  के  काम  art  वाले  इस्पात  तथा

 रहित
 ट्यूब

 संयंत्र  को  पृथक  करना  कठिन  है  ।

 श्री  इन्द्र  जीत  गुप्त  :  डा०  सेन  के  प्रश्न  का  उत्तर  तो  उन्होंने  दिया  ही  नहीं  |  प्रशन  बिल्कुल

 सीघा  wats  कया  दुर्गापुर  में  स्टेनलेस  स्टील  की  60,000  टन  की  क्षमता  है  ?  यदि  तो  देश

 में  मांग  को  देखते  हुए  सलेम  के  साथ-साथ  इस  क्षमता  का  पूरा-पूरा  उपयोग  क्यों  नहीं  किया

 जाता ?

 श्री  मोहन  कुमारमंगलम  :  श्राप  दोनों  सदस्यों  के  alate  अभी  तक  किसी  ने  यह

 नहीं  कहा  कि  दुर्गापुर  में  60,000  स्टेनली  स्टीन  की  क्षमता  है  ।  पहने  यहां  18  000  टन  क्षमता

 बनाने  का  विचार  था  जबकि  वास्तव  में  वहाँ  उपकरण  कमजोर  होने  के  कारण  यह  क्षमता  13,000

 टन  की  है  ।  क्षमता  बढ़ाने  के  लिए  वहां  बहुत  से  नए  उपकरण  लगाने  होंगे  ।  मत  वहां  क्षमता  का

 कम  उपयोग  होने  का  कोई  प्रशन  ही  नहीं  है  ।  वास्तव  में  ब्लू मिंग  मिल  में  एक  लाख  टन  की  क्षमता

 अनुपयुक्त  पड़ी  है  ौर  मिश्रित  इस्पात  संयंत्र  में  भी  240,000  टन  की  क्षमता  उपलब्ध  है  ।  ब्लू मिंग

 मिल  शझ्ावइ्यक  नहीं  कि  स्टेनलेस  स्टील  या  सत्य  किस्म  के
 इस्पात  के  लिए  ही  परन्तु  इसका

 प्रयोग  स्टेनलेस  स्टील  बनाने  के  लिए  किया  जा  सकता  है  ।  इसका  उपयोग  क्यों  नहीं  किया

 यह  मैं  बता  चुका  हूं  कि  इस  आकार  के  डले  इस  ब्लू मिंग  मिल  में  नहीं  बनाए  जा  सकते  |

 ——  कब

 प्रश्नों  के  लिखित  छत्तर

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 जिन  व्यक्तियों  की  खेतीयोग्य  भूमि  को  दिल्‍ली  के  विकास  के  लिये  श्रधिग्रहोत  किया

 गया  है  उनके  द्राश्रितों  को  तकनी की  दौर  औद्योगिक  सुविधाए

 #406.  चौधरी  दलीप  सिंह
 :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  जिन  व्यक्तियों  की  खेती योग्य
 भूमि  को  दिल्‍ली  की  विकास  योजना  के  लिए
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 Written  Answers  Avevst  6,  1272

 अधिग्रहीत  किया  गया  है  उनके  आश्रितों  को  तक  दे  का ५ rx  शौर  अद् यो  गि नमा  च्  क  सुविधाएँ  देने  से  सम्बन्धित

 कोई  प्रस्ताव है  ;  ak

 यदि  तो  उनकी  सुविधाओं  के  लिये  बनाए  गए  प्रस्ताव  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं
 ?

 योजना  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  मोहन  तथा  :  प्रश्न  की

 विषयवस्तु
 योजना  आयोग  की  परिधि  में  नहीं  set  के  सम्बन्ध  में  आवश्यक  सुचना

 को उ  प्राधिकारियों  से  प्राप्त  करने  की  कारवाई  आरम्भ  कर  गयी  है  ।  जसे  ही  वांच्छित

 सुचना  प्राप्त  हो  जायेगी  उसे  सभा  पटल  पर  रख  दिया  जायेगा  |

 Programmes  for  Youth  Broadcast  Over  A.  R

 410.  ShriM.  C.  DAGA  Will  the  Minister  of  Information  and  Broadcasting

 be  pleased  to  State

 (a)  The  broad  outlines  of  subject  matters  of  programmes  that  were  broadcast

 during  this  year  for  the  youth  and  the  purpose  for  brodcasting  seperate  programmes  for

 them;  and

 (b)  The  benefits  accrued  to  the  youths  from  the  Yuva  Vani  Service  and  the

 annual  expenditure  incurred  during  the  last  two  years ?

 Minister
 of  State  in  the

 Ministry
 of

 Information’  and  Broadcasting  (Shri  I.  K.  Gujral):

 (a)  The  purpose  of  broadcasting  a  separate  programme  for  the  youth  is  to

 cater  to  their  special  needs  and  tastes,’  The  programn2s  in  the  Yuva  Vani  Service  broadly
 vocational cover  problems  that  affzct  the  youth,  the  gensration  gap,  career  opportunities

 guidance,  current  affairs,  science,  literature,  etc

 (b)  The  service  has  provided  opportunities  to  the  youth  in  general  to  know  latest

 trends  and  employment  opportunities  and  in  the  various  fields  of  their  interst  It  also

 helps  young  writers,  musicians  and  actors  to  express  themselves

 (c)  The  expenditure  on  the  Vuva  Vani  Services  from  Delhi,  Calcutta  and

 Hy  1570191 1  Lacing  1970-7  214  1971-72  was  Rs.  132,475  and  Rs. 2 2,87  000  respectively,

 झत्यावदयक  वस्तु  निगम

 मेन ६  |  श्री  वे कारिया

 श्री  एस०  एम०  बनर्जी

 क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  प्रौद्योगिक  विकास  मंत्रालय  ए  wan  वस्तु  निगम  स्थापित  करने  पर

 विचार कर  रहा  है  ;

 यदि  तो  उस  निगम
 के  कृत्य  क्या  होंगे

 ?

 औद्योगिक  विकास  विज्ञान  ate  प्रौद्योगिकी  मंत्री  ato
 सुब्ह

 :  ate

 मुल्य  में  स्थिरता  बनाये  रखने  तथा  आवश्यक  वस्तु भ्र ों  की
 उचित  मुल्य  पर  उपलब्धता

 feat  करने  सम्बन्धी  एक  योजना  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।  इस्‌  योजना  में  अन्य  बातों  के  साथ

 26



 8  1894
 कड़

 लिखित  उत्तर

 कुछ  श्रावक  उपभोक्ता  वस्तु भ्र ों  के  थोक  व्यापार  में  सरकारी  क्षेत्र  की  भूमिका  सम्बन्धी  सिफारिशों

 को  भी  सम्मिलित  कर  लिया  गया  है  ।

 विविध  भारती की

 #412,  श्री  राजदेवसिह

 श्री  ईश्वर  चौधरी

 कया  सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  श्राकादावाशणी  से  वाणिज्यिक  विज्ञापनों SARI  के  बारे  में  23

 1971  के  अ्रतारांकित  प्रशन  संख्या  2949  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 1971-72  में  तथा  इस  ag  जुलाई के  wea  तक  विविध  भारती के  विज्ञापन  काय

 क्रम  से  कितनी  प्राय  हुई

 विविघ  भारती  के  कार्यक्रम  कितने  केन्द्रों  से  प्रसारित  किये  जाते  हैं  ;  ax

 श्राकाशवाशणी  से  वाणिज्यिक  विज्ञापनों  के  प्रसारण  की  प्रणाली  कब  शुरू  की  गई  थी  ?

 सुचना  सनौर  प्रसारण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 विज्ञापन  सेवा  से  1971-72
 के  दौरान  हुई  कुल  आय  4,22,36,696  रुपए  तथा

 1972  के  दौरान  1,13,54,570  रुपए  थी  ।  swore
 BSTIR,y  1972 के  gine  wit

 संकलित  नहीं  किए  गए  हैं  ।

 :
 उनतीस

 1  1967

 महांजन  aria  के  प्रतिवेदन  में  को  गई  सिफारिशों  को  क्रियान्वित  करना

 13,  श्री  पालन  गौडा  :  व्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 तथा  केरल  के  सीमा  विवाद  के  संबंध  में  महाजन  आयोग  के

 वेदन  को  फ़ियान्वित  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ;  vic

 इसको  अन्तिम  रूप  से  कब  तक  क्रियान्वित  कर  दिया  जायेगा  ?

 गृहं  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कष्ट  चन्द्र  ae  18

 1970  को  इस  सदन  में  दिये  गए  वक्तव्य  की  are  ध्यान  आकर्षित  किया  जाता  है  ।  सरकार  का

 इरादा  इस  विवाद  जहां  सम्भव  हो  संबंधित  मुख्य  मंत्रियों  से  बातचीत  करके  समाधान

 करने  का  रहा  है  ।  एक  सम्मत  हल  तलाश  करने की  दृष्टि  से  मुख्य  मंत्रियों  के  बीच  सहमति के
 क्षेत्रों  का  पता  लगाने के  लिये  प्रयत्न  किए  जा  रहे  हैं  ।

 भूमिगत  जल  को  मात्रा  का  पता  लगाने  के  लिए  भारत  के  भ-सर्वेक्षण  विभाग  द्वारा

 बिहार  तथा  मध्य  प्रदेश  में  सर्वेक्षण

 #414.  श्री  afr  भवरी  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
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 Written  Answers  1894  (Saka)

 क्या  बिहार  तथा  मध्य  प्रदेश के  छत्तीस
 erat  स  गढ़  और  निमाड़ ड़  जिलों में  |  भूमिगत  जल  की

 मात्रा  का  पता  लगाने  के  लिए  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया  है

 क्या  सरकार  को  इस  सर्वेक्षण  की  रिपोर्ट  प्राप्त  हो  गई  है  ale  यदि  तो

 म्बन्घी  मुख्य  बातें  कया  हैं  ;  कौर

 भारतीय  भू-सर्वेक्षण  विभाग  द्वारा  किए  गए  सर्वेक्षण  प्रतिवेदन  में  दिये  गये  सुझावों

 को  किस  सीमा  तक  स्वीकार  किया  गया  है  तथा  सिंचाई  कौर  wea  प्रयोजनों  के  लिए  पानी

 निकालने  के  उद्देश्य  से  उन्हें  कहां  तक  फ़ियान्वित  किया  गया  है
 ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहन  :  से  :  प्रशन  की  विषयवस्तु

 योजना  अ्रायोग  परिधि  में  नहीं  तथापि  प्रश्न  सम्बन्ध  में  प्रावश्यक  सुचना  को  उपयुक्त

 प्राधिकारियों  से  प्राप्त  करने  की  कारवाई  प्रारम्भ  कर  दी  गयी  जसे  ही  वांच्छित  प्राप्त

 et  जायेगी  उसे  कृषि  मंत्रालय  के  द्वारा  सभा  पटल  पर  रख  दिया  जायेगा  |

 बादलों  में  श्राकाशवारणी  के  संवाददाता

 #416.  श्री  सी
 ०  चित्ति बाबू  :  क्या  सुचना  ale  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 झ्राकाशवाणी  के  विदेशों  में  काय  कर  रहे  सात  संवाददाता  कहाँ-कहाँ  ae  नियुक्त  हैं  ;

 वर्ष  1971-72  के  दौरान
 संवाददाता ने  कितनी  बार  संवाद  भेजे  ;

 कौर

 क्या  वे  पूर्णकालिक  संवाददाता  हैं  अथवा  श्रंदाकालिक  ?

 सुचना  सनौर  प्रसारण  मंत्रालय  में  राज्य-मन्त्री  arg.

 से  (7) Ware. 1971-72  के  दौरान  झ्राकाशवाणी के  विदेशों  में  दो  पूर्णकालिक  तथा  पांच  ग  पा

 दाता  थे  ।  उनके  तनाती  स्थान  तथा  उस  वर्ष  के  दौरान  प्रत्येक  द्वारा  भेजे  गये  संवादों  की  संख्या  के

 बारे  में  सू  चना  salt  वाला  एक  विवरण  सदन  की  मेज  पर  रख  दिया  गया  है  |

 इस  बंगला  देश  के  लिए  एक  पूर्णकालिक  संवाददाता
 का  पद  मंजूर  किया

 गया  है  1  यह  पद  शीघ्र  ही  भरा  जायेगा ।
 विचारा

 क्रम-सिया  सहायता  का  क्या  पर्ण  कालिक  है  1971-72  के  दौरान

 काय  स्थान  या  श्रंदाकालिक  भेज  गये  संवादों  की  संख्या ee

 1  हांगकांग  पुरा  कालिक  492

 2  301

 3  बोन  80

 4  नैरोबी  43

 45

 (1-5-19  को  नियुक्त  किया

 22

 मास्को

 (1-9-71  को  नियुक्त  किया
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 30  1972  लिखित  उत्तर

 राजधानी  में  कारों  को  चोरी  के  लिए  गिरफ्तार  किये  गये  व्यक्ति

 #417.  श्री  हरविन्द  नेताम  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राजधानी  में  कारों  की  चोरी  के  इतेक  मामलों  के  सम्बन्ध  में  हाल  ही  में  कुछ
 व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया  गया  है  ;  कौर

 यदि  तो  उनसे  कितनी  कारें  बरामद  हुईं  कौर  उनके  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की

 जा  रही है  ?

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  कृष्णचन्द्र  :  जी
 श्रीमान्‌  ।  कारों  की

 चोरी  करने  वाले  तीन  व्यक्तियों  का  एक  गिरोह  1972  में  दिल्ली  पुलिस  द्वारा  गिरफ्तार

 किया गया  है

 उनसे
 wa  तक

 10  चोरी  की  गई  कारें  बरामद  की
 जा  चुकी  हैं  ।  भारतीय दण्ड

 संहिता  के  भ्रस्तर्गत  उनके  विरुद्ध  मामले  दर्ज  किये  गये  हैं  ।  मामलों  की  आगे  जांच  की  जा  रही

 इन  10  कारों  के  नम्बरों  का  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 बरामद  को  गई  दस  Bra  के  नम्बर
 -

 संख्या  कार  का  जाली  नम्बर  कार  का  मूल  नम्बर

 विचार

 डीएनए  8471  डीएलके  6929

 अआरजेग्रार —  1766  डीएलजे  6169

 एम एचएन  डीएमके

 डीएलके
 श्रारजेजेड  4069  डीएल वी  5832

 एमपी सी  डीएलजे  --1762

 एमपी सी  यूसएसएल  6349

 10  वीश्रारक्यू  agra  —  —

 अ्रावइ्यक  वस्तु ग्न ों  पर  नियन्त्रण

 #418.  श्री  डी०  पी०  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :--

 क्या  सरकार  अत्यावश्यक  वस्तुओं  पर  नियंत्रण  लागू  करने  का  विचार  कर  रही  है  ;

 यदि  हां  तो  उन  वस्तुओं  के  नाम  क्या  हैं  जिन्हें  श्रत्यावर्यक  वस्तुओं  की  सुची  में

 सम्मिलित  किया  गया  है  ;  कौर

 नियंत्रण  किस  तारीख  से  किया  जायेगा  ?.
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 Written  Answers  August  30,  1972

 प्रौद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  शौर  प्रौद्योगिकी  मंत्री  श्री  ato  :  से

 (7)  मुल्यों  में  स्थिरता  बनाये  रखने  तथा  आवश्यक  वस्तुयें  की  उचित  मुल्य  में  उपलब्धता  का

 सुनिश्चित  करने  सम्बन्धी  एक  योजना  सरकार  के  विचाराधीन है
 ।

 qfsaaq  बिहार  तया  श्रीराम  में  उद्योग  स्थापित  करने
 हेतु  लाइसेंस  Hea

 करने  के  लिए  एकाधिकारी  हों  से  प्राप्त  जावेद  न-पत्र

 #419  श्री  प्रियरंजन  दास
 :

 2६ |  पु  के०  एम०  इसहाक :

 औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :-

 क्या  परिचित  बिहार  site  श्रीराम  में  उद्योग  स्थापित  करने  हेतु  औद्योगिक

 लाइसेंस  प्राप्त  करने  के  लिये  किसी  एकाधिकार  ग्रह  से  1  1972  के  बाद  कोई  आवेदन  पत्र

 मिला  कौर

 यदि  तो  कितने  आवेदन  पत्र  प्राप्त  हुए  हैं  और  उन  पर  क्या  कार्यवाही  की

 गई

 प्रौद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  शौर  प्रौद्योगिकी  मंत्री  सी०  :

 ar  हाँ  ।  1  मार्च  से  31  जुलाई  1972  की  अवधि  में  इन  राज्यों में  उद्योग  स्थापित

 करने  हेतु  बड़े  प्रौद्योगिक  ग्रहों  से  दो  वेदन  पत्र  प्राप्त  हुए  हैं  ।  दोनों  आवेदन  पत्र  सरकार  के

 विचारधीन  हैं  ।

 Purpose  of  Setting  Up  Films  Council.

 420.  Sari  Paool  Caan]  Verma  ;  Will  ihe  Miaister  of  137.0 111011.0  And  Broadcasting
 be  pleased  to  state  the  main  purpose  for  setting  up  of  the  Film  Council  and  its  proposed
 functions  ?

 Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Information  &  Broadcasting.  (Shri  I.  K.  Gujral)

 Purpose  of  Setting  Up  of  Film  Council
 To  provide  central  forum  for  both  the  film  industry  and  Central  and  State

 Governments  to  discuss  various  problems  and  evolve  measures  for  the  promotion  of
 films  as  a  media  of  culture,  education  and  healthy  entertainment  and  the  development  and

 self-regulation  of  the  industry.

 Functions  of  the  Film  Council  :

 (i)  to  generally  advise  the  Central  and  State  Governments  on  all  matters  concerning  films
 and  film  industry;  and  in’  particular  :

 (ii)  to  advise  on  all  matters  concerning  import  and  distribution  of  raw  stock,  studio

 equipment  etc;  and  export  of  films;

 (iii)  to  advise  the  film  industry  in  the  matter  fo  professional  norms  and  pattern  of
 sect dd relationship  between  the  three  major  ors  of  the  industry  viz.  production,
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 distri  and  exhibition,  so  that  no  one  sector  of
 the  industry  benefits  inordinately  at  the  cost

 of  others;

 (vi)  to  lay  down  norms  for  the  State  Government  to  follow  in  the  matter  of  levy  of

 entertainment  tax  and  other  lokal  taxes;

 (v)  to  advise  the  Central  Government  in  regard  to  excise  duty  on  raw  stock;

 (vi)  to  advise  the  State  Governments  on  ways  and  means  to  facilitate  construction  and

 licensing  of  new  cinema  houses  in  the  private  sector  in  rural  and  semi-urban  areas  and

 further  to  evolve  a  system  of  control  where  necessary  to  apportion  playing  time  in  cinema

 houses  for  various  types  of  films.

 संदीप  अलीगढ़  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  कार्यवाहियों  समिति  ६५६1  ३  तर  प्रदेश  के

 मुस्लिम  मंत्रियों  के  लिये  चेतावनी

 3980.  श्री  एम०  एस०  शिव स्वामी :

 डा०  लक्ष्मी  नारायण  पांडेय  :

 गृह
 मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  संसदीय  अलीगढ़  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  कार्यवाही  समिति  ने  उत्तर  प्रदेश  के

 मुसलमान  मंत्रियों  से  कहा  था  कि  वे  झपने  पदों  से  त्यागपत्र  दे  दें  अन्यथा  उनके  घरों  पर  धरना

 दिया  कौर

 यदि  तो  इस  बारे  में  तथ्य  कया  हैं
 प्रौर

 इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 गह  मन्त्रालय में
 उप  मन्त्री  एफ०  एच०  :  कौर

 :  उत्तर  प्रदेश

 सरकार  से  प्राप्त  सूचना  के  स्वेद लीय  अलीगढ़  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  कार्यवाही  समिति ने

 अलीगढ़  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  अधिनियम  1972  के  विरोध  में  उत्तर  प्रदेश  के  मुस्लिम

 मंत्रियों  से  17  भ्रांत  1972  तक  अपना  त्यागपत्र  देने  को  कहा  कौर  यदि  ऐसा  न  किया  गया

 तो  उनके  निवास  स्थानों  पर  धरना  दिया  जायगा  |  तदनुसार  259  स्वयं  सेवकों  ने  टोलियों  में

 नऊ  में  पांच  मुसलमान  मंत्रियों  के  निवास  स्थानों  पर  18  अगस्त  से  लेकर  23  1972  तक

 जब  धरना  उठा  लिया  गया  धरना  दिया  ।  सरकार  aaa  है  कि  अलीगढ़  मुस्लिम

 विद्यालय  अघिनियम  के  विरुद्ध  आन्दोलन  अ्रधिनियम  के  विस्तार  के  सम्बन्ध  में  भ्रांति

 पर  भ्राधारित  है  तथा  पूर्णरूप  से  अनावश्यक  है  |

 केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  हारा  केन्द्रीय  सरकार  के  भूतपूर्व  मनिया  +
 भष्टाचार

 के  areal  की  जांच

 3981,  श्री  रोबिन  ककोटी  :  क्या  प्रधान  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  गत
 तीन  वर्षों  में  केन्द्रीय  सरकार  के  कुल  कितन  भत-पूर्वे  मंत्रियों

 के  विरुद्ध  अत्याचार  के  आरोपों  की  जांचें  शर
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 इन  जांचों  के  क्या  परिणाम  निकले  ate  ऐसे  प्रत्येक  मामले  में  कया  कार्यवाही

 की  गयी ?

 प्रधान  परमाणु  ऊर्जा  इलेक्ट्रानिक्स  गृह  सुचना  कौर  प्रसारण

 मंत्री  तथा  अंतरिक्ष  मन्त्री  इन्दिरा  :  तथा  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने  गत

 तीन  वर्षों  में  केन्द्रीय  सरकार  के  किसी  भूतपूर्व  मन्त्री  के  विरुद्ध  भ्रष्टाचार  के  आरोपों  की  जांच  नहीं

 की  है  ।  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने  बासुमती  मामले  में  एक  भूतपूर्व  केन्द्रीय  विधि  मंत्री  के  विरुद्ध

 लगे  कतिपय  आरोपों  की  जांच-पड़ताल  की  है  ।  जाँच  काय  पूरे  होने  के  पतरातू  मामला  wa  वधिक

 संवीक्षा  के  अधीन  है  ।

 Alleged  Harassment  of  D.  M.S.  Empolyees  at  South  Avenue  Milk  Booth,  New

 Delhi  by  Police

 3982.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be

 pleased  to  state

 (a)  whether  on  the  18th  July,  1972  some  of  theJemployees  working  at  D.  M.  S.

 Milk  Booth  at  South  Avenue,  New  Delhi,  were  harassed  by  the  Police  personnel  and  were

 detained  in  the  Police  Station,  South  Avenue  New  Delhi  for  many  hours  without  any  fault

 of  theirs;

 (b)  if  so,  whether  Government  have  taken  any  action  against  the  persons
 responsible  for  such  an  illegal  police  action;  and

 (c)  if  not,  the  reasons  therefor  and  the  steps  proposed  to  be  taken  by  the
 Government  in  this  regard  in  future  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Home  Affairs.  (Shri  F.  Mohsin)  :

 {a)  No.  On  18.  1972  Shri  Santosh  Kumar  took  milk,  out  of  turn,  from  the  D.M.
 S.  Milk  booth  at  South  Avenue  on  the  plea  that  he  wasa  D.  M.  S.  employee.  This  was

 objected  to  by  Head  Constable  Jagan  Nath  who  was  standing  in  the  queue.  There  was  an
 altercation  between  Hzad  Constable  Jagan  Nath  on  the  one  side  and  Shri  Santosh  Kumar
 and  his  friend  Shri  Ram  Nath  on  the  other.  In  the  altercation  the  shirt  of  the  Head

 Constable  was  torn  and  his  milk  bottles  broken.

 (b)  No.

 (c)  Neither  Shri  Santosh  Kumar  nor  Head  Constable  Jagan  Nath  were  on  duty,
 At  the  intervention  of  other  persons,  the  two  parties  compromised  on  the  spot  and  Shri
 Santosh  Kumar  made  payment  to  Head  Constable  Jagan  Nath  for  the  broken  milk  bottles,
 Both  the  parties  then  went  to  the  police  post,  South  Avenue  aud  stated  that  they  had
 compromised  with  each  other.  An  entry  to  this  effect  was  made  in  the  Daily  Diary  of
 the  police  post.  No  one  was  detained  at  the  police  post.

 ट्रक्टर  कारखानों  की  क्षमता  कौर  उसमें  आयातित  पुर्जों  का  प्रयोग

 3983.  चौधरी  साधू  राम  :  कया  श्रौद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मेसी  इन्टरनेशनल  पीटर  जेटर  एम०
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 झर  टी०  25  के  ट्रैक्टर  संयंत्रों  की  स्वीकृति  क्षमता  कया  है  श्र  उन्हें  औद्योगिक

 सेंस  किन-किन  तारीखों  को  जारी  किए

 प्रत्येक  संयंत्र  द्वारा  अब  तक  कितनी  उत्पादन  क्षमता  प्राप्त  कर  ली  गई  कौर  उनके

 द्वारा  प्रयुक्त  उत्पादन  आयातित  कौर  देशी  पुर्जों  की  प्रतिशतता  अलग-गरल  कितनी

 ट्र  कटर  संयंत्रों  में  उत्पादित  देशी  पुर्जों  अथवा  wer  देशी  स्रोतों  से  प्राप्त  देशी  पुर्जों  का

 ब्यौरा  कया  शर

 हवा  1972-73  के  दौरान  कितने  ट्रैक्टरों  के  लिए  आ्रायातित  पुर्जों  की  मंजूरी  दी

 गई

 प्रौद्योगिक  विकास  मन्त्रालय  में  उप-मंत्री
 ०  सिद्धदवर  :  से  :  वांच्छित

 जानकारी  देने  वाला  विवरण  संलग्न  है  ।  में  रखा  देखिए  संख्या  एल०

 टो ०  3561/72]

 ट्रक्टर  तयार  करने  के  लिये  अपेक्षित  उपकरणों  की  संख्या  बहुत  भ्रमित  है  ।  विभिनन

 उत्पादकों  के  उत्पादन  कार्यक्रम  अलग-अलग  हैं  ।  गर्त  उत्पादकों  द्वारा  स्वयं  बनाये  गये  तथा  बाहरी

 स्रोतों  से  प्राप्त  किए  गये  उपकरणों  का  वस्तु वार  विवरण  देना  सम्भव  नहीं  है  ।

 इंजीनियरिंग  acquit  का  निर्माण  करने  वाले  एकाधिकार  गह

 3984,  चौधरी  साधु  राम  :
 क्या

 औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (*)  एकाधिकार  अधिनियम  के  अ्रन्तगंत  art  वाली  उन  फर्मों  के  नाम  क्या  हैं  जो  विदेशी

 सहयोग  से  इंजीनियरिंग  वस्तु भ्र ों  का  निर्माण  कर  रही

 प्रत्येक  फर्म  द्वारा  किन-किन  वस्तु द्र ों  का  निर्माण  किया  जाता  है  कौर  प्रत्येक  फर्म  में

 विदेशी  सहयोगकर्त्ताश्रों  द्वारा  कितने  प्रतिशत  पूजी  लगाई  गई

 उनमें  नियुक्त  5,000  रुपये  से  अधिक  वेतन  लेने  वाले  विदेशी  श्रौर/श्रथवा  भारतीय

 निदेदाकों/तकनी की  कर्मचारियों  की  संख्या  कितनी

 क्या  उनके  द्वारा  निमित  वस्तु ग्र ों  के  मुल्य  तथा  वितरण  पर  कोई  नियन्त्रण  कौर

 सरकार  ने  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  है  कि  उनके  द्वारा  वस्तु ग्र ों  का  अधिक  मूल्य

 नलिया  जाये  ?

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सिद्धपुर  प्रसाद  )
 :  site  :

 निर्यवारंग  उद्योगों  में  कई  प्रकार  के  उत्पाद  सम्मिलित  हैं  तथा  लघु  उद्योगों  से  लेकर  बहुसंख्यक  वे

 बड़े  उद्योग  तथा  कम्पनियां  भी  इनमें  सम्मिलित  हैं  जिन्हें  तकनीकी  श्रौर/श्रथवा  वित्तीय  विदेशी

 सहयोग  करना  पड़ता  है  या  करना  पड़ा  था  ।  जुन  1971
 में

 प्रकाशित  नेशनल  काबिल  हॉफ

 भौमिक  रिसर्च  के  एक  अध्ययन  से  स्पष्ट  gat  था  कि  इंजीनियरिंग  में  1972  विदेशी  सह योगों  को

 स्वीकृत  न  किया  गया  था  जिसमें  निम्नलिखित  प्रकार  के  विदेशी  इक्विटी  के  219  प्रस्ताव  भी  थे  ।
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 मोटर तथा  इस्पात  घातों  के  विद्युत  इंजी  रेल-उਂ

 मोटर  साइकिलें  तथा  द्न्य  मेंटल  |

 एकाधिकार  प्रतिबंधात्मक  व्यापार  व्यवहार  अधिनियम  के  ada  केवल  उन  फर्मों  की  सूची

 जिनमें  विदेशी  सहयोग  का  अनुमोदन  पार्टी  की  सभी  भ्रनुसूचित  उद्योगों  के  बारे  में  श्राशयपत्र

 तथा  एकाधिकार  प्रतिबन्घात्मक  व्यापार  व्यवहार  अघिनियम  के  सम्बन्ध  में  जहां  भी  प्रावश्यक  हो

 पत्ति  प्राप्त  करनी  होती  है  ।

 1  1971  को  विदेशी  स्वामित्व  वाली  नियन्त्रित  कम्पनियों  में  5,000  रुपये

 से  अधिक  के  वेतन  वाले  कार्यरत  भारतीय  की  संख्या  923  तथा  710  थी  |

 तथा  यद्यपि  सरकार  को  उद्योग  तथा  अधिनियम  तथा

 अत्यावश्यक  वस्तु  अधिनियम  के  अंतर्गत  विनिर्मित  वस्तु द्र ों  के  मुल्य  प्र  वितरण  पर  नियंत्रण  रखने

 के  लिए  पर्याप्त  शक्तियाँ  प्राप्त  हैं  पर  इंजीनियरी  उद्योग  की  विविधता  शौर  विस्तीरांता  को  ध्यान  में

 रखकर  जिसमें  किये  हुए  विशेष  विशिष्टीकरण  की  चीजों  का  बनाना  भी  सम्मिलित  है  सारे  उद्योग

 के  मुल्य  al  वितरण  पर  पूरा  नियंत्रण  करना  सम्भाव्य  नहीं  है  ।  फिर  कीमतों  तथा  वितरण

 अर्थव्यवस्था  की  सभी  भ्रपेक्षित  श्रावश्यकताश्रों  पर  ध्यान  देते  प्रत्येक  मामले  के  झ्राधार

 नियंत्रण  रखने  पर  विचार  किया  जायेगा  |

 हिदुस्तान  मशीन  र्ल्स  द्वारा  जोड़े  जाने  वाले  टू  पटरों  का  mata

 3985:  चौधरी  ara  राम  :  क्या  श्रौद्योगिह  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 1972-73
 के

 दौरान  हिन्दुस्तान  मशीन  get  द्वारा  जोड़े  जाने  वाले  कितने  मीटर

 एक्टरों  का  आयात  किया  जा  रहा  है

 का  आयात  किस  रूप  में  जायेगा  और  क्या  ये  पूरे  पुर्जों  सहित  एस०

 के०  डी०  होंगे  श्रद्वा  उनमें  से  कुछ  पुर्जे  छोड़  दिये  जायेंगे  शौर  ऐसे  कितने  प्रतिशत  पुर्जे  छोड़  दिये

 क्या  उक्त  ग्रा यात  के  लिये
 चेकोस्लोवाकिया

 की  फर्म  के  साथ  कोई  सप्लाई  ठेका  किया

 गया  है  प्रौर  कब  ?

 (=\  f- औद्योगिक  विकसित  वस्त्रालय  में  उप  स्त्री
 :  +)  ष ser

 दास्तान  मशीन

 gea  के  पिंजौर  स्थित  संयंत्र  को  6,000  ट्रैक्टरों  में  लगने  वाले  कॉम्पानेंट  da  के  आयात  करने  का

 लाइसेंस  प्रदान  किया  गया  है  ।  यह  ara  की  जाती है  दन  Tat  का  बह लांग  197  2-73  में

 faa  किया  जायेगा

 4,000  बैंक  32.5  प्रतिशत के AIA  के  अपमान  से  तथा  दोष  2,000  पैक्स  5  प्रतिशत
 अपमान  से  आयात  किये  जायेंगे  ।
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 चेकोस्लोवाकिया  की  फर्म  के  साथ  3  1972  को  संभरण  ठेका  किया  गया  है  |

 बिहार  कौर  उड़ीसा  के  जनजाति  क्षेत्रों  का  विकास

 3986.  डा०  हरि  प्रसाद  फार्मा  क्या  श्रौद्योगिक  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 wt

 क्या  विहार  ate  उड़ीसा  के  जनजाति  भाषणों  जो  निरंतर  सूखाग्रस्त  हैं  श्र

 जिनको  बेरोजगारी  की  गंभीर  समस्या  का  सामना  करना  पड़  रहा  के  श्रौद्योगीकररा  के  लिये

 कार  ने  कोई  व्यापक  योजनायें  बनाई

 यदि  तो  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  द्वारा  यदि  ऐसी  कोई  योजनाएँ  प्रस्तुत  की  गई

 तो  उनकी  मोटी  रूपरेखा  कया  श्र

 यदि  कोई  ऐसी  व्यापक  योजनाएँ  नहीं  बनाई  गई  तो  क्या  इन  जनजाति  क्षेत्रों  के

 औद्योगीकरण  के  लिये  संबंधित  राज्य  सरकारों  को  विशेष  प्रयास  करने  हेतु  कोई  श्रनुदेश/निदेश  दिये

 गये  हैं  ?

 श्रौद्यीगिक  विकास  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्री  सिद्धपुर  :  से  a  तो

 योजना  आयोग  ने  कौर  न  इस  मंत्रालय  ने  ही  इस  बारे  में  कोई  प्लग  योजनायें  बनाई हैं
 ।

 सम्बन्धित  राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  रियायती  वित्त  ate  10  प्रतिश्त  केन्द्रीय  वाली

 यता  विद्यमान  प्रोत्साहन  योजनाकारों  द्वारा  अपने-ग्रसने  राज्यों  के  पिछड़े  क्षेत्रों  के  विकास  के  लिए

 भ्रधघिक  शक्तिशाली  कदम  उठाने  को  बार-बार  कहा  जा  रहा  है  |

 राजस्थान  के  गांवों  में  टेलीफोन  सुविधा

 3987.  डा०  हरिप्रसाद  शर्मा :

 श्री  बी०  बी०  नायक

 व्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 राजस्थान  के  कितने  प्रतिशत  गांवों  को  टेलीफोन  सुविधा  प्रदान  की  गई  है  a  अखिल

 भारतीय  तथा  राज्यवार  आंकड़ों  की  तुलना  में  इसकी  स्थिति  क्या

 राजस्थान  में  टेलीफोन  सुविधा  कितने  प्रतिशत  लोगों  की  पहुंच  से  बाहर है  श्र

 अ्रखिल  भारतीय  तथा  राज्यबार  अझ्रांकड़ों  की  तुलना  में  इसकी  स्थिति  क्या  और

 चौथी  पंचवर्षीय  योजना  के  श्रन्तगंत  विभिन्‍न  राज्यों  में  गांवों  में  टेलीफोन  सुविधा  का

 विस्तार  करने  के  लिए  कौन-सी  योजनायें  बनाई  गई  हैं  कौर  इस  सम्बन्ध  में  कया  लक्ष्य  निर्धारित  किया

 गया  है  ?

 संचार  मन्त्री  हेमवती  नन्दन  राजस्थान  में  1.16  प्रतिशत  गांवों  में

 भ्  peer  opfirere  ४  ८  ८  ४  शस्य
 टेलीफोन  सुविधा  दे  दी  गई  है  जबकि  पूरे  देश  यह  सुविधा  V.009  ALARA  गांवों में  दी  गई

 सकल-वार  स्थिति  इस  प्रकार  है
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 फ़ेम  पृ०  राज्य  प्रतिशत

 अनघ  1.23

 बिहार  0.61

 0.94

 जम्मू  तथा  कश्मीर  0.65

 8.98

 मध्य  प्रदेश  0.225

 महाराष्ट्र  0.817

 2.058 मसूर

 उत्तर  a  0.719

 10  0.480 उड़ीसा

 11  पंजाब  0.554

 12  राजस्थान  1.160

 13  1.542 तमिलनाडु

 14  उत्तर  प्रदेश  0.320

 51  पश्चिम  बंगाल  0.398

 न  धा  es  ee

 0.669

 राज्य-वार  झ्रांकड़े  तत्काल  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 सूचना  जिस  रूप  में  मांगी  गई  उसमें  उपलब्ध  नहीं  है  ।  तथापि  प्रत्येक  राज्य  में

 प्रति  1,000
 व्यक्तियों  के  पीछे  मौजुदा  टेलीफोन  की  संख्या  नीचे  दी  गई  है  |

 क्रम  संख्या  राज्य  का  नाम  प्रति  1,000  व्यक्तियों  के  पीछे

 टेलीफोनों  की  संख्या

 4.45 अ्रण्डमान-निकोबार  द्वीप  समूह

 ग्रान्ट्स  1.78

 असम  1.16

 0.88 mead

 बिहार  0,75

 33.05 दिल्ली

 गुजरात  तथा

 2.89 नागर-हवेली  को

 हरियाणा  1.48

 हिमाचल  प्रदेश
 1.70

 10  2.01 जम्मू  तथा  कश्मीर
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 11  केरल  2.31

 12  मध्य  प्रदेश  1.03

 13  महाराष्ट्र  दमन  तथा

 5.50 दीव  को

 14  मणिपुर  1.18

 15  4.11

 16  मसूर  2.28

 11.  AMS तागा  3.17

 18  0.72 उड़ीसा

 19  पजाब  3.33

 20  1.43

 नाम  for 21
 मिलना

 ड  ६11  डिचेरी

 के  3.36

 22,  1.19 त्रिपुरा

 उत्तर  प्रदेश  1.103

 24  पश्चिम  बंगाल  4,33

 चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  देश  में  2,000  लम्बी  दूरी  के  पी०  सी ०  श्री ०  खोलने  का

 प्रस्ताव  है  ।  प्रत्येक  सकंल के  लिए  नियत  लक्ष्य र  15-8-72  तक  खोले गए  पी०  सी ०  wo  नीचे

 दिए  गए  हैं

 क्रम  सख्या  सकल  का  नाम  चौथी  योजना  15-8-72 तक  खोले

 का  लक्ष्य  गए  पी०  सी ०  को

 1,  अनघ  250  209

 80 असम  48

 ale  150  85

 100  51

 25  14 जम्मू  तथा  कश्मीर

 केरल  100  64.

 125 मध्य  प्रदेश  97

 150  141 महाराष्ट्र

 असर  170  152

 उडीसा  80  60 10

 11  पजाब  150  157

 12  राजस्थान  200  155

 13
 तमिल  नाडु

 150  99

 150  137 14  उत्तर  प्रदेश

 15  पश्चिम  बंगाल  120  30
 लाा  ह

 2,000  1,499
 शिट
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 Amount  Earmarked  for  M.P.  During  Fourt  Pal

 3988.  Shri  G.C.  Dixit  Will  the  Minister  of  Planning  be  pleased  to  state

 (a)  the  total  amount  earmarked  for  Madhya  Pradesh  under  the  Fourth  Five  Year

 Plan;

 (b)  the  item-wise  details  of  the  amount  earmarked  from  the  central  assistance

 and  State  revenues  and  further  allocations  in  this  regard  district-wise;  and

 (c)  whether  the  per  capita  Central  assistance  is  comparatively  low;  if  so,  the

 reasons  therefor;  and  the  action  taken  by  Government  in  this  regard  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Planning  (Shri  Mohan  Dharia)  :

 (a)  The  approved  Fourth  Plan  outlay  of  Madhya  Pradesh  is  Rs.  393  crores,  of

 which  Central  assistance  amounts  to  Rs.131  crores.

 (b)  A  statement  is  laid  on  the  Table  of  the  House  indicating  the  State  Fourth  Plan

 outlays  for  sectors  and  programmes  earmarked  for  the  purpose  of  Central  assistance.  Dis-

 itictwise  allocations,  are  not,  known  to  the  Planning  Commission.

 (c)  No,  Sir.  The  per  capita  Fourth  Plan  Central  assistance  of  Madhya  Pradesh  is

 quite  high,  when  compared  with  relatively  Lackward  States  like  Uttar  Pradesh  and  Bihar
 and  even  some  of  the  economically  advanced  States  like  Gujarat,  Maharashtra,  Mysore,
 West  Bengal  and  Andhra  Pradesh  as  shown  below

 Per  eapita  Fourth  Plan
 States  Central  Assistance

 (  Rs. )
 62 Madhya  Pradesh

 Gujarat  57

 Maharashtra  47

 Mysore  57

 48 West  Bengal

 Andhra  Pradesh  34

 Bihar  57

 Uttar  Pradesh  56

 Statement

 Fourth  Plan  outlays  in  earmarked  sectors  and  Programmes  in  Mahdya  Pradesh

 Fourth  five  Year  Plan.
 (Rs.  lakhs  )

 Head  of  Development

 Agricultural  programmes  8150

 1400 Cooperation

 Irrigation

 Chambal  Stage  I  191

 Chambal  Stage  II  84

 Tawa  2600

 Bagh  R.B.C  279
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 Power:

 Chambal  Stage  II  (Rana  Pratapsagar)  83

 Chambal  Stage  161 |  (Jawahar  Sagar)  3°3

 103 Satpura  Thermal

 Transmission  &  Distribution  (outlays  are  earmarked  for  schemes  from  year  to

 year  on  the  basis  of  Annual  Plans)

 Education

 Elementary  Education  1250

 Water  Supply  :

 Rural  Water  Supply  800

 Industries  near  Forest  Areas  in  M.P.

 3989.  Shri  G.  C.  Dixit  :  Wiéifl  the  Minister  of  Industrial  Development  and
 Science  and  Technology  be  pleased  to  state

 (a)  whether  Government  have  under  consideration  any  new  scheme  of  setting  up
 industries  near  the  forest  areas  of  Madhya  Pradesh;  and

 (b)  if  so,  the  main  points  thereof  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Industrial  Development  (Prof.  Siddheshwar  Prasad)  -

 (a)  &  (b):  M/s.  Bangur  Brothers  have  been  recently  granted  a  letter  of  intem
 for  locating  a  60,000  tonnes  per  annum  paper/pulp  plant  in  the  Bastar  distt,  of  Madhya
 Pradesh.  This  unit  is  likely  to  be  set  up  in  the  Joint  Sector.

 Regional  Publicity  Units  in  Madhya  Pradesh

 3990.  Shri  ७.  (८.  Dixit:  Will  the  Minister  of  Information  and  Broadcasting
 be  pleased  to  state  :

 (8)  the  names  of  the  Districts  of  Madhya  Pradesh,  where  Regional  Publicity  Units
 have  been  set  up;

 (b)  the  time  by  which  Regional  Publicity  Units  are  likely  to  be  set  up  in  each  and
 every  District  of  Madhya  Pradesh;  and

 (c)  the  efforts  made  so  far  to  bring  about  qualitative  and  quantitative  improve-
 ments  in  such  works?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Information  &  Broadcasting  (Shri  Dharam  bar  Sinha)

 (a)  (1)  Raipur,  (2)  Sehore,  (3)  Bilaspur,  (4)  Durg,

 (5)  Gwalior  (6)  Hoshangabad  (7)  Indore  (8)  Jabalpur

 (9)  Bastar  (10)  Rewa  (11)  Sagar  and  (12)  Ujjain.

 (b)  The  twelve  Field  Publicity  Units  in  M  aN ad  hva hya  Pradesh  cover  all  the  districts
 of  the  State.  Further  augmentation of  units  will  depend  on  availability
 of  resources  and  needs  of  coverage.
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 (c)  Qualitative  improvements  are  being  secured  by  bringing  about  closer  liaison
 with  the  Development  Departments  including  Family  Planning  and  securing
 the  participation  of  experts  such  as  Agricultural  Extension  Officers,  Doct-
 ors  etc.  infield  programmes  to  answer  questions  from  the  audience.  Qua-
 Ntitatively,  the  member  of  film  shows  held  by  Fiend  Publicity  Units  had

 increased,  indicating  fuller  utilisation  of  staff  and  equipment.

 Capital  investment  in  Heavy  Industries  in  Madhya  Pradesh

 3991.  Shri  C.  Dixit  :  Will  the  Minister  of  Industrial  Developmeut  and  Sci-
 ence  and  Technology  be  pleased  to  state  the  total  amount  of  capital  invested  in  the  heavy
 industries  in  public  and  private  sectors,  separately,  in  the  State  of  Madhya  Pradesh  ?

 The  Deputy  Ministry  in  the  Ministry  of  Industrial  Development  (Prof.  Siddheshwar  Prasad)  :

 The  total  amount  of  capital  invested  in  the  heavy  industries  in  public  and  private

 sectors in  Madhya  Pradesh  is  Rs.  504.88  crores  and  Rs.  158.76  crores  respectively.

 5  1972  के  ब्लिट्ज  में
 ज  एलियन्स  फ्राम  ee  cfs  बार  एरियाजਂ

 शिक्षक  के  श्रन्तगत  प्रकाशित  समाचार

 3992,  श्री  व्यालार  रवि  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  5  1972  के  ब्लिट्ज  में  प्रकाशित  इस  झ्राशय  के

 समाचार  की  झ्रोर  दिलाया  गया  है  कि  देश  के  उत्तरी  सीमावर्ती  क्षेत्रों  में  विदेशियों  ने  तथा

 रियों  ने  भूमि  के  बहुत  बड़े-बड़े  प्लाटों  पर  अधिकार  किया  gar  है  कौर  इस  क्षेत्र  में  विदेशियों  की

 संदेहास्पद  गतिविधियां  चल  रही  कौर

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  शर  :  सुचना  एकत्रित

 की  जा  रही  है  तथा  सदन  के
 सभा

 पटल  पर  रख
 दी  जायगी

 भारतीय  पन्त  रक्षा  प्रनसंघान  त्रिवेन्द्रम  के  लिये  वरिष्ठ  प्रशासनिक

 कारियों  का  चयन

 3993.  श्री  व्यालार  रवि  :  कया  अ्रन्तरिक्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  अ्रन्तरिक्ष  श्रनुसंघान  त्रिवेन्द्रम  के  लिये  वरिष्ठ  प्रशासनिक

 कारियों  का  चयन  करने  हेतु  बम्बई  में  1972  में  साक्षात्कार  किया  गया  था  भ्र  इसमें  उच्च

 योग्यता  प्राप्त  लगभग  12  प्रत्याशियों  ने  भाग  लिया

 कया  चयन  समिति  में  कोई  भी  शासकीय  योग्यता  प्राप्त  सदस्य  नहीं  था  ake  क्या  इस

 सम्बन्ध  में  भ्रध्यक्ष  को  कोई  शिकायत  |
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 कया  अध्यक्ष  ने  अनुभवी  तथा  मासर  में  उपयुक्त  प्रत्याशियों  के  चयन  की  सम्भावना

 को  समाप्त कर  दिया है  भ्र ौर  यदि  हाँ तो  इसके
 कया  कारण हैं  ?

 प्रधान  परमाणु  ऊर्जा  मंत्री  इलेक्ट्रानिक्स  गृह  सु
 वना  और  प्रसारण

 तथा  अंतरिक्ष  मंत्री  इन्दिरा  :

 हाँ  ।

 यह  कहना  सही  नहीं  है  कि  स्थल  चयन  समिति  में  प्रशासनिक  योग्यता  प्राप्त  कोई

 सदस्य  नहीं  था  |  अध्यक्ष  को  कोई  शिकायत  नहीं  हुई  है  ।

 grat  में  चल  रही  सभी  गतिविधियों  को  एक  सीमित  साराभाई  भ्रन्तरिक्ष

 के  भ्रन्तगंत  लाने  के  अन्तर्गत  लाने  के  fray  को  ध्यान  में  रखते  हुए  नियन्त्रक  के  पद  पर  एक

 need  वरिष्ठ  एवं  अनुभवी  अधिकारी  की  नियुक्ति  की  गई  जो  केन्द्र  में  सभी  प्रशासनिक  विषयों

 एवं  उनसे  सम्बन्धित  मामलों  को  देखेगा  ।

 स्वतन्त्रता  सेनानियों  को  ताम्रपत्र  प्रदान  करने  के  लिये  दिल्‍ली  शाने  का  निमंत्रण

 3994.  श्री  नारायणा  चन्द  पाराशर  :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 जिन  स्वतंत्रता  सेनानियों  को  ताम्रपत्र  प्रदान  करने  के  लिये
 दिल्ली  art  का  निमंत्रण

 दिया  नाम  FAT

 प्रत्येक  राज्य  से  कुल  श्रावेदनकर्त्ताश्रों  में  से  इन  व्यक्तियों  को  छांटने  की  क्या  कसौटी

 at त्यों प्रत्येक  राज्य  के  लिये  ऐसे  आमंत्रित  व्यि  की  संख्या  किस  अधार  पर  निश्चित  की

 तौर

 इस  दल  का  नेता  चुनने  के  लिये  क्या  कसौटी  अपनाई  गई  ?

 गह  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  कृष्ण  चन्द्र  :

 राज्य-वार  सुची  सदन  के  पटल
 पर

 रखी  जाती  है  ।

 में  रखा  गया  देखिए  संख्या  yao  टी
 ०  3565/72]

 चयन  राज्य  सरकारों  द्वारा  किया  गया  था  ।

 पात्रता  के  लिए  उनको  सुनाई  गई  कसौटी  इस  प्रकार

 (1)  स्वतन्त्रता  सेनानी  ने  देश  की  स्वतन्त्रता  के  लिए  कम  कम  छः  महीने  की  जेल  काटी

 (2)  जो  arg  में  बड़े  हैं  तथा  किसी  पद  पर  नहीं  हैऔर  अन्यथा  सार्वजनिक  जीवन  में  प्रमुख

 नहीं  उन्हें  प्राथमिकता  दी  जानी
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 (3)  राज्य  सरकारें  उन  मामलों  पर  विशेष  रूप  से  विचार  कर  सकती  हैं  जिनमें  स्वतन्त्रता

 सेनानियों  को  मृत्यु  दण्ड  दिया  गया  था  बाद  में  बदलकर  उसे  आजीवन  कारावास  कर

 दिया  गया  अथवा  लम्बी  भ्र वधि  के  लिए  जेल  में  रहे  थे  भ्र ौर  अन्यथा  कष्ट  सहा  था  |

 (4)  प्रत्येक  जिले  से  कम  से  कम  एक  स्वतंत्रता  सेनानी  होना

 (5)  उन  क्षेत्रों  से  जो  अब  पाकिस्तान  ake  बंगला  देश  में  पात्र  स्वतंत्रता  सेनानियों

 पर  भी  विचार  किया  जाना  जो  भारत  के  नागरिक  हैं  सौर  राज्यसंघ  राज्य  क्षेत्रों  में  रह

 रहे

 किसी  राज्य  में  जिलों  की  संख्या  कौर  राज्य  में  स्वतन्त्रता  सेनानियों  की  सम्भावित

 संख्या  प्राकार  था  ।  बाद  में  कुछ  प्रौढ़  नाम  भी  शामिल  किये  गये  थे  ।

 राज्य  सरकारों/संघ  प्रशासनों  ने  उन  व्यक्तियों  के  नामों  का  सुभाव  दिया  था  जिनहें

 ताम्रपत्र  प्रदान  समारोह  में  प्रधान  मंत्री  के  हाथ  से  ताम्रपत्र  प्राप्त  करने  थे  |

 युद्ध  में  शहीद  हुये  विभागीय  कर्मचारियों  के  परिवारों  को  वित्तीय  सहायता

 3995,  श्री  नारायण  चन्द  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  विभागीय  कर्मचारियों  के  नाम  कया  हैं  जिन्होंने  1971  के  भारत-पाक  युद्ध  के

 दौरान  भ्र पना  कत्तव्य  पूरा  करते  हुये  अपने  जीवन  को  बलि  चंढ़ा

 क्या  उन  कर्मचारियों  के  भ्रांतियों  को  कोई  वित्तीय  सहायता  दी  गई  कौर

 यदि  तो  प्रत्येक  कर्मचारी  के  आश्रितों  को  गई  वित्तीय  सहायता  की  मोटी  रूप

 रेखा  कया

 संचार  मंत्री  हेमवती  नन्दन  :  (1)  श्री  सुशील  चौथी

 बालुरघाट  प्रधान  डाकघर  ।

 (2)  श्री  कालिपद  विभागेतर  शाखा  पोस्टमास्टर  जलघर  |

 जी

 प्रत्येक  कर्मचारी  के  आश्रितों  को  सकल  कल्याण  निधि  से  350  रुपये  ate  उसकी  सेवा

 की  सराहना  के  तौर  पर  500  रुपये  की  राशि  का  भूगतान  किया  गया  ।  इसके  अलावा  डाक-तार

 श्रतुग्रह  निधि  से  भी  प्रत्येक  कर्मचारी  के  आश्रितों  को  1,000  रुपये  की  राशि  मंजूर  की  गई

 मुरादाबाद  में  नवाब  के  महल  रब्बानी  में  कलाकृतियों  की  चोरी

 3996.  श्री  के०  सालाना  क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 a) क्या  पश्चिम  बंगाल  के  मुशिदाबाद  स्थित  नवाब  के  महल  जो  कि
 के  नाम  से  प्रसिद्ध  लगभग  एक  करोड़  रुपये  की  कलाकृतियां  चोरी  हुई
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 क्या  चोरी  की  जाँच  के  लिये
 केन्द्रीय  सरकार  राज्य  सरकार को  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो

 की

 सेवायें  उपलब्ध  कौर

 क्या  राज्य  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  को  यह  सुभाव  दिया  था  fe  वह  महल  को

 अपने  नियंत्रण  में  ले  ले  तथा  प्राचीन  स्मारक  अधिनियम  के  श्रन्तगंत  इसका  रखरखाव  करे  श्र

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 गह  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  :  एफ०  एच०  :  पश्चिम  बंगाल  सरकार  द्वारा

 भेजी  गई  सूचना  के  झ्रनुसार  मुर्शिदाबाद  में  नवाब  के  महल  से  एक  गुलदस्ता  जो  सोने  के  कलश  से

 सुसज्जित  कलश  तथा  अन्य  कला  चुरा  लिये  गये  थे  |  वस्तुएं  पुरातत्त्व  महत्त्व
 की  थीं  शौर  उनका

 मुल्य  पांच  हजार  रुपये  से  अधिक  नहीं  आंका  गया  है  |

 ऐसी  कोई  प्रार्थना  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 ऐसा  कोई  प्रस्ताव  राज्य  सरकार  द्वारा  भारत  सरकार  को  नहीं  भेजा  गया  था

 दिल्‍लो  में  एक  डी०  एस०  पी०  को  निलम्बित  किया  जाना

 3997.  श्री  चन्द्र  stat  सिंह  :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  पांच  वर्ष  बीत  जाने  के  बाद  भी  दिल्‍ली  का  एक  डी०  एस०  पी०  निलम्बित  है

 ah  इस  मामले  में  wal  तक  कोई  faa  नहीं  लिया  गया

 यदि  तो  सरकारी  कर्मचारियों  को  निलम्बित  करने  के  क्या  नियम  हैं  सनौर  इन

 नियमों  के  अन्तर्गत  एक  कर्मचारी  कितने  समय  तक  निलम्बित  रखा  जा  सकता  कौर

 इस  मामले  पर  कब  तक  fate  लिये  जाने  की  arar  है  ate  इसमें  पाँच  वर्ष  से  अधिक

 समय  विलम्ब  होने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 गह  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  एफ०  एच०  :  जी  नहीं  नई  दिल्ली

 में  कोई  भी  डी०  एस०  पी०  पाँच  ag  से  निलम्बित  नहीं  है  ।

 तथा  :  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा  के  सेलेक्शन  ग्रेड  में  पदोन्नति  के  लिए  1972  की  चयन  सूची

 3998,  श्री  सिह  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (#)  केन्द्रीय  संचिवालय  सेवा  के
 सिलेक्शन

 प्र  ड  में
 पदोन्नति के  लिये  1972

 चयन  सूची  तयार  की  जा  रही

 यदि  तो  क्या  केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा  को  ग्रेड  एक  के  कुछ  ऐसे  शिकारियों  को

 पदोन्नति  देने  पर  विचार  करने  का  प्रस्ताव  है  जिनकी  पहली  1972  को  पांच  ae  का

 क्षित  सेवा  काल  पूरा  नहीं
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 af  तो  क्या  इससे  केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा  1962  के  उपबन्धों  तथा

 केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा  एक  तथा  सेलेक्शन  ग्रेड  में  पदोन्नति  /  1964  का  उल्लंघन

 नहीं  सनौर

 sora  अधिकारियों  के  मामलों  पर  विचार  किये  जाने  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 गृह  मन्त्रालय  तथा  कामिक  विभाग  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  (*)  जी

 श्रीमान ।

 से  सेलेक्शन  ग्र  ड  में  नियुक्ति  के  लिए  पात्रता  को  सांविधिक  नियमों  तथा

 यमों  द्वारा  नियंत्रित  किया  जाता  है  और  केवल  ऐसे  अधिकारी  जो  कि  पात्रता  के  मानदण्ड  की  पुष्टि

 करते  उनके  सम्बन्ध  में  ही  विचार  किया  जाएगा  ।

 भात  श्रापयल्मिक  ग्लास  दुर्गापुर  के  कर्मचारियों  के  लिए  श्रावास

 3999,  श्री  कृष्ण  चन्द्र  हात्दर  :  क्या  प्रौद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 fF :—

 भारत  श्रापथेल्मिक  ग्लास  दुर्गापुर  में  कितने  कर्मचारी  काम  करते

 उनके  लिये  कुल  कितने  क्वाटर  बनाए  गए  कौर

 सभी  तमंचा  रियों  /  श्रमिकों  को  क्वाटर  देने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सिद्ध  इवर

 भारत  श्रापथेल्मिक ग्लास  दुर्गापुर  में  इस  समय  कुल
 514  कमंचारी काम

 कर  रहे  हैं  |

 :  भारत  श्रापथेल्मिक  ग्लास  लिमिटेड  की  भ्र पनी  कोई  बस्ती  नही  है  atk

 इसने  अपने  कर्मचारियों  के  लिए  wa  तक  क्वाटर  नहीं  बनवाये  हैं  ।  135  क्वाटर  निकटवर्ती

 माइनिंग  एण्ड  मशीनरी  से  किराये  पर  लिये  हैं  ake  उनको  प्रवक्ता  के  ग्रा घार  पर  भारत

 श्रमिक  ग्लास  लि०  दुर्गापुर  के  कर्मचारियों  को  आवंटित  कर  दिया  है  ।  हाल  में  भारत  श्रापथेल्मिक

 ग्लास  लिमिटेड  के  कर्मचारियों  के  लिए  348  क्वाटर  बनाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 श्राकादावाणी  में  मुरलियों  का  खपाना

 4000.  चौधरी  दलीप  सिंह  :  क्या  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  आकाशवाणी  में  वक  मूर्तियों

 के  सम्बन्ध  में  20  1969  के  भ्र तारांकित  प्रश्न  संख्या  3733  के  उतर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे

 कि  :

 नई  दिल्‍ली  में  ang  दियों  को  नियमित  संस्थानों  में  लगाने  के  मामले

 में  इस  बीच  क्या  प्रगति  हुई

 श्राकाशावाणी  के  प्रत्येक  जोन  में  कितने-कितने  व्यक्तियों  को  खपाया  गया  है  ?
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 सुचना  शर  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  धर्मवीर  :  तथा  :  पदों

 के  बनाने  पर  प्रतिबन्ध  होने  के  कारण  वर्क  मु  शियों  को  आकाशवाणी  की  नियमित  सीलबंदी  में  खपाने

 के  प्रस्ताव  पर  कार्यवाई  करना  सम्भव  नहीं  हो  सका  है  ।

 श्राक।दावाणी में  द्वितीय  श्रेणी  के  पलकों  को  वक
 मु  दियों  के  रूप  में  काय  पर  लगाना

 4001.  दलीप  सिंह  :  क्या  सूचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 द्वितीय  श्रेणी  के  उन  क्लर्को  की  कुल  संख्या  कितनी  है  जिन्हें  मु  दियोंਂ  के  रूप  में

 नई  दिल्ली  में  कार्य-प्रभारित  काम  पर  लगा  लिया  गया

 कितने  मामले  अभी  विभाग  के  विचाराधीन  शौर

 भ्रनिणीति  मामलों  के  बारे  में  निकाय  कब  तक  किये  जाने  की  ara  है  ?

 सूचना  धौर  प्रसारण  मन्त्रालय  में  उप-मंत्री  धर्मबीर  :  :  आकाशवाणी  में

 लिपिक  ग्रे  का  पद  नियमित  पद  है  तौर  उनको  वर्क  मु  शियों  जो  प्रभारित  कर्मचारी  के

 रूप  में  लगाए  जाने  का  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 तथा  (7)  प्रत  नहीं  उठते  |

 स्वतंत्रता  को  25  वीं  जयन्ती  पर  ताम्रपत्र  प्राप्त  करने  वाले  स्वतंत्रता  सेनानियों  की

 सूची  में  श्राजाव  हिन्द  फौज  के  सैनिकों  को  सम्मिलित  न  किया  जाना

 4002.  sto  हरि  प्रसाद  फार्मा  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  भारत  की  स्वतंत्रता  की  25  वीं  जयन्ती  के  अवसर  पर  ताम्रपत्र  प्राप्त  करने  वाले

 स्वतंत्रता  सेनानियों  की  सुची  में  ares  हिन्द  फौज  के  किसी  भी  सेनिक  को  सम्मिलित  नहीं  किया

 गया  झर

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  राजा  हिन्द  फौज  के  एक  भूतपूर्व  जनरल  के  नेतृत्व  में  एक  प्रतिनिधि

 मण्डल  प्रधान  मंत्री  से  मिला  और  यदि  हाँ  तो  प्रतिनिधि  मण्डल  ने  कया  मांग  की  थी  कौर

 कार  ने  उसके  प्रति  कया  प्रतिक्रिया  व्यक्त  की  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  जी  श्रीमान्‌  ।  दिल्ली  के  लाल

 किले में
 15  1972  को  ताम्रपत्र  प्राप्त  करने  के  लिए  आजाद  हिन्द  फौज  के  हरनेक  झ्रादमियों

 को  स्वतंत्रता  सैनिकों  की  सुची  में  सम्मिलित  किया  गया  था  ।

 एक  शिष्ट  मंडल  ने  प्रधान  मंत्री  से  भेंट  की  थी  ।  इसके  पश्चात्‌  जनरल  मोहन  सिंह
 से  प्रधान  मंत्री  को  एक  पत्र  था  जिसमें  इस  सम्बन्ध  में  एक  कपिल  की  गई  थी  कि  आजाद

 हिन्द  फौज  के  आदमियों  को  ser  राजनैतिक  पीड़ितों  जो  भारत  की  जेलों  में  गये  थे  के  समान  सभा

 ,  जाय  ।  आजाद  हिन्द  फौज  के  श्रादमी  जो  rq  स्वतंत्रता  सैनिकों  के  लिए  निर्धारित  की  गई  act
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 (  जेसे  तत्कालीन  भारत  में  महीने  की  सजा  को  पुरा  करते  हैं  उन्हे  ताम्रपत्र
 दिए

 जा

 रहे  हैं  तौर  जहाँ  पेशन  के  पात्र  हैं  पैंशन  दी  जा  रही  है

 प्रतिरोध  के  ग्न्य  पहलुओं  की  जाँच  को  जा  रही  है  ।

 उपग्रह  प्रणाली  प्रभाग  का  दुम्बा  से  बंगलौर  को  स्थानान्तरण

 4003.  श्री  जोजफ  :  क्या  ग्रस्तरिक्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  श्रस्तरिक्ष  केन्द्र  के  सम्पूर्ण  उपग्रह  प्रणाली  प्रभाग  को  gray  से

 बंगलौर  स्थानान्तरित  करने  का  निर्णय  कर  लिया  ak

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 प्रधान  परमाणु  ऊर्जा  इलेक्ट्रॉनिक  गह  सुचना  ate  प्रसारण  मंत्री

 तथा  अंतरिक्ष  मंत्री  इन्दिरा  गांधी )  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 स्वतंत्रता  सेनानियों  को  ताम्रपत्र  देने  पर  व्यय

 4004.  श्री  बी०  के०  दासचौधरी  :  कया  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  स्वतंत्रता  सेनानियों  को  ताम्रपत्र  देने  के  लिए  लाल  किले  में  हुये  समारोह  पर

 लगभग  कितना  व्यय  FAT

 इस  बारे  में  समुचे  वह  के  लिए  बनायें  गये  कार्यक्रमों  पर  कितना  व्यय  होने  की

 सम्भावना  है  ;  कौर

 इस  बारे  में  इस  वर्ष  होने  वाले  कार्यक्रमों
 की

 मुख्य  बातें  क्या  हैं
 ?

 ng  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  ताम्रपत्र  देने  के  लिए  लाल

 किले में  हुए  समारोह  पर  लगभग  98,000  रुपय  की  राशि  aa  की  गई  थी  |

 :
 25  वीं  जयवन्ती  कार्यक्रम  15  ग्रस्त  1972  से  आरम्भ  हो  कर  सारे  वह  चलना

 हैं  सम्भावित  व्यय  की  राशि  बताना  इस  अवस्था  में  सम्भव  नहीं  है  ।

 कार्यक्रम  में  कम  से  कम  समारोह  शामिल  किये  गये  हैं  ।  प्रतिकाश  मद  कल्याण

 तथा  दौ क्षणिक  कार्यों  से  सम्बन्धित  हैं  जो  योजना  में  पहले  ही  सम्मिलित  हैं  कौर  कुछ

 के  लिये  कुछ  अतिरिक्त  घन  स्वीकृत  किया  जा  सकता  इन  कारणों  से
 समारोह  बजटਂ

 के  रूप  में  ऐसी  कोई  चीज  न  तो
 सम्भव  शौर  न  आवश्यक ।

 ufes 25  वीं  स्वतंत्रता  जयन्ती-राष्ट्रीय  कार्यक्रम  निदेशिका  की  be  रत  पुस्तिका  सदन के

 पटल  पर  रखी  जाती  है  ।

 में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  3566/72]
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 अखबारी  कागज  की  चोर  बाजार  में  बिक्री

 4305.  श्री  रोबिन  कसौटी  सुचना  शौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 अ्रलाटियों  द्वारा  अखबारी  कागज  अपने  निर्धारित  कोटे  को  चोर  बाजारी  से  बेचने  के

 सम्बन्ध  में  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  कितने  आरोप  प्राप्त  हुए  हैं  ;  ale

 दोषी  पाये  गये  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  की  गई  कार्यवाही  की  मुख्य-मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 सुचना  शौर  प्रसारण  मन्त्रालय  में  उप-मन्त्री  एमवी  र
 :  झोर  :

 1969,  1970  तथा  1971  के  वर्षों  के  दौरान  आयातित  अखबारी  कागजਂ  की  कथित  बिक्री  एवं

 दुरुपयोग  के  दस  मामले  अर्थात  तथा  निर्यात  केਂ  मुख्य  नियन्त्रक  के  ध्यान  ्य में श्राय  ।  छः  मामलों

 की  जांच  rat  जारी  है  ।  एक  के  बारे  में  कानूनी  तथा  विवर्जेन  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।  दो

 समाचार-पत्रों  के  प्रकाशकों  को  दो  वर्ष  के  लिए  लाइसेंसों  के  लिए  आवेदन  करने  से  विसर्जित

 कर  feat  गया  है  तथा  एक  पत्र  के  प्रकाशक  को  एक  ag  के  लिए  उसके  50  प्रतिशत  कोटे  से

 विसर्जित  किया  गया  है  |

 देश  की  जेलों  में  भूमिगत  कशो  तथा  मणिपुर  के  विद्रोही

 4006.  श्री  रोबिन  wets  :  क्या  गह  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  देश  की  विभिन्न  जेलों  में  कितने-कितने  भूमिगत  कूकी  तथा

 मनीपुर  के  विद्रोही  बन्दी  हैं  ;

 उक्त  बन्दियों  में  कितने  ची  गी  तथा  प्रशिक्षित  विद्रोही  हैं  ;  कौर

 क्या  कोई  अझर केनी  विद्रोही  भी  भारत  के  बन्दी  हैं  ।

 qe  मंत्रालय  में  उप मंत्रो  :  से  :  संबंधित  राज्य  सरकारों

 से  ब्यौरे  मालूम  किये  जा  रहे  हैं  ।

 पश्चिम  बंगाल  में  संयुक्त  क्षेत्र  में  एक  परियोजना  की  स्थापना  संबंधी  प्रस्ताव

 4007.  डा०  रानेन  सेन  क्या  झ्रौद्यौगिह  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पश्चिम  बंगाल  के  मुख्य  मंत्री  ने  परिचय  बंगाल  की  एकाधिकारिक  फर्मों  के  साथ

 एक  संयुक्त  परियोजना  स्थापित  करने  का  विचार  व्यक्त  किया  है  ;

 यदि  तो  प्रस्ताव की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ;  कौर

 उसके  प्रति  केन्द्रीय  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उपमंत्री
 सिद्ध  इधर

 :  से  :  पीएम
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 बंगाल  सरकार  ने  बताया  है  कि  वेस्ट  बंगाल  इंडस्ट्रियल  डेवलप्मेंट  कारपोरेशन  स  युक्त  क्षेत्र  में

 निम्नलिखित  परियोजना  प्रायोजित  कर  रहा  है  ।

 घडी  फैक्टरी-दादी  लिंग  में  | 1  सीमेंट  संसद-पुरुलिया  में  ।

 3.  टायर  तथा  ट्यूब  संयत्र-हल्दिया  में  ।  नायलोन  (6)  फिलामेंट  संयंत्र

 5.  स्कूटर  परियोजना  हलकी  व्यावसायिक  गाड़ी  परियोजना

 लू  कि
 निगम  इन  योजनाओं  पर  होने  समूचा  व्यय  उठाने  की  स्थिति  में  नहीं  है

 उसने  इन  ग्रोजनाग्रों  के  कार्यान्वयन  में  निजी  पूजी  लगाये  जाने  का  प्रस्ताव  किया  है  ।  इस  सम्बन्ध

 में  निगम  ने  ऐसे  विशिष्ट  प्रस्तावों  पर  झ्र भी  अ  तिम  निश्चय  नहीं  किया  है  ।

 केन्द्र  सरकार  ने  रादेश  जारी  किये  हैं  कि  जहां  लाइसेंसी  कृत  परियोजनाओं  में  राज्य

 औद्योगिक  विकास  निगम  अन्य  पार्टियों  को  सम्बन्ध  करना  चाहता  है  वहां  कारपोरेशन  के  दायर

 26  प्रतिशत  से  कम  नहीं  होंगे  तथा  अरन्य  किसी  भी  पार्टी  की  25  प्रतिशत  से  अधिक  इक्विटी  नहीं

 होगी  ।  केन्द्र  सरकार  की  झूमते ति  के  बिना  बड़े  औद्योगिक  ग्रह  सम्बद्ध  नहीं  किये  जा  सकते  ।  जब

 भी  निगम  से  निजी  पूंजी  लगाने  के  प्रस्ताव  प्राप्त  होंगे  इन  अनुदेशों  के  अनुसार  उस  पर  विचार

 किया  जायेगा  |

 ‘Letter  of  Intent  for  Setting  up  a  Nitrous  Oxide  Factory  at  Dewas  (M.P.)

 4098.  ShriPhool  Chani  Verma  Will  the  Minister  of  Industrial  Development

 and  Science  and  Technology  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  a  Letter  of  Intent  has  been  issued  for  setting  up  a  Nitrous  Oxide  Fac-

 tory  at  Dewas  (Madhya  Pradesh)  ;

 (b)  प  so,  the  name  of  the  party  to  whom  the  said  letter  of  intent  has  been  issued
 and  the  proposed  annual  capacity  of  this  factory;  and

 (c)  the  estimated  cost  of  the  said  factory  as  also  the  number  of  people  to  be  em-

 ployed  therein  and  the  time  by  which  this  factory  will  start  production?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Industrial  Development  (Prof.  Siddheshwar

 Prasad):  (a)  Yes,  sir.

 (0)  A  letter  of  intent  has  been  granted  to  Shri  Navani  of  Indore,  for  sett-
 ing  up  a  Nitrous  Oxide  factory  at  Dowas  (Madhya  Pradesh)  with  a  capacity
 of  120  million  litres  per  annum.

 (c)  The  estimated  cost  of  land,  building  and  machinery  has  been  indicated  by
 the  party  as  Rs.  35  lakhs,  112  workers  are  likely  to  be  employed  in  the
 unit.  The  factory  isexpected  to  gointo  production  within  twelve  months
 from  the  date  of  grant  of  import  licence  for  capital  goods,  The  goods  import
 application has  not  yet  been  received  from  the  party,
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 मंत्रालय  मे  w4  a बे  श्री  | नि
 :.  .

 aa
 सुरक्षा

 न ्क  1  के  नियम  52  में  ates  अ्रयवा  संरक्षित  स्थानों  अथवा  क्षेत्रों  अथवा
 किसी ऐसे

 स्थानों
 स्थानों  जो  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  श्रधिमूचित  किये  जायं  के  चित्र  लेने  पर  प्रतिबन्ध

 लगाने

 अवस्था है  ।

 ह
 प्रत्याशित  विदेशी  संवाददाताओं  तथा  कैमरामैनों  को  विशेषरूप  से  पदना  मित

 लग  अधिकारियों  द्वारा  युद्ध  के  विभिन्न  स्थानों  पर  ले  जाया  गया  था  ।  उन्हें  ar  सुरक्षा

 bake  दिये  जाने  के  पश्चात  चित्र  लेने
 तथा

 उन्हें  विदेश  भेजने
 की

 आज्ञा  प्रदान
 की  गई  थी  ।

 Central  Assistance  to  Madhya  Pradesh  Under  Fourth  Plan

 ri  G.  C.  Dixit :  Will  the  Minister  of  Planning  be  pleased  to  state :

 whether  Government  of  Madhya  Pradzsh  have  recently  requested  inca
 न  Government  to  increase  the  amount  of  Central  assistan:e  under  the  Fourth

 Five  Year  Plan  in  view  of  the  poor  financial  condition  of  the  State;  and

 o
 )  if  so,  the  reaction  of  Government  thercto ?

 The  Minister  of  State  ia  the  Ministry  of  Planning  (Shri  Mohan  Dharia)

 (a)  &  (9)  Yes,  Sir.  The  request  of  Government  of  Madhya  Pradesh  for  additi-

 onal  Cer
 ‘tral  assistance  was  recently  discussed  by  the  State  Chief  Minister  with  the

 Deputy

 Chairman,  Planning  As  aresult  of  thes2  discussions,  the  State  (1  vernment

 will  th  review  the  position  and  furnish  to  the  Planning  Commission  a  list  of  prop-

 receipt  of  which  their  request  for  additionil  Central  assistance  will  be  consi- osals o

 dered,

 मंसूर  एकाधिकार  गयीं  द्वारा  रमन  में  उद  योगों  की  स्थापना

 क
 013.  को  वी०  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री य  ह

 बताने  की
 कपा

 oo Ti ii Cc करेंगे  कि
 2

 क्या  उनका  ध्यान  मधु  राज्य  के  उद्योग  मंत्री  द्वारा  हाल  ही  में  दिये  इस  अ्ादय

 के
 ro

 की  शोर  दिलाया  गय  कि  वह  aaa  राज्य  में  एकाधिकार  हों  से  उद्योगों  स्थापना

 a
 कहेंगे  ्

 (a)  यदि  तो  क्या oa  a eee  रकार  की  होती
 के

 सुस्त

 ta  क्या  इस  प्रयोजन  हेतु  लाइसेंस  देने  की  दोषियों  को  विकेन्द्रीकरण  रने  का

 विचार  है
 ?

 (zx) श्रौद्य। गिक  विकास  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  (sto  सिद्धपुर  प्रसाद )  क  ख  के  उद्योग

 मंत्री ने  हाल ही  में  इस  भ्राद्यय  का  बयान
 दिया  है  कि

 केन्द्रीय  सर  र॒  द्वारा  योजना के  लिये

 स्वीकृति दिए  जाने  की
 स्थिति

 में
 राज्य

 के  पिछड़े  क्षेत्रो
 ठ  एकाधिकार  yet  द्वारा  उद्योग  स्थापित

 करने में  मैसर  सरकार  को  कोई  एतराज
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 प्राप्त  हुये  श्रावेदनों  पर  भारत  सरकार  की  विंमान  नीतियों  औद्योगिक  लाइसेंस

 नीति  are
 एकाधिकार  प्रतिबंधात्मक  व्यापारिक

 प्रक्रिया  अघिनियम  के  हृदय  में  विचार  किया
 ्

 जायेगा  ।
 a

 (7)  ।

 थ

 ्
 बिहार  के  सहरसा  जिले  में  संथाल  आबादी  का  जलाया

 ल्ण त

 नि

 ४4014.
 att  मुख्तियार  सह  म  लक  बताने  की  कृपा  करने  कि

 बिहार  के  सहरसा  जिले  की  सम्पूर्ण  संथाल  झ्राबादी
 गई  थी  ;

 क्या  इस  जिले के  सवालों  को  कुछ  महीनों से  नी  i  नाने  की  शिकायतें

 मिली
 ay  +o

 दि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  तथा  भविष्  घटना

 रोकने  लिये  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है
 ?

 गह  मंत्रालय  में  उप  मंत्री
 से

 सरकार
 ने

 हहे  कि  हाल  के  वर्षों  में  भूमि  के  कारण  हुए  कुछ  भगत  ह  हाला

 जिए
 के  भू-स्वामियों  तथा  सवालों  के  बीच  अनेक  बार  मुकदमेबाजी  हुई  है  ।  23/24  जुन  1972

 हथियार
 बन्द  व्यक्तियों ने  ब्रा हसर  गांव  के  सन् थाल  टोला  में  तथाकथित  घेरा  मत  |

 घर  लोगों  को  बाहर  निकलने  का  ae  देने  के  बाद  17  धरों  को  शराब  लगा  दी  ।  माम

 थ  में  ली  गई  ate
 26

 व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया  गया
 था  ।  wa  पुलिस ने  आरोप

 पत दे
 |

 हैं  mk  मामला  न्यायाधीश  कुछ  व्यक्तियों
 के  विरुद्ध  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता की

 117  के  अधीन  कारवाई  की  गई  है  |

 .
 राज्य  सरकार  ने  घटना  से  पीड़ित  व्यक्तियों  को  तिरपाल  तथ

 क्यों

 ण  करके  राहत  उपायों  को  हाथ  में  लिया है  ।  प्रभावित  परिवारों  के  सदस्यों
 क

 ‘ a at faa STTST & fir ge

 राने  के  लिए  एक  श्रम  योजना भी  प्रारम्भ  की  है  ।  राज्य  सरकार  रिपोर्ट  दी

 ना  के  बाद  सन् थाल  टोला के  प्रकार  सुरक्षा के  उपायों  के  रूप  में  के  साथ

 ह  स्ट्रेट  को  तैनात  किया  गया  है
 ।

 विद्यालय  के  शिक्षित  युवकों  के  बारे  में  उत्तर  प्रदेश
 मुख्य

 .  आ
 गढ़  मुस्लिम  fara

 Wat  द्वारा  दातव्य

 क  #4015.  थ्री  पी०  के०  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारत  सरकार  का  उत्तर  प्रदेश  के  मुख्य  मंत्री  द्वारा  दिये  गये  इस

 र

 गया  है  कि  अलीगढ़  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  से  शिक्षा  प्राप्त  कुछ  चुने
 हु

 भारत

 की  i  पिता की  प्रतिज्ञा  को  भंग  करने के  लिये  समूचे  राज्य  में  फैल  ग

 शिमला  ने  वाली  भारत-पाकिस्तान  उच्चस्तरीय  वार्ता  पर

 1972' feats  2  जून

 क  थ



 ......

 Written
 ARSENE >

 Bhadra  8,  1894  (Saka)

 (er)
 ey  ae  तो  क्या  सरकार  न  उत्तर  प्र हे  saree  ल  रियों  का  भ्रध्ययन

 किया  |  नए

 पाग
 =

 मंत्रालय  में  उप  मंत्री  :  ऋ  आर  (a)

 !

 att
 :  सरल  र  ने  22

 1972  के  में  छपी  सम्बन्धित  a  देखा  है  ।  उत्तर
 रद

 प्रदेश  सरकार  से

 ara  में  तस्य  मादूम  किये
 जा  रहे

 _
 अमरीका  की  फर्मों  के  साथ  तकनीकों  तथा  वित्तीय  सहयोग

 क
 ः

 हि
 16,  श्री  धमाका  दार रण प्पा

 अफजल  पुष्कर  :

 कया  श्र

 मा  प्रौद्योगिक  दिवस  मे

 मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा करेंगे  कि :

 ( की
 तीन  वर्षों  में

 भ्रमरी  की  फर्मों  के  साथ  तकनीकी श्र  वित्तीय  सहयोग  करने  के

 कितने
 प्रस्ताव  अनुमोदित  किये  गये  कौर

 है  * के

 थ
 _

 इन  प्रस्तावों  में  पू  जी  निवेश  की  पद्धति  a क्या  होगी  ri  q  ज्वार  वर्गीकरण

 ा  विकास  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  (ato
 विगत

 3  वर्षों

 1969,  1970,  1971  में  सरकार  द्वारा  नये  एकक  वर्तमान  एककों  में Dat  वस्तुएं

 |  हेतु  यू०  एस०  ए०  की  पार्टियों  के  तकनीकी  तथा  वित्तीय  सहयोग  के  93  प्रस्  तारों का

 नवोदय  किया  गया  है  |

 विगत  तीन  वर्षों  अर्थात  1969,  1970  और  1971  में  सरकार  द्वारा  aq
 ह

 33  मामलों में  कुल  अमरीकी  निवेश  499.  63  रुपये  है  ।
 द

 33  में  से  सीमित

 क करने  हेतु  मशीन  ga  तथा  इंजीनियरिंग उत्पादों
 के

 निर्यात्‌  की  wader  को  केवल 1  मामले

 में  बहु  लाश  सहयोग
 की  अनुमति दी  गई  है  ।  राज्यवार  आंकड़ों  ब्यौरा  विवरण  में  दिया

 गया  ह
 द  राज्यवार  जानकारी  अनुमोदित  पत्रों  में  दी  गई  क

 पार्टियों  के  पतों
 के

 |

 i

 विवरण
 थ  ्

 a  दित  विदेशी  सहयोग  प्रस्तावों  at  राज्यवार

 राज्य  AT  नोम  विकृतियों  की  संख्या

 महाराष्ट्र  38

 दिल्ली  क  25

 10 पश्चिमी  बंगाल

 न्रान्घ्र  4

 4 तामील  नाडु
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 असल  SSS

 गुजरात

 मसूर

 उत्तर  प्रदेश

 हरियाणा

 10

 11  राजस्थान

 12  मध्य  प्रदेश

 कुल  योग  93

 हवि —

 द्वारा  सौंपे  गधे  मामलों मघ्य

 पूप
 के

 करा  केन्द्र  जाँच  ब
 faa

 इसस

 जांच

 4017.  भी  हद  सिंह :  क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा क  कि

 इनपर  दगा  1971  से  1972  तक  कितने  मामले  के'द्रीय  सरकार
 ga. i को

 भेजे
 गये

 श्र
 उनमें  कितने  मामलों  की  केन्द्रीय  जाँच  ब्यूरो  द्वारा  जांच  की गई

 (a)  उक्त  भ्र वधि  में  राज्य  के  कितने  मामलों  की केन्द्रीय जाँच  ब्यूरो  द्वारा  जांच

 की  गर

 लि

 द
 जाँच  पुरी  हो  जाने  पर  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 गृह  मंत्रालय  कौर  कामिक  विभाग  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास
 :.  ति

 प्रदेश  सरकार  द्वारा  1971  से  1972  तक  की  अवधि  के  दौर  ,  7  मामले

 ran arala fe oom

 य  जांच ब्यूरो  को  निर्दिष्ट  किए  गए  थे  ।  एक  मामले  के  सम्बन्ध  में  जांच  पूरी  हो  गी  है
 जो

 dare

 ert  गया  3  मामले  जांचाधघीन  जब
 कि  अन्य  3  माम  होने

 लि

 केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने  उसी  अवधि  के  मध्य  प्रदेश  में  20  प्रारम्भिक
 ae

 ने  तथा  54  नियमित  मामले  जांच  करने  के  लिए  हाथ  में  लिए  ।
 a

 द  केन्द्रीय  जाँच  ब्युरो  द्वारा  दर्जे  किए  गए  मामलों  का  सम्बन्ध  केन्द्रीय  सरकारी

 चारियों  या  केन्द्रीय  सरकार  के  उन्हीं  सावंजनिक  उपक्रमों  से  इसलिए  राज्य  कार  द्वारा  उन

 मामलों  के  सम्बन्ध  में  कोई  कारवाई  करने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता
 |

 सांभर
 साइट  लिमिटेड  द्वारा  सोडियम  सोडा  शोर  अमोनिया  की

 ्
 का  उत्पादन

 थ

 #4018  श्री  चित्ति  घाव रू  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि
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 Written  Ans  August  30,  1972

 कया  साँभर  साइट्स  लिमिटेड
 हें  पोडियम +

 सोडा  एश  कौर  हरमोनिया  उर्वरकों

 का  उत्पाद  त  आरम्भ कर  दिया  है  ;  शर

 मैस

 )  यदि  तो  विलम्ब के  क्या  कारा  हैं

 _  प्रौद्योगिक
 विकास  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  (sto  सिद्धपुर  :

 :
 (#) ae  नहीं  ।

 ह  कम्पनी  अभी  भी  इन  वस्तुयें  के  उत्पादन  की  संभावनाओ्रों  क  1  लगा  रही

 31  1972  के  हिन्दुस्तान  टाइम्स  में  वेरियर  माहवारी  ra  सिलीगुड़ी

 इन  वेस्ट  बंगाल  faa  इन  फियर  शोषक  के  gata  ver  ह समाचार
 ः

 a4

 दि

 श्री  एच०एम०  पटल

 श्री  बो०  के०  दास  चौधरी

 नि

 हु  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 den
 भारत  सरकार  का  ध्यान  31  ae  के  टाइम्स  (9536) 6 6)

 में

 ब

 इस  समाचार  को  arc  दिलाया  गया है  कि  fire  बंगाल  में  सिलीगुड़ी  में  ais

 सर्प
 समुदाय  भय  की  स्थिति  में  रहते हैं  ;

 _
 FAT  भारत  सरकार  ने  इस  समाचार  का  सावधानी  से  भ्रध्ययन  किय

 i

 पौर

 यदि  तो  इस  बारे  में  भारत  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  है
 ?

 कि

 गह  मंत्रालय  कौर  कामिक  विभाग  में  राज्य  मंत्री
 :

 राम  निवास
 :

 राज्य  सरकार
 से

 प्राप्त  सुचना  के  ग्रनुसार  संबंधित  समाचार  में  तथ्यों  को  सही  रूप  में
 मग

 फिन  किए  25  1972  को  वेतन  के  भुगतान  के  सम्बन्ध  में  एक  होटल  के  मालिक

 तथा  स्थानीय  कमेंचारी  के  बीच  एक  wast  हो  गया  जिसमें  विधि  तथा व्यवस्था  बनाये  we

 की  स्थिति  पैदा  हो  गई  थी  ।  प्रशासन  द्वारा  तुरन्त  कारवाई  की  गई  तथा  स्थिति  को  शीघ्र ह

 नियन्त्रण  में  ले  पाया  गया  ।  यह  कहना  ठीक  नहीं  होगा  fH  सिलीगुड़ी  में  ac  संख्यक  समु

 के
 लोग  भय  की  स्थिति  में  हैं  ।  स्थानीय  शान्ति  समिति  के  प्रयत्नों  तथा  प्रशासनिक  कार्य

 परिणामस्वरूप  विभिन्‍न  समुदायों  के  बीच  तुरन्त  सद्भावना  स्थापित  कर  दी  गई |

 साम्प्रदायिक  शक्तियों  को  भड़काने  वाले  विदेशी

 gre  amen  के
 aeq e

 मंत्री  हारा  दी  गई  कथित  चेतावनी

 व

 #4020.  एम०  एम०  जोजफ :

 द
 डा०  हरि  प्रसाद  धर्म :

 क्या  गृह  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा at  किः

 54
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 क्या  एजेन्ट  देश  में  साम्प्रदायिक  शक्तियों को  भड़  यास कर  रहे  हैं

 eat  का  चेतावनी  दी प्रोसेस इस  बारे  में
 र  न  के  मुख्य  मंत्री  ने

 30
 197

 अ्रोर ज

 mi

 तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  है  इस  बारे में  सरकार  की  क्या

 मंत्रालय  में  उप  मंत्री  एफ०  एच०  :  ग्रोवर
 राजस्थान

 के
 के

 —_ 7 qe aa त्री  ने  1972  को  कानपुर में  अपने  भाषण  के  दौरान  देश  में  शत्रुतापूर्ण  वि

 तत्वों  तथा  प्रतिक्रियावादी  दोषियों  दारा  साम्प्रदायिक  मेलमिलाप  को  भंग  करने  के  प्रय  की

 सम्भावनाओं  का  उल्लेख  किया  था  ।  विदेशी  एजेन्टों  की  गतिविधियों  के  विरुद्ध  सुरक्षा  बनाने

 के  लिए  अत्यघिक  सतकंता  बरती  जाती  है  ।

 emand  for  Guarantee  Against  Curtailment  of  Autonomy  of  Jammu  and  Kashmir  _

 a  Shri  Phool  Chand  Verma  Wiil  the  Minister  of  Home  Affairs  eased
 be  es a to  state

 )  whether  Mirza  Afzal  Beg  has  demanded  an  effective  guarantee  sans  the

 curtail  ent  of  the  autonomy  of  the  Jammu  and  Kashmir  State  under  sectio

 the  Constit  ution;  jon  370.0
 of

 a  क

 b)  whether  in  his  speech  at  Srinagar  he  has  stated  that  no  permanent i  boidtion

 of  Ka:
 mir  can  be  found  out  of  Indo-Pak  Sumnit  talks  until  and  unless  Gor

 of  dia  have  a  talk  with  Sheikh  Abdullah;  and  nae

 (c)  | १ छ  so,  the  reaction  of  Government  of  India  in  this  regard?

 द  The  Prime  Minister,  Minister  of  Atomic  Energy,  Minister  of  Electronics
 ‘Minister

 Jome  Affairs,  Minister  of  Information  and  Broadcasting  and  Minister  of  space,  Shrimati

 Jadira  Gandhi

 (a)  Government  have  seen  a  Press  report  to  this  effect,

 to (b)  Government  are  not  aware  of  any  statement  made  by  Mirza  Afzal

 is  effect  However,  accordiig  to  Press  reports  Shi  Beg  15  reported  to  have  m

 resolution  in  a  public  meeting  at  Srinagar  on  the  29th  June,  1972  that  summit  meet a

 x  tween  Prime  Minister  of  India  and  the  President  of  Pakistan  would  not  se:  >  any

 tful  purpose  unless  representatives  of  Kashmir  participated  in  it

 (cy)  Asregards  part  (a),  Government  do  not  agree  with  the  view
 implied kiectan oe:

 ी

 ried  statement  of  Mirza  Afzal  Beg.  Regarding  part  (0),  since  Indo-Pakistan  mit

 talks  are  held
 on  behalf  of  the  Government  of  India  and  Pakistan  the  ducati  ण

 assoc
 ciating  anyone  elso  does  not  arise.

 समारोह  उपयोग  के  लिये  श्राराविक  शाक्ति  प्रो पल डान

 ह  22.  श्री  समर  गड़  क्या  परमाणु  ऊर्जा  मंत्री  समुद्री  उपयोग के  लिये  झा णा विक  बिजली

 1972  के
 प्रोडक्शन  के  विकास  के  सम्बन्ध  में

 म

 रि
 सम्बन्ध  में

 यह
 बताने  क  ष्ा  =

 प्रशन  संख्या  1070  के  उत्तर  के
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 थ

 कया
 प्रतिवेदन  की  रूपरेखा  तयार  करने  का  seer  विषय  का  केवल

 सैद्धान्तिक  ज्ञान
 न  प्राप्त  करना  और

 ......... ....  ...  ..
 व

 क
 यदि  तो  परियोजना  प्रतिवेदन  को

 ( aie ह  /

 समुद्री  उपयोग  के  उद्देश्य  से

 बन  प्रयोग भा  जायेगा
 ?

 कह

 प्रदान  परमाणु  ऊर्जा  इलेक्ट्रोनिक्स  सूचना  श्र  प्रस  मंत्री

 तथ  ध्रस्तरिठ  मंत्री  it  इन्ही  गा  गांव )  तथा  समुद्री  जहाजों
 त

 चलाने

 aha  ऊर्जा  के  प्रयोग  से  सम्बन्धित  विकास  कार्यों  की  रूपरेखा  देने  वाली  भाभा  परमार

 क

 केन्द्र  की  रिपोर्ट  सँवीज्ञाघीत  है  ।  व्यावहारिक  प्रयोगों  से  सम्बन्धित  आगे

 कीव

 प्रवाही

 ri

 की  संवीक्षा  से  प्राप्त  परिणामों  पर  fae  करेगी  |

 4923.  Shri  Shiv  Kumar  Shastri:  Willthe  Minister  of  Inf  a  and  Broad-

 casting  be  pl
 ased  to  state:

 a
 n  porte 2d 1  large  numb numbers; (8)  whether  for2ig  films  are  still  be  ing  क

 {
 whether

 as  a  result  of  releasing
 ae

 films,  the  tendency  of
 exhi  ing  nudity

 and and  sex  he  Indian  films  too  has  increase

 if  so,  whether  Government  are  contemplating  re  t  of  the  for- i
 cign  filn

 The  1  puty  Minister  in  the  Ministry  of  Information  and  Broadcasting  (  am  Bir

 Sinha)

 (a)  Foreign  films  are  being  imported  but  not  in  large  numbers.  The  agre

 with  M,  P.B.  A.A.  for  import of  11111;  fron  U.S.A  has  not  0627  renewed  after 3  9  71.0
 €  ह Fur  Government  have  receatly  canalised  imgort  of  films  through  the  State  प  nz

 Doration.  oe  ः

 (0)  No,  Sir.  Under  the  (2  Ast,  1952,  no  film  081  be
 exhibited  ir

 Indi  less  it  is  certified  by  the  Central  Board  of  Film  Censors  as  suitable  r  public

 exhibition.  The  Board  has  strict  instructions  that  nothing is  pass2d  which  lows rs  taste

 or  7216  of  the  audienc2s  or  is  0952  515  or  otherwise  objectionable

 (c)  Does  Not  arise

 Number  of  People  living  in  Bihar  Below  Poverty  Line

 4024.  Shri  Madhukar  Will  the  Minister  of  Planning  be  ple  d  to  refer
 to  the  reply  given  to  Unstarred  Question  No.  2277  onthe  16th  August  1972  regarding

 living  below  poverty  line  and  state

 Boe  (a)  the  number  of  people  in  Bihar  out  of  the  22  crores  living  belo  overty  line
 in  Indi  nd  the  broad  outlines  of  th:  schemes  to  be  imolementei  to  ame  iorate  their  con-

 dition;

 {0  the  estimate  of
 eH

 ex  pendit  icurred  on  such  schemes  and  the
 share  of  the

 Central  and  St  ents  therein

 56



 30  1972  नीति  उत्तर

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Planning  (Shri  Mohan  Daaria)  :

 (a)  State  wise  official  estimates  of  population  living  below  poverty  line  are  not

 available.  However,  non-official  researchers  have  attempted  some  estimates  based  on  Nati-

 onal  Sample  Survey  data  which  may  be  indicative  of  the  Broad  position.  According  to

 Dandekir  and  Rath,  37.33  per  cent  of  the  rural  population  in  Bihar  in  1960-61  head  a  mon-

 ‘thly  por  capita  coasumption  ex  2nditure  of  less  than  Rs.  15  waich,  in  their  view,  was  nece-

 ssary  to  ensure,  in  the  conditions  of  Icihar,  a  daily  diet  with  an  intake  of  2250  calories.

 Yn  the  country  asa  whole,  33  percent  of  the  rural  population  were  estimated  to  have

 inadequate  intake  of  calories.  As  for  the  uroin  0 3.20091 10100,  41.28  percent  of  them  in  Bihar

 were  estimated  to  suffer  from  inadequacy  of  calories  as  agiinst  54  per  ccat  in  the  entire

 country.

 Apart  from  general  schemes  of  development  under  the  plan,  a  number  of  special

 schem2s  are  under  implementation  to  ameliorate  the  condition  of  the  poor  in  Bihar,  as  in

 the  rest  of  the  country.  Tnes2  include  special  packige  scheme  for  small  farmers,  program-

 mes  of  animal  husbandry  to  support  marginal  farmers  and  landless  farmers,  pilot  projects

 for  dry  farming,  drought  prone  area  programme,  and  crash  scheme  for  rural  employment.

 The  effort  ia  this  direction  is  proposed  to  be  given  further  impetus  in  the  remaining  period

 of  the  Fourth  Plan  and  the  Fifth  Plan.

 (b)  The  allocation  of  funds  during  the  Fourth  Plan  period  for  the  above  mentioned

 central  special  scheme  is  as  under:
 Total  Bihar

 (Rs.  crores)

 Small  Farmers  Development  Agency  67.5  4.5
 47.5  2.0 Marginal  Farmers  and  Agricultural  Labour  Development  Project

 100.0  6.0
 Drought  Prone  Area  Programme

 29.0  N.A. Pilot  Projects  for  Dry  Land  Farming
 150.0  13.5

 Crash  Programme  for  Rural  Employment  ना
 385.0  N.A. Total  :

 जजा
 ae  ome  से  गोटों  के

 पुन
 स्थित  राष्ट्रीय  रसायन  प्रयोगशाला  द्वारा  नारियल  जटा  म

 निर्माण  की  प्रक्रिया  का  विकास

 #4025  श्री  राजदेव  fag:  :  क्या  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मन्त्री  बताने ी  HAT

 करेंगे  कि  :

 क्या  पूना  स्थित  राष्ट्रीय  रसायन  प्रयोगशाला
 ने

 नारियल  जटा  मज्जा  से  गास्केंटों

 के  निर्माण  की  एक  प्रक्रिया  का  विकास  किया  है  जो  कि  आयातित  काक  कारिकाओं  का  स्थान

 ले  लेंगे  ;  शर

 यदि  तो  सरकार  आयात  स्थानापन्न  कार्यक्रम  के  श्रधीन  ऐसे  गेटों  का
 (a)

 ज्यिक  ग्रा घार  पर  निर्माण  करने  के  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार कर  रही  है  ?

 stent fia  fasta  तथा  विज्ञान  कौर  ste attaet  मंत्री  सी०
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 ee

 वाणिज्यिक  प्रयोग  के  हेतु  उद्योगों  को  वितरित  करने  के  लिये  प्रफ़िया  राष्ट्रीय

 भ्रनुसंघान  विकास  नई  दिल्‍ली  को  भेजी  गई  है  ।

 ा  नरेशों  के  विशेषाधिकार

 #4026,  श्री  रोबिन  ककोटी  :  कया  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  भूतपूर्व

 नरेश  सरकारी  निदेशों  के  उपरान्त  भी  रक्षक  तैनात  निःशुल्क  बिजली  शादी  जेसे  अपने  पुराने

 विशेषाधिकारों  का  कभी  भी  उपयोग  कर  रहे  हैं  ?

 गह  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  :  एफएम  :  सूचना  एकत्रित की
 जा  रही  है

 तथा  सभा पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 तकनीकी  ज्ञान  प्राप्त  करने  हेतु  विदेशों  में  जाने  वाले  तकनी
 की

 दलों  पर  व्यय

 #4027.  श्री  सरोज  मुखर्जी  :  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  वर्ष  1970-71  तथा  1971-72  के  दौरान  विदेशों  से  तकनीकी  ज्ञान  प्राप्त  करने  के
 लिये

 भारत  से  भेजे  गये  तकनीकी  दल  तथा  तकनीकी  ज्ञान  प्राप्त  करने  वाले  ग्रुपों  पर  कितनी  धन

 राशि  व्यय  की  गई  है  ?

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  (sto  fagsat  :  सूचना  इकट्टा  की  जा

 रही  है  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  |

 Percentage  of  Population  of  Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes  to  Total  Population

 4028.  Shri  R.  R.  Sharma

 Shri  Lalji  Bhai:

 Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to  state  :

 the  percentage  of  the  present  population  of  Scheduled  Castes  and  Scheduled
 Tribes  in  ८00123115011  to  the  total  population  of  each  State  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  Mohsin)  :

 The  percentage  of  the  population  of  Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes

 to  total  population  in  each  State  and  Union  Territory  according  to  the  1971  Census  is

 given  inthe  Statem2nt  enclosed.  [Placed  in  Library  No.  L.  T.  35/72]

 Populatioa  of  Sea2dalel  cistes  andl  Svi2daled  Trib2s  in  various  Districts  of  Rajasthan
 4029.  Shri  Lalji  Bhai:  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to  State  :

 (a)  the  population  of  Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes  in  the  various
 Districts  of  Rajasthan  at  present  district-wise;  and

 (b)  the  percentage  thereof  out  of  the  total  population  of  Rajasthan  State  and
 Udaipur  District,  Separately  ?

 The
 Deputy

 Minister  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  F.  H.  Mohsin) :

 (a)  and  (b)  :  The  total  - 9 01118.11011,  and  the  population  of  Scheduled  Castes
 and  Scheduled  Tribes  and  their  percentage  to  total  population  of  Rajasthan  as  well  as
 the  individual  districts  of  Rijasthan  according  to  the  1971  Census  are क 2-. ऋ »  given  in  the  enclosed Statemzat.  [Placed  in  the  Library  See  No.  3  568/72]
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 8  1894  लिखित  उत्तर

 वैज्ञानिकों  के  लिऐ परिधान  तलवार  उत्पन्न  करने  सम्बन्धी  योजनाएं

 4030.  श्री  यमना  प्रसाद  मंडल  :  क्या  योजना  मत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  वैज्ञानिकों  के  लिए  रोजगार  उत्पन्न  करने  हेतु  कोई  योजना  बनाई

 कौर

 a)  यदि  तो  उसकी  मुख्य  बात  क्या  हैं  कौर  उसके  कब  तक  क्रियान्वित  किए  जाने  की

 सम्भावना  है
 ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहन  :  कौर  :  वर्ष  1972-73

 में  विशेष  रोजगार  स्कीमों  के  लिए  60  करोड़  रुपये  का  झ्रावंटन  किया  गया  है--जिनमें  13  करोड़

 रुपये  शिक्षित  बे  रोजगारों  के  लिए  बनाए  गए  कार्यक्रमों  जिसके  लिए  प्रावधान  को

 1971-72 के  12  करोड़  रुपयों से  बढ़ाकर  1972-73  में  30  करोड़ रुपये  कर  दिया  गया  के

 को  जारी  रखने  के  लिए  हैं  तथा  47  करोड़  रुपये  नई  स्कीमों  के  लिए  हैं  ।  इसमें  से  20

 करोड़  रुपये  की  धनराशि  इ  प्रोद्योगिकी
 तथा  वैज्ञानिकों  जेसे  प्राप्त  व्यक्तियों  के  लिए

 रोजगार  ale  प्रौद्योगिकी  विभाग  इस  समय  कुछ  योजनायें  निर्मित  करने  में व्यस्त  है  जो  कि  विशेष

 रूप  से  निम्नलिखित  क्षेत्रों  में  इ  जीनियरों  भर  वैज्ञानिकों  को  रोजगार  प्रदान  करने  की  दृष्टि  से

 बनाई  जा  रही  हैं

 (1)  प्रौद्योगिकीय  स्वावलम्बन  के  लिए  श्रनुसंघान  कौर  विकास  परियोजनाएं

 (2)  चालू  योजना  ate  कार्यान्वयन  तन्त्र  का  प्रौद्योगिकीय  दर्जा  बढ़ाना

 (3)  प्राकृतिक  संसाधनों  का  अन्वेषण  at  मूल्याँकन

 (4)  कृषि  योग्य  मिट्टी  का

 (5)  चौथी  ak  पांचवीं  योजनायें  में  प  परिकल्पित  भावी  संयंत्रों  का

 चालन  शौर  रख  रखाव

 (6)  रोजगार  उन्मुख  नई  स्कीमों  को  सृजन  करना-जैसे  उद्यमकर्ता  पेशे  का  ग्रामीण

 इंजीनियरी  प्रौद्योगिकी  मुल्यांकन  उद्योगों  के  संवर्धन  की  सुविधाएंਂ  पुनरप्रशिक्षण

 कार्यक्रम  इत्यादि  ।

 ये  कार्यक्रम  तयार  होते  ही  लागू  किए  जाएंगे  |

 इसके  अतिरिक्त  1971-72  में  शिक्षित  बेरोजगारों  के  लिए  जो  कार्यक्रम  शुरू  किए  गए  थे

 अरब  उनसे  इंजीनियरी  स्नातकों  wie  wea  विषयों  के  स्नातकों  को  अ्रधिक  रोजगार  के  अवसर

 लब्ध  होंगे  |  संलग्न  विवरण  बेरोजगारों  की  विशेष  स्कीमों  पर  ad  की  स्कीम वार  प्रगति

 दिखाई  गई  है  ।

 ma  इरादा  यह  है  कि  तयार  की  गई  दौर  तयार  हो  रही  विभिन्‍न  स्कीमें  लागू

 इंजीनियरों  ate  aq  विषयों  के  स्नातकों  में  व्याप्त  बेरोजगारी  की  समस्या

 आगामी  वर्षों में  काफी हल  हो  जाय  ।
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 1971-72  में  केन्द्रीय  मंत्रालयों  द्वारा  शुरू  की  गई  शिक्षित  की  विशेष

 स्कीमों  पर  पत्र  की  स्कवायर  प्रगति  |

 रु० ) eS

 1971-72  1972-73

 क्रमसंख्या  मुक्त  श्रावंदटित

 राशि  राशि
 इशान  sis

 4  5
 a

 1.  दक्षिण  मंत्रालय

 प्रारंभिक  शिक्षा  की  क्वालिटी  का

 विस्तार  दौर  उसमें  सुधार  करना  4.42.  2.76  29.484

 2.  औद्योगिक  विकास  मंत्रालय

 उद्योगों  की  स्थापना  के  लिए

 किताबों  को  वित्तीय  सहायता  6.50
 6.39

 6.50

 3.  सिचाई  व  बिजली  मंत्रालय

 0.33  2.85 ग्रामीण  इंजीनियरी  सर्वेक्षण

 4.  कृषि  मंत्रालय

 कृषि  विभाग

 कृषि  सेवा  केन्द्र  0.15  0.14  0.76

 सहकारी  विभाग

 उपभोक्ता  सहकारी  स्टोरों

 का  विस्तार  0.17  0.16  0.50

 5.  परिवहन  व  जहाजरानी  मंत्रालय

 सड़क  परियोजनाओं  की  जाँच  0°30  0.19  0.90

 स्वास्थ्य  कौर  परिवार  नियोजन  मंत्रालय

 ग्रामीण  जल  पूर्ति  के  लिए  डिजाइन

 यूनिटों  की  संभावना  0.44

 अ ee

 12.09  9.64
 41.43--

 ———e—ee_—vOO—  ए  —  आय  आय  आव

 1972-73  में  कार्यक्रम  के  विस्तार  के  लिए  अतिरिकत  18  करोड़  ह०  सहित  ।
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 तकनीकों  विकास  महानिदेशालय  द्वारा  मस्  मारुति  लिमिटेड  के  आवेदन  की  जाँच

 4031.  श्री  जगदीश  भट्टाचार्य  :  कया  श्रीद्योगिक  विकास  यह  मंत्री  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  को  मेसर्ज  मारुति  लिमिटेड  से  6000  मीट्रिक  टन  संरचना  के  काम  खाने

 वाले  इस्पात  के  लिए  कोई  आवेदन  प्राप्त  gar  है  साथ  प्रेषण  लिफाफा  भी  है  जिस  पर  प्रधान

 मंत्री  सचिवालय  की  मुहर  लगी  हुई  है  ।

 यदि  तो  यह  ग्रा वेदन  कब  प्राप्त  था  कौर  इस्पात  कब  ग्राम  किया

 तकनीकी  विकास  महानिदेशालय  द्वारा  इसकी  पूरी  जांच  की  गई  कौर

 यदि  तो  इसका  कया  परिणाम  रहा  ?

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सिद्धदवर  :  (#)  तथा  :  म०७

 मारुति  लिमिटेड  से  संरचना  के  काम  तराने  वाले  6,000  मी ०  टन  इस्पात  के  लिए  25-3-72  को

 एक  झ्रावेदन  तकनीकी  विकास  के  महानिदेशालय  में  प्राप्त  जिस  प्रकार  के  लिफाफे  में

 यह  प्राप्त  था  उसका  पता  नहीं  लगाया  जा  सकता  है  क्योंकि  इस  प्रकार  के  लिफाफे  को

 सुरक्षित  रखना  भझ्ावइ्यक  नहीं  है  |

 हाँ  ।

 आवेदक  को  कुल  4,152  मी  odd  संरचना  के  काम  वाले  इस्पात  का  आवंटन

 करने  की  सिफारिश  संयुक्त  संयंत्र  समिति  को  कर  दी  गई  है  ।

 नेपाली  भाषा  के  बारे  में  संसद  सदस्यों  से  अभ्यावेदन

 4032.  श्री  रतनलाल  ब्राह्मण  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  को  दिसम्बर  1961  में  भारत  के  सभी  मुख्य  दलों  का  प्रतिनिधित्व

 करने  वाले  74  संसद  सदस्यो ंसे  एक  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुमा  था  जिसमें  उनसे  नेपाली  भाषा  को

 मान्यता  देने  तथा  भारत  के  संविधान  में  प्रावश्यक  संशोधन  करने  जो  कि  इसके  लिए  आवश्यक

 के  इसे  संविधान  की  आठवीं  अनुसूची  में  afar  करने  के  लिये  कार्यवाही  करने  का  अनुरोध

 किया गया

 ay
 यदि  तो  नेपाली  भाषा को  संविधानिक  मान्यता  देने  के  लिये  सरकार  ने  इस

 बीच  क्या  कार्यवाही की  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  उप  मन्त्री  एफ०  मोहसिन  )  :  :  जी  श्रीमान्‌  ।

 भारत  सरकार  का  यह  सोचा-सभा मत  है  कि  राष्ट्रीय  व्यापक  हित  में  संविधान

 की  आठवीं  सूची  का  और  alan  विस्तार  1G  क  जाना  चाहिए  ।  इस  सम्बन्ध  में  लोक  सभा  में

 61



 Written  Answers  August  30,  1972

 भ्र तारांकित  प्रश्न  संख्या  1406  के  दिनांक  29-3-1972  को  दिए  गये  उत्तर  की  शर  ध्यान

 faa  किया  जाता है

 नारियल  के  तेल  का  सट्टा

 4033.  श्री  सी०  एम०  स्टीफ़न  :  कया  श्रौव्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  क्या  सरकार  का  विचार  नारियल  के  तेल  का  सट्टा  व्यापार  स्थगित  करने  सम्बन्धी  वायदा  बाजार

 aged  के  निदेश  पर  रोक  लगाने  का  है  ?

 प्रौद्योगि
 ह

 विकास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  (sito  fad
 इधर

 :  नहीं  ।

 मोटर  गाड़ियों  के  टायरों  तथा  ट्यूबों  के  उत्पादन  के  लिए  श्रम रोको  सरकार  तथा

 मद्रास  की  एक  के  बीच  away

 4034,  श्री  भ्ररविन्द  नेताम  :  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मोटर  गाड़ियों  के  टायरों  तथा  ट्यूबों  के  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिये  अमरीकी

 सरकार  तथा  मद्रास  की  एक  फर्म  के  बीच  हाल  में  एक  समझौते  पर  हस्ताक्षर  हुए  कौर

 यदि  तो  इस  समझौते  की  शर्तें क्या  हैं  ?

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  (sto  सिद्धपुर  :  26  1972

 को  इससे  मद्रास  रबर  फैक्टरी  लिमिटेड  ने  gat  यहां  मोटर  गाड़ियों  के  टायरों  तथा  ट्यूबों  के

 उत्पादन  में  विस्तार  करने  हेतु  पी०  एल०  480  से  |  करोड़  रुपये  का  ऋणी  लेने  के  लिये  झ्र मरी की

 सहायता  प्राधिकारियों  के  साथ  एक  करार  पर  हस्ताक्षर  किये  थे  ।

 ऋण  पर  वार्षिक  8]  प्रतिशत  ब्याजਂ  लगेगा  तथा  वह  पन्द्रह  अ्रद्ध  वार्षिक  किश्तों  में  war

 किया  जा  सकेगा  ।  सबे प्र यम  वितरण  की  तिथि  से  पहली  किश्त  12  महीनों  में  चूकता  की  जानी हैं  ।

 ी भत ् पर्व  नरेशों  के  महलों  को  अस्पतालों  के  रूप  में  परिवर्तित  करना

 4035,  श्री  एम०  एम०  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :.

 क्या  देश  में  भूतपूर्व  नरेशों  के  किन्हीं  महलों  को  भ्र स्प तालों  होटलों  में  परिवतित

 कर  दिया  गया  है  अथवा  उन्हें  किसी  न्यास  को  सौंप  दिया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  कोई  निर्णय  किया  झ्र ौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य-मुख्य  बातें  क्या  हैं  सनौर  इस  पर  राज्य  सरकारों  की

 क्या  प्रतिक्रिया  है  ?
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 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  :  सुचना  एकत्रित  की

 जा  रही  है  प्रौढ़  सदन  के  पटल  पर  रखी  जायगी  ।

 (7)  शौर  :
 भारत  सरकार  ने  भूतपूर्व  नरेशों  को  दिसम्बर  1954

 में  सुचित  कर

 दिया  था  कि  सरकार  द्वारा  निजी  सम्पत्ति  के  रूप  में  मान्यता  प्राप्त  क्या  किसी  वस्तु का  बिफरी

 अथवा  ग्रन्थ  प्रकार  से  निपटान  करना  उपयुक्त  होगा  या  नहीं  इसका  नदियों  वे  स्वयं  कर  सकते

 किन्तु  सार्वजनिक  प्रयोजन  के  लिए  इनमें  से  कुछ  भवनों  के  प्रयोग  का  सरकार  स्वागत  करेगी  |

 केरल  में  शिक्षा  सम्बन्धी  संकट

 4036.  श्री  एम०  एम०  जोजफ  :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  शिक्षा  अधिकार  रक्षा  समिति  के  एक  प्रतिनिधि  मंडल ने  केरल  में  शिक्षा

 सम्बन्धी  संकट  के  बारे  में  अपना  पक्ष  पेश  करने  के  लिए  10  1972  को  प्रधान  मंत्री

 से  भेंट  की  wk

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ae  इस  सम्बन्ध  सरकार  +ी  क्या

 प्रतिक्रिया  है  ?

 गह  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  एफ०  :  :  ऐसा  एक  प्रतिनिधि

 मण्डल  12  1972  को  प्रधान  मंत्री  से  मिला  कौर  उस  विवाद  को  हल  करने  में  उनकी

 सहायता  मांगी  थी  जिसे  हाल  में  मित्रभाव  से  तय  कर  लिया  गया  है  |

 पा ना मऊ  स्थित
 जिला

 सीमेंट  का  राष्ट्रीय कर रण

 4037.  कुमारी  कमला  कुमारी  :  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 कया  सरकार  का  विचार  पाला मऊ  स्थित  जपाला  die  फैक्टरी

 का  राष्ट्रीयकरण  करने  का  कौर

 यदि  तो  कब  ?

 प्रौद्योगिक  विकास  a  area  में  उप-मंत्री  (sto  सिद्धपुर  :  भारत  सरकार

 के  पास  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 sea  ही  नहीं  उठता  ।

 का  राष्ट्रीयकरण

 4038,  कुमारी  कमला  कुमारी  :  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  का  निकट  भविष्य  में  राष्ट्रीयकरण  करने  का  विचार  atk

 यदि  तो  ?
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 औद्योगिक  fasta  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  (sto  सिद्धपुर  ate  :  इस

 समय  ऐसा  कई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 केरल  में  शिक्षा  संस्थानों  को  अपने  हाथ  में  लेने  के  लिये  केरल  सरकार  का  अध्यादेश

 4039,  श्री  सी०के ०  चन्द्रभान  :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  में  प्रबन्धकों  द्वारा  ग़ैरकानूनी  तौर  पर  बन्द  की  गई  शैक्षिक  संस्थाओं  को

 अपने  नियंत्रण  में  लेने  के  बारे  में  केरल  सरकार  द्वारा  केन्द्रीय  सरकार  के  अतुमोद नाथे  भेजे  गये

 भ्र ध्या देश  पर  afar  निर्णय  ले  लिया  गया  कौर

 यदि  तो  इसकी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 गृह  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  :  ate  :  राज्य  सरकार  से

 इस  विषय  पर  पत्र-व्यवहार  किया  जा
 रहा  है  रोक  किस  प्रकार  का  पत्र  व्यवहार  हो  रहा  यह

 लाना  इस  भ्र वस् था  में  वांछनीय  नहीं  होगा  ।

 Rockets  Launched  from  Thumba  KAY Roc  '
 ॥ 1  et  Station

 4040.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai

 Shri  Sat  Pal  Kapur

 Will  be  Minister  of  Space  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  number  of  rockets  so  far  launched  from ह क  the  Thumba  Rocket  Launching
 Centre  ;

 (b)  the  number  of  experiments  of  rocket  launching  that  proved  fully  successful

 and  partially  successful  separately  ;

 (c)  the  total  expenditure  incurred  on  the  experiments  during  the  said  periods  ;  and

 (d)  the  estimated  expenditure  likely  to  be  incurred  under  this  head  during  the
 financial  year  1972-73  ?

 The  Pcim2  Minister,  Minister  of  Atomic  Energy,  Minister  of  Electronics,  Minister
 of  Home  Affairs,  Minister  of  Information  and  Broadcasting  and  Minister  of  Space
 (Shrimati  Indira  Gandhi)  :

 (a)  Since  November  19.3  upto  date  496  rockets  have  been  launched  from
 Thumbi,  Out  of  these  214  carried  scientific  experiments  and  the  remaining  were  test
 flights  of  rockets  being  developed  at  Thumba  which  had  no

 (b)  Of  the  214  launchings  for  scientific  experiments,  176  have  been  completely
 successful,  eighteen  partially  successful  and  twenty  failures.  All  the  tests  flights  have
 provided  useful  data  in  the  development  and  evaluation  of  rockets  and  propellants,

 (c)  A  Total  of  Rs.  298  lakhs  approximately  has  been  spent  in  the  setting  up
 and  operation  of  the  launching  station  at  Thumba  upto  March  1972.  This  does  not
 include  the  cost  of  large  number  of  rockets  and  payloads  which  have  béen  supplied  free
 of  cost  by  various  collaborating  countries  under  mutual  scientific  agreements.
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 (d)  The  estimated  operational  budget  for  the  range  during  1972-73  is  Rs.  59

 lakhs.

 Central  Industri  ai al  Establishmer Basta  हि  58181  nits  in  ॥ ग a  alsLave ] izabad  (U.  P.)

 4041.  Shri  Hukam  Chand  Kackwai  :  Will  the  Minlster  of  Industrial  Develop-

 ment  and  Science  and  Technology  be  pleased  to  state

 (a)  whether  there  is  no  Central  Industrial  Establishment  in  Faizabad  Division

 in  Uttar  Pradesh  ;

 (b)  whether  the  said  area  is  very  backward  from  the  indusirial  point  of  view ;

 (c)  whether  Goverment  propose  to  set  up  a  Central  in  MEU  OL  ichd duetr  ial  establishment  in
 the  area  ;  and

 (d)  if  so,  the  broad  outlines  of  the  proposal  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Industrial  Development  (  Prof.

 Siddheshwar  Prasad)  :

 है है ही strial  es 11८.1  CS  tablishment  in  Faizabad  Division (a)  There  is,  at  present,  no  Central  1001

 in  U.

 (b)  The  Faizabad  Division  has  been  identified  as  an  industrially  backward

 region  to  qualify  for  concessional  financial  institutions.

 (c)  &  (d)  :  There  is,  so  far,  no  decision  to  set  up  any  New  Industrial  Project

 in  the  Central  public  sector  in  this  region

 Allege  Dropping  of  Transmitter  Etc.  from  A  Plane  on  Ramgarh-Patratu  Runway
 in  Bihar  State.

 4042.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :jWill  the  Minister  of  Home  Affairs  be

 pleased  to  state

 (a)  whether  Government  have  since  ascertained  facts  regarding  the  dropping

 of  transmitter  and  other  objectionable  aiticles  from  a  plane  on  the  Ramgarh-Patratu

 runway  in  Bihar  State  somtime  during  the  middle  of  June,  1972

 (b)  if  so,  the  details  of  the  recovered  articles  ;  and-

 (c)  the  action  taken  by  Government  in  this  regard  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  F.  H.  Mohsin) :

 (a)  to  (c)  :  Facts  are  being  ascertained.

 नजफगढ़  नाले  में  दरार  पड़ने  के  ter  दिल्‍ली  में  फसलों  तथा  घरों  को  हुई  क्षति

 4043.  श्री  दलीप  सिंह  :  क्य  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करने  कि  :

 क्या  हाल  की  वर्षा  से  नजफगढ़  महिपालपुर  बाघ  तथा  water  बांध  में

 दरार  पड़ने  से  दिल्‍ली  में  हरनेक  गांवों  में  खड़ी  फसलों  तथा  गरीब  हरिजनों  के  मकान  क्षतिग्रस्त

 हो  गये  अथवा  नष्ट  हो  गये

 यदि  तो  क्या  बाढ़  पीड़ितों  को  कोई  मुआवजा  fear  गया  शौर
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 यदि  at,
 तो  तत्संबंधी मुख्य  बातें  क्या

 at  यदि  तो  उनके  क्या  कारण  हैं  ?

 गह  मंत्रालय  में  उप  मंत्री
 :

 जी  श्रीमान  ।

 (  ्र
 को  कोई  मुआवजा  नहीं  दिया  गया  है  किन्तु  संकट  oa

 पर  प्रभावित  लोगों  में  13,000  रुपये  के  मुल्य  का  मुफ्त  बांस  तथा  सिरकियां

 रित  की  गई  था  |

 Rajasthan  Atomic  Power  Project

 4044  Shri  Lalji  Bhai  Will  the  Minister  of  Atomic  Energy  pleased  to  state

 (a)  the  time  by  which  Rana  Pratap  Sagar  Project  is  likely  to  be  completed

 (b)  whether  the  power  generated  therefrom  would  be  supplied  to  Rajasthan  only

 and  not  to  other  states  ;  and

 (c)  whether  a  decision  in  this  regard  has  been  taken  ?

 Prime  Minister  Minister  of  Atomic  Energy,  Minister  of  Electronics,  Minister  of
 Minister  of  Space.  (Shrimati Home  Affairs,  Minister  of  Information  and  Broad  Castin

 Indira  Gandhi)

 (a)  The  Rajasthan  Atomic  Power  Station  consists  of  two  units  with  a  capacity  of

 200  MWe  each  The  first  unit  of  the  Station  attained  criticality  on  11th  August,  1972,  The

 second  unit  15  expected  to  attain  criticality  in  March  1975.  Full  commissioning  can  be

 expected  a  few  months  after  criticality

 The  matter  is  under  considcration (b)  &  (c)

 टेलीविजन  केन्द्र  में  ठेके  के  आधार  पर  तकनीकी  कर्मचारी

 404  श्री  लालजी  भाई  :  क्या  सूचना  शौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  टेलीविजन  केन्द्र  में  ध्वनि-संयोजक  कमरा  मन  सम्पादक  जसे  तकनीकी

 कर्मचारी  ठेके  के  भ्राता  पर  कर  रहे  कौर

 यदि  तो  कया  उन्हें  नियमित  सरकारी  कर्मचारी  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव  है
 ?

 सूचना  कौर  प्रसारण  मन्त्रालय  में  उप-मन्त्री  धनवीर  :  हां  ।

 :  इस  समय  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 प्रहुमदाबाद  स्थित  भौतिक  अनुसंधान  प्रयोगशाला  में  कार्यरत  वरिष्ठ  तकनी की  सहायक

 4046.  श्री  लालजी  भाई :
 क्या  अन्तरिक्ष  मंत्री  अहदाबाद  स्थित  भौतिक  wade

 दाला  में  कार्यरत  वरिष्ठ  तकनीकी  सहायकों  के  बारे  में  24  1972  के

 ग्र तारांकित
 प्रशन  संख्या

 7252  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अहमदाबाद  स्थित  भौतिक  धान  प्रयोगशाला  में  कार्यरत  उन  वरिष्ठ  तकनीकी
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 सहायकों  की  संख्या  कितनी  है  जो  कि  डिग्री-बारी  हैं  तथा  10  वर्ष  की  सेवा  पूरी  कर  चुके  कौर

 उनको  अगले  संवर्ग  प्रिया  अगली  पदोन्नति  देने  के  बारे  में  विचार  न  करने  के  क्या

 कारण
 हैं

 ?

 प्रधान  परमाणु  ऊर्जा  इलेक्ट्रानिक्स  गह  सच ्  घौर  प्रसारण

 मंत्री  तथा  अंतरिक्ष  मंत्री  इ
 ् नक  दरा  :  भौतिक  अनुसंधान  प्रयोगशाला  में  कोई

 वरिष्ठ  तकनीकी  सहायक  नहीं  है  !  यहाँ  वैज्ञानिक  सहायक  बी  तथा  सी  काम  कर  रहे  हैं  ।  इनमें

 से  केवल  एक  व्यक्ति  डिग्री-प्राप्त  है  तथा  वह  10  ad  से  सेवा  में  है  ।

 1967  में  इस  व्यक्ति  की  पदोन्नति  हुई  थी  ।  उसकी  अगली  पदोन्नति  के  बारे  में

 aq  1970  में  विचार  किया  गया  तथा  उसे  इसके  लिए  ware  पाया  गया  |

 विद्युत  प्राकृतिक  संसाधनों  कौर  वनरोपण  की  क्षमता  का

 aaa  लगाने  के  लिये  पश्चिमी  घाट  का  सवाल

 4047,  मौलाना  इलाही  सम्भली  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सिचाई  शर  विद्युत  प्राकृतिक  संसाधनों  atk  वनरोपण  की  क्षमता  का

 agar  लगाने  के  लिए  मैसुर  तमिल  महाराष्ट्र  और  ato  के  पाँच  राज्यों  के  पश्चिमी

 घाट  का  ब्यौरेवार  सर्वेक्षण  करने  का  प्रस्ताव  है  ;

 यदि  तो  उपरोक्त  प्रस्ताव  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ;  कौर

 इस  सर्वेक्षण  पर  कितना  व्यय  होने  का  अनुमान  है  ।

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहन  :  से  :  हाँ  ।  afar

 रूप  से  पिछड़े  क्षेत्र  जिनमें  पर्वतीय  क्षेत्र  भी  शामिल  का  तेजी  से  विकास  करने  की  स्वीकृत  नीति  के

 भ्रनुसार  योजना  अ्रायोग  ने  केरल  तौर  तमिलनाडु  राज्यों  तथा  दमन  तथा  दीव

 संघशासित  क्षेत्र  से  अनुरोध  किया  है  कि  वे  झा थिक  विकास  के  विभिन्‍न  जेसे

 मत्स्य  पर्यटन  की  क्षमताओं  का  विस्तृत  अध्ययन

 करने  की  दृष्टि  से  पश्चिमी  घाटों  में  उपयुक्त  क्षेत्रों  का  पता  लगायें  ।  इस  सम्बन्ध  में  योजना  झ्रायोग

 ने  सुभाव  दिया  है  कि  प्रत्येक  राज्य  में  प्रौद्योगिकीय  विशेषज्ञों  का  एक  विशेष  एकक  बनाया  जाना

 चाहिए  ।  यह  प्रस्तावित  एकक  पश्चिम  घाटों  में  शामिल  किये  जाने  वाले  क्षेत्रों  का  सीमांकन  करने

 के  अतिरिक्त  विभिन्‍न  क्षेत्रों  का  अ्रध्ययन  करेगा  तथा  इस  क्षेत्र  की  समेकित  विकास  योजना  के

 निर्माण  में  सहायता  पहुंचाने  की  दृष्टि  से  आवश्यक  सूचनाएं  एकत्र  करेगा  ।  wil  तक  यह  काय

 प्रारम्भिक  चरण  में  है  और  स्कीम  को  wal  साकार  रूप  दिया  जाना  है  ।  इस  समय  न  तो

 स्कीम  की  विशेषताएं  श्र  न  सर्वेक्षण  की  अनुमानित  लागत  ही  बतायी  जा  सकती  हैं  ।

 Setting  up  of  Paper  Mills

 4048.  Shri  M.C.  Daga  :  Will  the  Minister  of  Industrial  Development  and  Science

 and  Technology  be  pleased  state  :
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 (a)  whether  G  FOV!  ७1१ nmment  propose  to  set  up  more  Paper  Mills  in  the  country  ;

 (b)  if  so,  th  चक 1.1  ६... e  locatio  ns  thereof  ;  and

 (c)  the  estimated  investment  thereon  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Industrial  Development  (Prof.  Siddheshwar

 Prasad)

 (a)  Yes,  Sir.

 (b)  In  Nowgong  &  Cachar  Districts  of  Assam  and  in  Nagaland.
 ea  Jd:

 (c)  The  estim  ate  d  investment  is  given  below  :

 Nowgong  Proiect PLUgeer  -Rs.  31.70  crores.

 Cachar  Project  :  -Rs.  25  crores or  Rs.  35  crores  according
 as  the  capacity  is  50,000  or  75,000  tonnes

 per  annum.

 Nagaland  -Rs.  19.62  crores.

 National  Awards/Cash  Prizes  to  Persons  of  Film  Industry

 4049.  Sh  |  ह  i  M.  Daga:  Will  the  Minister  of  Information  of  Broadcasting

 be  pleased  to  state  :

 (a)  the  names  of  the  persons  belonging  to  the  film  industry  who  were  given  nati-

 onal  awardsj/cash  prizes  last  year  and  the  main  features  of
 achievements  for

 which  these  have  been  given  to  them;

 (b)  whether  Government  propose  to  lay  a  list  cont  aining  the 11411  LL  above  details  on

 the  Table  of  House;  and

 (c)  the  total  amount  so  given  to  them  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Information  and  &  Broadcasting  (Shri

 Dharam  Bir  Sinha)  :

 (a)  to  (c)  A  statement  showing  the  particulars  of  National  Awards,  including

 cash  prizes  given,  in  respect  of  films  produced  in  1971,  is  placed  on  the  Table  of  the

 House.  [Placed  in  library  see  No.  L.T.  3569/72.}]  Besides,  the  Dadasaheb  Phalke  award

 for  1971  was  conferred  on  Shri  Prithviraj  Kapoor.  This  award  carries  a  cash  prize  of

 Rs.  11,000,  a  plaque  anda  shawl.

 विदेशी  पूजी  fata  बोर्ड  द्वारा  अधिक  विदेशी  सागरों  वाली  कंपनियों  की  संख्या

 4050  श्री  बे का शिया  :  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अधिक  विदेशी  शेयरों  वाली  कम्पनियों  की  संख्या  तथा  उनके  नाम  क्या  हैं  जिनकी

 हाल  ही  में  विदेशी  पू  जी  निवेश  बोर्ड  ने  जांच  की  थी  ;
 ak

 इन  कम्पनियों  के  कया  नाम  हैं  जिनकी  प्रेषण-राशि  उनके  पूजी  निवेश  से  अधिक

 पाई गई  थी  ?
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 नथ  —

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  (sto  सिद्धपुर  :  एक  विवरण

 संलग्न है  ।

 ऐसी  केवल  एक  विदेशी  कंपनी  भ्रर्धात  dad  कोलगेट-पामोलिव  प्रा
 ०

 लिमिटेड  है  जो  केवल  अ्रंगराग  का  उत्पादन  कर  रही  इस  कंपनी  द्वारा  विदेशों  को  भेजी  गई

 लाभांश  की  निम्न

 1963  24.50  लाख

 1964  23.91  लाख

 1965  36.01  लाख

 1966  38.00  लाख

 1967  36.00  लाख

 1968  24.00  लाख

 इस  कंपनी  की  पूजी  केवल  1.5  लाख  रुपये  थी  ।

 वितरण

 म०  वीकम  बंबई  |

 में  ०  ब्रिटिश  ड्रग  हाउस  प्रा०  बंबई  |

 स०  ate  वेलकम  एण्ड  कंपनी  प्रा०  बंबई  |

 में  ०  कोलगेट-पाँमौलिव  प्रा०  बंबई  |

 fo  सी०  ange  ato  ए०  श्राफ  इंडिया  बंबई  ।

 To  सफर  बंबई  म०  क़्क्स (५  इन्टरफ्रान  लिमिटेड  के  रूप  में

 जनी  जाती  थी )

 मृ०  जॉफ़ी  मनसे  एण्ड  कण  बंबई  ।

 8  मै०  जॉनसन  एण्ड  जॉनसन  श्राफ  इंडिया  बंबई  ।

 9  Ho  स्मिथ  एण्ड  नेफ्यू  बंबई  ।

 10  Ho  हिन्दुस्तान  लीवर  बंबई  ।

 राष्ट्रीय  विज्ञान  ate  प्रौद्योगिकी  समिति  को  तेल  को  भ्र पे क्षा  कोयला  पर  बल  za

 के-लिए  सिफारिश

 4051  श्री  जकारिया  :

 श्री  डी०  पी०  जडेजा :

 क्या  विज्ञान  sie  प्रौद्योगिक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 कया  राष्ट्रीय  विज्ञान  ate  प्रौद्योगिकी  समिति  ने  तेल  की  अपेक्षा  कोयला  पर  बल

 दिए  जाने  की  सिफारिश  की  है  ;  कौर

 सिफारिशों  को  क्रियान्वित  करने  के
 बारे में

 सरकार  ने  कया  प्रगति  की  है  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  कौर  प्रौघोगिकी  मंत्री  सी  ०  :  जी

 श्रीमान  जी  ।  विज्ञान  श्र  प्रौद्योगिकी  की  राष्ट्रीय  समिति  ने  इस  बात  की  गवेषणा  के  लिए

 सिफारिश  की  है  कि  भारत  में  कोयले  की  अधिकता  का  लाभ  कुछ  star  तक  पैट्रोलियम  उपोत्पाद  के

 स्थान  पर  कोयले  से  निकाले  हुए  तरल  ईंधन  के  उपयोग  से  किस  प्रकार  उठाया  जा  सकता  है  ।

 समिति  ने  इंजीनियर  इन्डिया  लिमिटेड  से  एक  साध्यता  रिपोर्ट  तैयार  करने  को  कहा  है  |  वैज्ञानिक

 att  प्रौद्योगिक  भ्रनुसंघान  परिषद  द्वारा  आयोजित  सेन्ट्रल  feat  जैलगोरा  में

 स्थापित  होने  वाला  प्रायोगिक  संप्रग  कोयले  से  तेल  परिवर्तन  तकनीकी  की  साध्यता  की  जाँच

 करेगा  ।

 ब्रा गामी  प्रगति  साध्यता  अ्रध्ययन  की  रिपोर्ट  पर  निर्भर  करेगी  ।

 हिन्दुस्तान  टेवीप्रिप्टस  मे  विद्युत चालित  टाइपराइटरों  का  निर्माण

 4052.  श्री  राजदेव  fag  :

 डा०
 संकटा  प्रसाद  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  हिन्दुस्तान  टेलीप्रिन्ट्स  लिमिटेड  इस  वर्ष  के  तरन्त  तक  विद्युत  चालित  टाइपराइटरों

 का  निर्माण  श्रारम्भ  कर  देगा  ।

 कया  इसके  सभी  पुर्जे  देशीय  होंगे  ;

 यदि  तो  इन  टाइपराइटरों  में  कितने  प्रतिशत  पुर्जे  ग्रायातित  होंगे  ;  शौर

 ag  टाइपराइटर  कब  तक  बाजार  में  मिलना  शुरू  हो  जायगा  ?

 dare  मंत्री  हेमवती नंदन  :
 हिन्दुस्तान  टेलीप्रिटस॑  लिमिटेड  से  are

 की  जाती  है  कि  वे  इस  at  के  पन्त  तक  या  अगले  ag  के  प्रारम्भ  तक  विद्युत  टाइपराइटरों  का

 निर्माण  कार्य  चालू  कर  देंगे  ।

 दो  के  ग्र लावा  सभी  पुर्जे  देशीय  होंगे  ।

 कुल  पुर्जों  का
 लगभग  वाघा  प्रतिदिन

 अ्रगले  वर्ष  के  दौरान  |

 उद्योग  समूहों  के  आसपास  छोटे  उद्योगों  की  स्थापना

 4053.  श्री  राजदेव  fag  :

 श्री  एम०  कामनी  :

 क्या  श्री  यौगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  ्रन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  के  विशेषज्ञों  शौर  योजना  आयोग  ने  भी  देश  में

 गार  के  age  पैदा  करने  के  लिये  बड़े  उद्योग  समूहों  के  आसपास  अनेक  लघु  उद्योग  स्थापित  करने

 का  सुभाव  दिया है  ;

 सत् पल  )  क्या  सरकार  ने  बड़े  उद्योग  समूहों  के  aaa  और  सहायक  उद्योग  स्थापित  करने

 की  सम्भावना  का  भ्रध्ययन  किया  है  ;  तौर

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 श्रौद्योगकि  विकास  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सिद्धपुर  :  :
 रोजगार

 तथा

 अ्रन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  की  विशेषज्ञ  समिति  द्वारा  प्रायोजित  एक  उत्पन्न  करने  संबंधी

 संयुक्त  वर्कशाप  जो  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  भ्र ति रिक्त  रोजगार  उत्पन्न  करने  की  दृष्टि  से  प्रमुख

 औद्योगिक  फरियोजनाशओं  के  खास-पास  सहायक  उद्योगों  का  आयोजन  करने
 के

 सम्बन्ध  में  कुछ

 सिफारिशें  की  हैं  |

 ate  :  सरकार  वृद्धि  की  गति  में  तेजी  लाने  तथा  सहायक  उद्योगों  का  विकास

 करने  के  gat  पर  विचार  करती  रही  है  कौर  इस  दिशा  में  उपयुक्त  कदम  उठाये  गये  हैं  ।

 भूमि  सुधारों  की  प्रगति  के  सम्बन्ध  में  योजना  आयोग  का  अध्ययन

 4054,  श्री  पालन

 श्री  नरेन्द्र  सिह  :

 क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  योजना  आयोग  ने  देश  में  भूमि  सुधारों  की  प्रगति  के  संबंध  में  कोई  अध्ययन  किया

 है  ;  झ्र

 यदि  तो  तत्संबंधी  महत्त्वपूर्ण  बातें  क्या  हैं
 ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहन  :  योजना  भ्रायोग  ने  इस  प्रकार

 का  कोई  भ्रध्ययन  नहीं  किया  है  ।  योजना  आयोग  के  सम्बद्ध  अ्रतुभाग  ने  देश  में  भूमि
 निया {  कया  है ।

 सुधारों  की  प्रगति  की  समीक्षा  करते  हुए  एक  कार्यकारी  दस्तावेज  तयार

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या

 3570/72]

 लघु  उद्योग  विकास  निगम  में  राज्य  व्यापार  निगम  हारा  हुंह  सरोदा  जाना

 4055,  श्री  पालन  गौडा  :  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राज्य  व्यापार  निगम  ने  प्रत्येक  राज्य  उद्योग  विकास  निगम  में  अश

 खरीदने  का  निराले  किया  है  ;  कौर
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 यदि  तो  इस  निर्णय  की  मुख्य  बातें  कया  हैं  ?

 श्रौदोगिक  विकास  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  पिद्धदवर  शौर  :
 राज्य  व्यापार  निगम  ने  अभी  हाल  ही  में  महाराष्ट्र  कौर  गुजरात  लग  उद्योग  निगमों  की  इक्विटी

 gait  में  ्रलग-प्रलग  10  लाख  तक  लगाने  के  निवेदन  पर  विचार  किया है  |

 प्रस  टेस्ट  श्राफ  इंडिया  भवन  की  धनराशि  के  दुरुपयोग  के  बारे  में  लगाये  गये

 आरोपों  की  जांच

 4056.  श्रीचंद  भूषण  :  क्या  सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि :

 क्या  प्रैस  ट्रस्ट  are  इन्डिया  के  महाप्रबंधक  कौर  ठेकेदारों  तथा  नई  दिल्‍ली  स्थित  प्रैस

 ट्रस्ट  ग्राफ  इंडिया  के  भवन  के  झ्राकिटेक्टों  द्वारा  घन  के  दुरुपयोग  संबंधी  आरोपों  के  बारे  में  की

 जाने  वाली  जांच  इस  बीच  पूरी  हो  गई  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  व्यौरा  क्या  है  कौर  कया  wa  सरकार  का  विचार  इस  मामले

 की  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  और  जांच  करवाने  का  है  ;  कौर

 यदि  तो  इस  के  विशिष्ट  कारण  क्या  हैं
 ?

 सूचना  ग्रोवर  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  धर्मवीर  :  प्रेस  ट्रस्ट  श्राफ

 इंडिया  की  लेखा  पुस्तकों  का  निरीक्षण  कम्पनी  1956  की  धारा  209  (4)  के

 गत  किया  गया  था  ।  रिपोर्ट  की  विस्तार  से  जांच  करते  के  पहुचाई  कुछ  स्पष्टीकरण  मांगे  गए

 थे  ।  कम्पनी  से  प्राप्त  उत्तर  की  कम्पनी  कार्य  विभाग  द्वारा  जांच  की  जा  रही  है  ।

 तथा  :  फिलहाल  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 प्रस  ्  श्राफ  इंडिया  त्र  पुनगंठन

 4057.  श्री  शनि  भूषण  :  क्या  सूचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 \
 ह  sa  ट्रस्ट  श्राफ  इंडिया  के  शासी  निकाय  के  वर्तमान  सदस्यों  के  नाम  कया  हैं  ;

 क्या  प्रैस  ट्रस्ट  श्राफ  इंडिया  पर  एकाधिकारियों  नियन्त्रण  समाप्त  करने  के  लिए

 उसका  पुनर्गठन  करने  का  कोई  प्रस्ताव है  ;  कौर

 यदि  नहीं  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  विशेषकर  जब  सरकार  प्रेस  ट्रस्ट  श्राफ  इण्डिया

 को  अ्रघिकतम  वित्तीय  सहायता  दे  रही  है  ate  यदि  हां  तो  कब  ?

 सुचना  शौर  प्रसारण  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्री  धर्मवीर  :  प्रस  ट्रस्ट  साफ

 इण्डिया  के  निदेशकों  के  नाम  इस  प्रकार  हैं

 1,  डा०  पूना--अध्यक्ष

 2.  श्री  अ्रानन्द  बाजार  कलकत्ता
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 श्री  मद्रास

 श्री  रामनाथ  इन्डियन  मद्रास

 श्री  प्यार  स्टेट्समैन  कलकत्ता

 श्री  डेली  कानपुर

 श्री  हिन्दुस्तान  नई  दिल्‍ली

 मलयाला  कोट्टायम

 9  श्री  बम्बई

 10  डा०  देशमुख

 11.  श्री  बनिए  कोलमन  एण्ड  कम्पनी  लि०

 12,  श्री  भूतपूर्व  कंट्रोलर  एण्ड  आडीटर  जनरल  श्राफ  इण्डिया  ।.

 13.  श्री
 उप

 जवाहरलाल  नेहरू  नई  दिल्‍ली  ।

 तथा  :
 ये  प्रस्ताव  विचाराधीन  हैं  ।

 देह  में  जमाखोरों  तथा  चोर  बाजारियों  at  गिरफ्तारियां

 #4058  श्री  राशि  भूषण  :

 श्री  एस०  एस०  बनर्जी :

 क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 जुलाई  तथा  1972  के  दौरान  देश  भर  के  विभिन्‍न  राज्यों  तथा  संघ

 राज्य  क्षेत्रों  में  गिरफ्तार  किये  गये  जमाखोरों  तथा  चोर  बाजारियों  की  कुल  संख्या  कितनी है  ;

 इन  व्यक्तियों  के  नाम  तथा  wea  विवरण  क्या  हैं  और  उनके  विरुद्ध  कया  कार्यवाई

 की  गई  है  ;  तर

 क्या  कोई  ऐसा  कानून  पेशा  करने  का  विचार  है  जिससे  कि  इन  राष्ट्र  विरोधी  तथा

 समाज-विरोधी  तत्त्वों  को  कड़ा  दण्ड  दिया  जा  सके  ?

 प्रौद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  (ato  सिद्ध  वर  :  कौर  :

 राज्य  सरकारों संघ  क्षेत्रों  से  जानकारी  मंगाई  गई  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  |

 कानून  में  श्रमिक  सख्ती  लाने  का  प्रश्न  सरकार  के  विचाराधीन
 है

 देश  में  भारत  रक्षा  नियमों  के  अधीन  लोगों  को  गिरफ्तार  किया  जाना

 4059.  श्री  बाकि  भूषण
 :

 श्री  सत  पाल  कपूर  :

 गृह  मंत्री यह
 बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 गत  तीन  वर्षों  में  ग्राम  तक  भारत  रक्षा  नियमों  के  उपबन्धों  के  अधीन  देवा  में

 वार  श्र  संकर  राज्य  गिरफ्तार  किये  व्यक्तियों  के  नाम  तथा  अन्य  ब्यौरा  क्या  है  ;

 उनमें  से  कितने  व्यक्तियों  को  अज  तक  रिहा  किया  गया  है  शर  उनके  नाम  क्या  हैं

 तथा  गिरफ्तार  गये  प्रत्येक  व्यक्ति  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 गह  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  एफ०  :  AK  राज्य  सरकारों

 द्वारा  प्रेषित  सुचना  पर  आघारित  एक  विवरण  संलग्न  है  |

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एंड  eo  3571/72]

 श्रोता  श्रनसंधान  अधिकारियों  द्वारा  किया  गया  पाल  सर्वेक्षण

 #4060.  श्री  ato  चित्ति बाबू  :  क्या  सुचना  कौर  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 1971-72  में  श्रोता  झनुसंघान  अधिकारियों  east  श्राफीससं  ने  कितने

 पैनल  सर्वेक्षण  किये  हैं

 1971-72  में  उक्त  अधिकारियो ंने  कितने  ace  डाक  सर्वेक्षण किये  हैं

 कौर

 1971-72  में  किये  गये  इन  सर्वेक्षणों  पर  आकाशवाणी  ने  क्या  कायंवाही  की  है
 ?

 सुचना  शौर  प्रसार  रा  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्री  धर्मे  घार

 238

 124

 पाल  सर्वेक्षणों  तथा  डाक  सर्वेक्षणों  के  निष्कर्षों  पर  प्रत्येक  केन्द्र  की  श्रोता  ग्रतुसन्धान

 समिति  द्वारा  विचार  किया  जाता  है  तथा  कार्यक्रमों  की  योजना  बनाने  रोक  उन्हे ंतयार  करने  के

 लिये  उपयुक्त  कार्यवाई  की  जाती  है  ।

 टेलीविजन  में  समाचार  पढ़ने  वालों  का  दोषपूर्ण  उच्चारण

 #4061,  श्री  सी०  चित्ति बाब
 :

 सूचना  कौर  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  किः

 कया  सरकार  ने  इस  बात  की  कौर  ध्यान  दिया  है  कि  टेलीविजन  में  समाचार  पढ़ने

 वाले  कर्मचारी  नामों  तथा  अन्य  शब्दों  का  गलत  उच्चारण  करते  हैं  जसे  कि  कई  दिनों  तक  श्री

 पी०  एन०  हक्सर  का  उच्चारण  स्कूल  तथा  मिसेज  सुशीला  रोहतगी  का  उच्चारण  मिसेज  सुशीला

 रोहतांगी  किया  गया  है

 यदि  तो  इस  दोष  को  दूर  करने  के  लिए  क्या  कायंवाही  की  गई  है  ;  शर

 टेलीविजन  से  विभिन्‍न  कार्यक्रमों  के  लिए  कर्मचारियों  का  चयन  fea  आधार  पर

 किया  जाता  है
 ?
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 सूचना  कौर  प्रसारण  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्री  धमंवीर  :  हां  ।

 aye  उच्चारण  के  मामलों  का  नियमित  रूप  से
 प्रतिदिन  होने  वाली  कार्यक्रम

 सम्बन्धी  बैठकों  में  पुनर्विलोकन  किया  जाता  है  कौर  शुद्ध  उच्चारण  सुनिश्चित  करने  के  लिए

 नात्मक  उपाय  किए  जाते  हैं  ।

 टेलीविजन  के  विभिन्‍न  कार्यक्रमों  के  लिए  व्यक्तियों  का  चयन  उम्मीदवार  की  विषय

 में  अपेक्षित  निपुणता  के  अतिरिक्त  टेलीविजन  योग्य  धाराप्रवाह  पर्याप्त

 शैक्षणिक  पृष्ठभूमि  श्र  व्यावसायिक  अनुभव  के  आघार  पर  किया  जाता  है  ।

 बलीन  फिल्म  समारोह  में  भारतीय  फिल्में  भेजने  में  विलम्ब

 #4062.  श्री  ato  चित्ति बाबू  :  क्या  सूचना  रोक  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 कि

 बलिन  फिल्म  समारोह  में  राय  द्वारा  निर्मित  सीमाबद्ध  फिल्म  तथा  भीਂ

 कौर  दो  राहाਂ  नामक  फिल्मों  को  देरी  से  भेजने  के  बया  कालरा  हैं  जिसके  परिणामस्वरूप

 पहली  तीन  फिल्में  बलिन  में  समारोह  के  तीन  सप्ताह  बाद  पहुंचीं  तथा  चौथी  फिल्म  वहाँ  पहुंची

 ही  नहीं ;

 करने  फिल्म  समारोह  में  कोई  भी  फिल्म  न  ले  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ;  प्रौढ़

 फिल्म  समारोहों  के  लिए  भ्रनौपचारिक  सलाहकार  समिति  के  सदस्यों  के  नाम  क्या  हैं

 तथा  समिति  का  क्या  कार्य  है  ?

 सूचना  कौर  प्रतारणा  मन्त्रालय में
 उप  मन्त्री  धर्मवीर  एक  विवरण

 सदन  की  मेज  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 arta  फिल्म  समारोह  में  भारत  को  आमन्त्रित  नहीं  किया  गया  इस  लिए  सरकारी

 रूप  से  कोई  फिल्म  प्रविष्ट  नहीं  की  गई  थी  ।

 सलाहकार  समिति  का  वर्तमान  गठन  इस  प्रकार  है

 1.  श्री  के ०  एम०  श्रभलादी  टाइम्स

 2.  श्री  मोहम्मद  शमीम --  फिल्म  टाइम्स  श्राफ  इण्डियाਂ

 3.  श्री  कार  गणपति  अधिकारी  विदेश  प्रचार

 अन्तर्राष्ट्रीय  फिल्म  समारोहों  में  प्रविष्टि  के  लिए  समिति  का  काय  फिल्मों  को  देखने  के  पहचान

 उपयुक्तता  निर्णय  करना  है  ।

 विवरण

 बलिन  फिल्म  समारोह  के  नियम  इस  मंत्रालय  में  28  1972  को  प्राप्त  हुए  थे

 तथा  सामान्य  प्रिया  के  अनुसार  उनको  7  1972  को  फिल्म  एसोसिएशनों  के  पास  भेज
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 ba)

 दिया  गया  ati  प्रविष्टियां  भेजने  की  श्रुति  तिथि  20  1972  व्यू  fret  के  समारोह

 भ्र धि कारियों  के  पास  पहुंचने  की  तारीख  10  1972  तथा  स्वीकृत  फिल्मों  की  प्रिंटों  के  उनके

 पास  पहुंचने  की  तारीख  31  1972  थी  ।  किसी  भी  फिल्म  एसोसिएशन  ने  भ्रान्ति  तिथि  तक

 कोई  भी  फिल्म  प्रविष्ट  करने  का  सुभाव  नहीं  दिया  ।  15  1972  को  के

 निर्माता  से  समारोह  में  अपनी  फिल्म  प्रविष्ट  करने  के  लिए  एक  आवेदन  प्राप्त  gar  था  ।  बलीन

 में  स्थित  भारत  के  कन्सुलेट  जनरल  से  प्रविष्टि  की  तिथि  31  1972  तक  बढ़वाने  के  लिए

 केबल  द्वारा  तत्काल  सम्पर्क  किया  गया  ।  भ्रनुकूल  उत्तर  प्राप्त  होने  निर्माता  को  20

 1972  को  प्रविष्टि  ore  तथा  प्रिंट  तुरन्त  क्लीन  भेजने  के  लिए  कहा  गया  ।  निर्माता  ने  31

 1972  को  मंत्रालय  को  यह  सुचित  किया  कि  प्रिंट  30  1972  को  बलिन  भेज  दी  गई  है  |

 ऐसा  लगता है  कि  फिल्म  31  1972  तक  बलीन  नहीं  पहुंची ।

 फिल्म  भीਂ  के  निर्माता  ने  अपनी  फिल्म  की  प्रविष्टि  के  लिए  9  1972  को

 aaa  भेजा  ।  फिल्म  का  प्रो व्यू  सलाहकार  समिति  द्वारा  10  1972  को  किया  गया ॥

 11  1972  को  बलीन  में  स्थित  भारत  के  कन् सू लेट  जनरल  से  एक  केबल  द्वारा  aga  किया

 गया  कि  ag  इस  फिल्म  को  समारोह  के  अधिकारियों  से  स्वीकृत  करवाएं  ।  बलिन  में  स्थित  भारत

 के  कन् सु लेट  जनरल  ने  15  1972  को  इस  मंत्रालय  को  सुचित  किया  कि  समारोह

 रियों  को  फिल्म  स्वीकार  है  ।  उसी  दिन  निर्माता  को  तार  द्वारा  सूचित  कर  दिया  गया  कि  वह

 प्रिन्ट को
 31  1972

 से  ga  बलीन  पहुंचा  दें
 ।  ऐसा  प्रतीत  होता है  कि

 यद्यपि
 फिल्म  वहाँ

 बहुत  देर  से  फिर  भी  चयन  समिति  ने  फिल्म  को  देखा  किन्तु  प्रतियोगिता  प्रदान  के  लिए

 इसको  मंजूर  नहीं  किया  |

 बलीन  इल्मी  समारोह  के  निदेशक  sto  बोएर  ते  फिल्म  बम्बई  को  दिनांक  29

 1972  के  aaa  पत्र  अरन्य  बातों  के  साथ-साथ  *दस्तकਂ  तथा  दो  राहा  नामक  फिल्मों

 को  भ्रामन्त्रित  किया  ।  फ़िल्म  के  निर्माताओं  को  अपनी  प्रिन्ट  भेजने  के  लिए  सुविधाए

 24  1972  को  मुहैया  की  गई  किन्तु  ऐसा  लगता  है  कि  प्रिन्ट  31  1972  से  qa

 बलीन  नहीं  पहुंची  ।  फिल्म  ‘at  राहा  उपयुक्त  नहीं  at  गई  शौर  प्रविष्टि  के  लिए  मन्जूर  नहीं

 की  गई

 हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  सोपाल  में  आरक्षित  पद

 4063,  श्री  हरविन्द  नेताम  :  क्या  श्रौद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  भोपाल  में  भ्र  अनुसूचित  जातियों  तथा

 सुचित  जनजातियों  के  लिए  आरक्षित  अवर  श्रेणी  लिपिकों  श्र  टाइपिस्ट ों  के  अनेक  पद  रिक्त  पड़े

 हैं  ;  शर

 यदि  तो  इसके  तथा  कारण  हैं  ?

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  (sto  सिद्धेश्वर  :  शर  :  हैवी
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 इलेक्ट्रिकल्स  भोपाल  में  अवर  श्रेणी  लिपिक  तथा  टाइपिस्ट  का  कोई  भी

 अ्रनुसूचित  जाति के  लिये  आरक्षित  पद  रिक्त  नहीं  है  ।  बार-बार  विज्ञापन  देकर  तथा  विदित  मानकों

 को  शिथिल  करके  पदों  को  भरने  की  व्यवस्था  की  गई  है  ;  प्रवर  श्रेणी  लिपिक  तथा  टाइपिस्ट ों

 के  अनुसूचित  जन  जातियो ंके  लिये  आरक्षित  कुछ  पद  मानको ंके  शिथिल  करने  तथा  बार-बार

 विज्ञापन  देने  क  बावज़ूद  भी  उपयुक्त  उम्मीदवार  न  मिलने  के  भरे  नहीं  जा  सक  हैं  ।  प्रबन्ध

 संचालक  फिर  से  विज्ञापन  देकर  जन  जातियों  क़े  योग्य  उम्मीदवार  प्राप्त  करने  का  म्यार  भी  प्रयत्न

 कर रह  a  |

 मध्य  प्रदेश  के  रायपुर  डिवीजन  में  टेलीफोन  सेवा

 4064,  श्री  हरविन्द  नेताम  :  क्या  चार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  रंगे  कि

 क्या  सरकार  को  मध्य  प्रदेश  के  रायपुर  डिवीजन  के  जिला  बर बस्तर  में  टेलीफोन  की

 सेवा  की  जानकारी

 क्या  सरकार  इस  समूचे  डिवीजन  की  सामान्य  शिकायतों  को  देखते  हुए  रायपुर

 जन  में  अलग  से  एक  नया  एवसचेंज  स्थापित  करने  पर  विचार  कर  रही

 यदि  तो  उक्त  नया  एक्सचेंज  कब  तक  काय  करना  आरम्भ  कर  यदि

 तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 संचार  मंत्री  हेमवती  नन्दन  बहुत  :
 जी  किन्तु  शिकायतें  ट्रक

 सेवा  में  विलम्ब  के  बारे  में  हैं  ।  रायपुर  तौर  जगदलपुर  के  बीच  ताँबे  के  तार  की  इकहरी  ट्रक

 इन  के  साथ  एक  कौर  ए०  सी०  एस०  कार  ट्रंक  लाइन  जोड़ी  जा  रही  है  |

 श्र  :  जी  नहीं  ।  तथापि  रायपुर  नगर  से  दो  agar  एक्सचेंजों  की  जगह  एक

 नया  प्रोटो  एक्सचेंज  लगाने का  काम  चल  रहा  पाष्मा  है  कि  यह  नया  एक्सचेंज  1973 के

 तक  काम  करने  लगेगा  |

 राजस्थान  द्वारा  पिछड़े  राज्यों  को  अधिक  सहायता  देने  की  केन्द्रीय  सरकार  को

 नीति  का  पुनरीक्षण  करने  की  मांग

 4065.  श्री  हरविन्द  नेताम
 :

 कया  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  राजस्थान  सरकार  ने  केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  किया  है  कि  वह  राज्यों  को

 वर्षीय  योजना  के  लिए  सहायता  देने  की  अपनी  नीति  का  पुनरीक्षण  करे  ताकि  पिछड़े  राज्यों  को

 उक्त  सहायता
 का

 बड़ा  भाग  मिल  शौर

 (  यदि  त  तो  इस  पर  केन्द्रीय  सरकार  की
 क्या

 प्रतिक्रिया  है
 ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहन  तथा  :  राज्यों  को  दी
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 >  Corr जाने  वाली  सहायता  से  संबंधित  ada  प्रक्रिया  में  संशोधन  करने  ना  लिए  राजस्थान  सरकार  से

 कोई  खास  अनुरोध  प्राप्त  नहीं  है  ।  परन्तु  राजस्थान  सरकार  द्वारा  हाल  ही  में  भेजे  गए  राज्य

 की  पांचवीं  योजना  के  प्रति  दृष्टिकोण  नामक  प्रलेख  पांचवीं  योजना  के  संदर्भ  में  वीं  मान  प्रक्रिया

 का  पुनरीक्षण  करने  का  अनुरोध  किया  गया  है  ।

 पाँचवीं  योजना  से  सम्बन्धित  जिनमें  केन्द्रीय  सहायता  के  झ्रावंटन  की  प्रक्रिया  भी

 सम्मिलित  के  बारे  में  भारत  सरकार  को  कभी  झपना  दृष्टिकोण  निश्चित  करना  उपयुक्त

 समय  पर  निःसन्देह  राजस्थान  सरकार  के  विचारों  को  भी  ध्यान  में  रखा  जायेगा  ।

 विदेशी  पूंजी  निवेश  बोर्ड  द्वारा  गर  सामग्री  का  निर्माता  करने  वाली  विदेशी

 कंपनियों  की  जांच

 4066.  श्री  डी०  पी०  जदेजा  :  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  ware  सामग्री  निर्माता

 कम्पनियों  के  बारे  में  विदेशी  पंजी  निवेश  बोर्ड  द्वारा  अध्ययन  के  बारे  में  2  1972  के

 रांकित  प्रदान  संख्या  430  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 sare  सामग्री  का  निर्माण  करने  वाली  अधिकांश  विदेशी  पूजी  वाली  उन  ग्यारह

 कम्पनियों  के  क्या  नाम  जिनकी  विदेशी  पूँजी-निवेश  ats  ने  जांच  की

 उन  कम्पनियों  के  नाम  क्या  हैं  जिनकी  प्रेषण-पूँजी  उनकी  निवेशित  पूँजी  से  श्रमिक

 पाई  कौर

 जितनी  oats  के  लेखों  की  उक्त  बो  ने  जाँच  की  थी  उसके  दौरान  इन  कम्पनियों  ने

 कितनी  पूंजी  प्रेषित  की  ?

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  (Sto  सिद्धपुर  :  से  :  विदेशी

 विनियोजन  बोड़े  ने  हाल  ही  में  भारत  में  झ्रंगराग  उद्योग  के  सामान्य  तौर  पर  हरनेक  पुत्रों  की  जांच

 की  है  ।  या  तो  पृथक  रूप  से  या  दवायें  aria  जैसी  अन्य  वस्तु द्र ों  के  साथ  विभिन्‍न  प्रकार  के  अंगराग

 का  निर्माण  करने  वाली  फर्मों  में  से  5  कम्पनियों  शतप्रतिशत  विदेशी  स्वामित्व  वाली  सहायक

 कम्पनियाँ  हैं  ।  ate  6  में  पर्याप्त  विदेशी  इक्विटी  सहभागिता  है  ।  इन  11  कम्पनियों  के  नाम  संलग्न

 ऐसी  कवल  एक  विदेशी  कंपनी  अर्थात्  मै०  कोलगेट-पामोलिव  प्रा  ०  लि०  है  जो  केवल

 भ्रंगराग  का  उत्पादन  कर  रही  है  ।  इस  कंपनी  ने  विदेशों  को  लाभांश  की  जो  राशि  प्रेषित  की
 है  वह

 निम्न  प्रकार  है

 1693 ह  लि के  ह  24.50  लाख

 1964  23.01  लाख

 1965  36.01  लाख

 1966  38.00  लाख

 1967  36.00  लाख

 1968  24.00  लाख

 इस  कंपनी  की  पूंजी
 केवल  1.5

 रुपये
 थी  ।
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 विवरण

 ||  Ho  बेकम  इण्डिया  लि०  बम्बई

 म०  ड्रग  हाउस  इण्डिया  sto  लि०  बम्बई

 म०७  कोलगेट  पालमोलिव  प्रा०  लि०  बम्बई
 a

 म०५  सरोज  वैलकम  एण्ड  क०  इण्डिया  so  लि०  बम्बई

 रेकिट  एण्ड  कोलमन  लि०  कलकत्ता

 मे  सी०  कराई  वी०  Wo  श्राफ  इण्डिया  fro  बम्बई

 म७०  जान्सन  एण्ड  जान्सन  आफ  इण्डिया  लि०  बम्बई

 में ०  हिन्दुस्तान  लीवर  लि०  बम्बई

 9  म०  स्मिथ  एण्ड  नेफ्यू  लि०  बम्बई

 10  मत  पसार  इंटरपोल  बम्बई  म०  बुक्स  इंटरनेट

 11.  म०  ज्याफेरे  मानें  एण्ड  कृ०  लि०  बम्बई  |

 भारतीय  अंतरिक्ष  गवेषणा  संगठन  द्वारा  गठित  ध्रध्ययन  दल

 4067.  श्री  डी०  पी०  जडेजा  :  क्या  अन्तरिक्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  भारतीय  श्रंतरिंक्ष  गवेषणा  संगठन  द्वारा  गठित  भ्रध्ययन  दल

 के  प्रस्ताव  के  बारे  8  1972  के  टाइम्सਂ  में  प्रकाशित  एक  समाचार  की  कौर

 दिलाया  गयां  atk

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 प्रधान  परमाणु  ऊर्जा  इलेक्ट्रानिक्स  गृह  सूचना  शर  प्रसारण

 मन्त्री  तथा  अन्तरिक्ष  मन्त्री  इन्दिरा  :  हाँ  ।

 यह  अध्ययन  अन्तरिक्ष  विज्ञान  एवं  उसके  अनुप्रयोगों  सम्बन्धी  राष्ट्रीय  कार्यक्रम  के

 बारे  में  7  1972  से  12  1972  तक  अहमदाबाद  में  आयोजित  सेमिनार  के  लिए

 गठित  भ्रध्ययन  वर्गों  में  से  एक  था  ।  विभिन्‍न  पहलुओं  विशेषरूप  से  कार्यक्रम  पर  हुए  खच  तथा

 उससे  राष्ट्र  को  पहुँचने  वाले  लाभ  के  तुलनात्मक  आंकड़ों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सेमिनार  की

 frat  पर  यथासमय  विचार  किया  जायेगा  ।

 Shortage  of  Polyethelene  in  Plastic  Factories

 4069.  Shri  Mahadeepak  Singh  Shakya  :  Will  the  Minister  of  Industrial  Dev-
 elopment  and  Science  and  Technology  be  pleased  to  state  १

 (a)  whether  several  plastic  factories  are  not  working  to  their  full  capacity,  bec-
 ause  they  are  not  getting  required  quantity  of  raw  material  of  high  density
 Polyethelene  and  low  density  Polysethelene  ;
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 (b)  whether  the  producers  of  aforesaid  raw  material  supply  most  of  their  prod.
 ucts  of  big  industries;  and

 (0)  whether  Government  propose  to  make  proper  arrangements  for  the  supply  of
 the  necesssry  raw  material  to  small  industries  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Industrial  Development  (Prof.  Siddhe-
 shwar  Prasad  )  :

 (a)
 भ

 There  have  been  some  complaints  regarding  shortage  from  both  small  and

 large  units.

 (b)  The  producers  maintain  that  they  distribute  the  raw  materials,  by  and  large
 on  the  basis  of  past  off-take  of  various  units  whether  big  or  small.

 (c)  Steps  have  been  taken  to  import  9,000  tonnes  of  low  density  polyethelene  thr-

 ough  the  STC.  The  import  of  low  density  polyethelene  has  been  allowed  to

 actual  users  in  the  current  import  policy,

 केन्द्रीय  सरब  के  कर्मचारियों  की  संख्या

 4070.  श्री  ए०  के०  एस०  इसहाक  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  के  wats  कितने  कर्मचारी  काम  करते

 कितने  क्मेंचारियों  की  मासिक  उपलब्धि  भत्तों  सहित  1,000  रुपयों  से  अधिक

 कौर

 चौथी  श्रेणी  के  कर्मचारियों  की  संख्या  कितनी  है  तथा  उनका  वेतन-मान  क्या  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  ate  कामिक  विभाग  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास
 (  से

 :  रोजगार  तथा  प्रशिक्षण  के  महानिदेशालय  द्वारा  दिनांक  12  1972  को  की  गई

 जन  गणना  के  म्रनुसार  31  1970  को  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  की  संख्या  इस

 प्रकार  a

 सभी  श्रेणियों  के  सिविल  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  की  कुल  संख्या  28,511

 लाख  थी  ।

 ape
 वेतन 1000  रुपयों  से  श्रमिक  मूल  वेतन  एवं  मंहगाई  तथा  विशेष /

 fare  वेतन  शामिल  किन्तु  इसमें  भत्ते  नहीं  मिलाए  गए  वेतन  पाने  वाले  सिविल  केन्द्रीय

 सरकारी  कर्मचारियों  की  संख्या  13,  604  है  ।

 चौथी  श्रेणी  के  कर्मचारियों  की  संख्या  12,54,639

 चौथी  श्रेणी  के  कमेंचारियों  के  मानक  वेतनमान  इस  प्रकार

 70-1-85

 75-1-82-2-95

 95-3-110
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 बंगलौर
 में  टेलीविजन  केन्द्र

 4071.  श्री सी
 ठ  के०  ज़ द  फर  तारीफ  :  क्या  सूचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 मैसुर  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  बंगलौर  में  एक  टेलीविजन  केन्द्र  की  स्थापना

 करने  का  अनुरोध  किया  म्यार
 x

 (a)  यदि  तो  बंगलौर  में  टेलीविजन  केन्द्र  की  स्थापना  कब  तक  ट्
 जाएगी  ?

 सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  धमंवीर  fag):  हां  ।

 बंगलौर  में  टेलीविजन  केन्द्र  की  स्थापना  पर  पाँचवी  योजना
 के  प्रस्तावों  को  तैयार

 करते  समय  विचार  किया  जायेगा  ।

 बंगला  देश  से  रजाकारों  द्वारा  भारत  में  घुसपेंठ

 4072.  श्री  ato  के०  जाफर  दारो  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  मालूम  है  कि  हाल  ही  में  बंगला  देश  से  बड़ी  संख्या  में  रजाकार

 पश्चिम  बिहार  तथा  देश  के  wey  भाग  में  घुस  भराये

 यदि  तो  अब  तक  उन  में  से  कितने  गिरफ्तार  किये  गये  हैं  र  वापस  भेज  दिये

 गये  अर

 इस  घुसपैठ  को  रोकने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  उपाय  किये  हैं  ?

 गृह  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  :  एफ़०  एच०  :  जी  नहीं  ,  श्रीमान  |

 सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  से  यह  मालुम  किया  जा  रहा  है  कि  ब्या गत
 तीन  महीने  के

 दौरान  भारत  में  किन्हीं  रजाकारों  के  घुसपैठ  करने  का  पता  है  ।

 ett  के  करार-पार  व्यक्तियों कड़ी  निगरानी  रखी  जा  रही है
 कौर  भारत-बंगलादेश

 को  रोकने  के  उपाय  किये  जा  रहे  हैं  ।

 फरक्का  बांध  क्षेत्र  का  प्रगति  केन्द्र  के  रूप सें  विकास

 4073.  श्री  सी ०  के ०  जाफर

 श्री  हरि  किशोर  सिंह  :

 क्या  श्रौद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  फरक्का  को  प्रगति  केन्द्र  के  रूप  में  विकसित  करने  के  लिये  कोई  योजना

 बनाई  कौर

 द  तो  फरक्का  aq  के  क्षेत्र
 के

 विकास  के  लिये  क्या  योजनाएं  श्रद्वा

 नाएं  बनाई  गई  हैं  ?
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 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सिद्ध बबर  :  श्र

 फरक्का  बांध  क्षेत्र  का  विकास  करने  के  लिये  कोई  विशिष्ट  योजनाएं  या  परियोजनाएं  तेयार  नहीं

 की  गई  हैं  ।  किन्तु  पश्चिम  बंगाल  प्रोत्साहन  1971  के  अधीन  फरक्का  को  एक  नया  विकास

 केन्द्र  निर्धारित  किया  गया  है  ।  उस  क्षेत्र  के  नए  औद्योगिक  एकक  कौर  पर्याप्त  विस्तार  के  प्रकरण

 घोषित  प्रोत्साहनों  के  पात्र  होंगे  ।

 Promotion  of  Employees  in  R.M.S.  Rajasthan  Circle

 4074.  Shri  Onkar  Lal  Berwa  :  Will  the  Minister  of  Communications  bepleased

 to  state  :-

 (a)  whether  the  employees  presently  working  in  Railway  Mail  Service,  Rajasthan

 Circle  have  not  been  promoted  so  far  though  they  had  passed  the  test  in  1970;

 (b)  ifso,  the  reasons  for  declaring  the  porters  successful  for  the  posts  of  sor-

 ters;  and

 (c)  if  they  have  been  declared  successful,  the  time  by  which  they  are  likely  to  be

 promoted  ?

 The  Minister  of  Communicaitons  (Shri  H.N.  Bahuguna)

 (a)  All  the  general  vacancies  i.e.  unreserved  vacancies  (thirty-three  in  number)

 inthe  R.M.S.  Branch  in  Rajasthan  ‘Circle  were  filled  up  according  to  merit  from  qualified

 candidates.

 (b)
 ध् WL.  nee  itis  a  competitive  test,  only  the  required  number  can  be  promoted  out

 of  those  who  have  qualified  in  the  test.

 In  view  of  answers  to  (a)  and  (b)  above,  the  question  does  not  arise. (c)

 मध्य
 प्रदा  के  रात ना  जिले

 में  डाकघर

 4075.  श्री  नरेन्दर  सिंह  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 मध्य  प्रदेश  के  पतना  तथा  सतना  जिलों  में  कितने
 डाकघर

 तथा  उप-डाकघर

 क्या  ag  1972-73  में  इन  डाकघरों  और  उप-डाकघरों  की  संख्या  में  वृद्धि  करने  का

 प्रस्ताव  कौर

 (7)  यदि  तो  उसकी  रूपरेखा  कया  है  ?

 संचार  मंत्री  हेमवती  नन्दन  :  परना  कौर  सतना  जिलों  में  डाकघरों  की

 संख्या इस  प्रकार  है

 (1)  परना  जिला

 7
 (1)  उप-डाकघर

 (2)  दाखा  डाकघर  70

 77

 82



 लिखित  उत्तर
 8  1894

 था
 ह

 (11)  सतना  जिला

 (1)  प्रधान  डाकघर

 18 (2)  उप-डाकघर

 (3)  शाखा  डाकघर  140
 ——

 159

 ate  1972-73  में  पतना  जिले  में  पांच  शाखा  डाकघर  कौर  सतना

 जिले  में  एक  उप-डाकघर  श्रौर  पांच  शाखा  डाकघर  खोलने  का  प्रस्ताव  है  ।

 भूमि  सुधार  उपायों  का  ग्रामीण  निर्धनता  की  समस्या  पर  प्रभाव

 4076,  श्री  नरेन्द्र  सिह  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 प्रस्तावित  भूमि  सुधार  उपायों  का  ग्रा मीरा  निर्धनता  की  समस्या  पर  पड़ने  वाले  प्रभाव

 का  लगाने  के  लिए  कया  कार्यवाही  की  गई  कौर

 इस  दिशा  में  क्या  प्रगति  हुई  है
 ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहन  :  कौर  :  23

 1972  को  हुए  मुख्य  मंत्रियों
 के

 सम्मेलन  की  सिफारिशों  के  aga  में  कभी  भी  अघिकांश  राज्यों

 को
 कानून  बनाना  है  ।  इसके  प्रभाव  के  विषय  में  कुछ  कहना  पूर्वकालिक है

 मकान  किराया  मत  के  बारे  में  राष्ट्रीय  लय  उद्योग  निगम  के  कर्सचारी  संघ  की  माँगें

 #4077,  श्री  मुख्तयार  fag  मलिक  :  क्या  श्रौद्णोगिक  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  राष्ट्रीय  उद्योग  निगम  खोखला  के  क्मंचारी-संघ  की  भर्ती  तथा  पदोन्नति

 के  नियमों  का  पुनरीक्षण  किये  जाने  से  सम्बन्धित  मांगों  को  इस  बीच  प्रबन्धकों  द्वारा  स्वीकार  कर

 लिया  है  ;

 क्या  भारत  सरकार  के  सरकारी  उद्यम  ब्यूरो  द्वारा  मकान  किराये  भले  को  बढ़ा

 कर  30  प्रतिशत  करने  के  लिये  जारी  किये  गये  निदेशों  के  बावज़ूद  राष्ट्रीय  लघु  उद्योग  निगम

 के  प्रबन्धकों  ने  इस  स्तर  तक  कर्मचारियों  के  लिये  मकान  किराया  भत्ते  में  वृद्धि  नहीं  की  है  यद्यपि

 निगम  के  निदेशक  मण्डल  ने  १९७१  में  इस  बात  का  अनुमोदन  किया  था  ;  श्र

 यदि  तो  इसके  क्या  कालरा  हैं  ?

 प्रौद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सिद्ध  इधर  :  राष्ट्रीय  लघु

 उद्योग  निगम  के  प्रबन्धकों ने  सरकार  की  स्वीकृति के  अधीन  मांगों  को  स्वीकार कर  लिया  है  ।

 निगम  के  वेतन  मान  लगभग  सरकार  के  वेतन  मानों  के  समान  हैं  सरकारी  तमंचा  रियों  के  वेतन

 मानों
 के  पुनरीक्षण का

 वेतन  ara  विचार
 कर  रहा  इसलिये  सरकार

 ने
 फैसला

 किया  है  कि
 वेतन  आयोग  की  सिफारिशें  प्राप्त  होने  ate  उस  पर  faa  होने  के  परमाणु  समीक्षा  की  जाये  ।
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 ate  सरकारी  उद्यम  ब्यूरों  ने  परिपत्र  किया  है  कि  मकान  किराया

 भत्ते  की  बढ़ोतरी  के  बारे  में  भ्रनुदेश  तब-तक  गैर-कारगर  रहेंगे  जब  तक  कि  मजदूरी  कौर  भ्रनुष॑गी

 लाभों  पर  सामान्य  पुनरीक्षण  के  विरोध  में  1971  में  जारी  किये  गये  उनके  आदेश

 व्यवहार में  हैं  ।

 तामिलनाडु  शौर  उत्तर  प्रदेश  में  डाक  तथा  तार  विभाग  के  कर्मचारियों  के  लिए

 क्वार्टरों  को  योजना

 #4079,  श्री  जगन्नाथ  मिश्र  :  क्या  aware  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  तमिलनाडु  भर  उत्तर  प्रदेश  राज्यों  में  डाक  तथा  तार  विभाग  के  कमंचारियों

 के  लिए  क्वार्टर  बनाने  के  लिए  कोई  विस्तृत  योजनाएं  बनाई  गई  र

 यदि  0)
 तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बाते  क्या  हैं  ।

 संचार  मंत्रो  हेमवती  नंदन  :

 जी

 चौथी  योजना  में  इसके  लिए  निम्नलिखित  विस्तृत  योजनाएं  बनाई  गई  a—

 (1)  स्थानों  पर  168-35  लाख  रुपये  की  लागत  से  869  क्वार्टरों  का

 निर्माण ।

 (2)  उत्तर  स्थानों पर
 159.45  लाख  रुपये की  लागत  से  714  क्वार्टरों

 का  निर्माण  ॥

 तारापुर  परमाणु  विद्युत  संयंत्र  की  मरम्मत

 #4080.  श्री  जगन्नाथ  फिश्र  क्या  परमाणु  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  तारापुर  परमाणु  विद्युत  संयंत्र  में  काफी  मरम्मत  करने  की  व्यक्ति  है

 ताकि  वह  पूर्ण  रूप  से  बेकार
 न

 हो  जाये  ;

 क्या  सरकार  ने  अमरीकी  विशेषज्ञों  की  सलाह  मांगी  है  जिन्होंने  सन् यंत्र  रक  बदलने  के

 लिये  १  करोड़  रुपये  की  माँग  की  है  ;  भ्र ौर

 कोरबा सं  य यदि  सरकार  ने  क्या  निर्णय  किया  है  AIN  NT!  यंत्र  को  बचाने  के  लिये  क्या

 योजना  बनाई  है  ?

 परमा शु  ऊर्जा  इलेक्ट्रानिक  गह  सूचना  कौर  प्रसारित  मंत्री  तथा

 अंतरिक्ष  मंत्री  इन्दिरा  :

 नहीं  ।

 नहीं  तथापि  संयंत्र  के  कुछ  भागों  में  मरम्मत  करने  तथा  उनके  डिजाइन  में
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 पब  स्तन
 सुधार  करने  के  लिए  े  दे  “314 बे  प्रावश्यक  होता  है  तब-तब  अमरीका  जनरल  इलेक्ट्रिक  कम्पनी  से

 सलाह  मुफ्त  प्राप्त  की  जाती  है  ।  कुछ  कलपुर्जे  जनरल  इलैक्ट्रिक  कम्पनी  से  मुफ्त एवं  कुछ  कम

 कीमत  पर  भी
 प्राप्त  किये  गए  हैं  |

 प्रदान  ही  नहीं  उठता  ।

 पं दि चिम  बंगाल  में  उद्योगों  का  पुनः  खोला  जाना

 4081.  श्री  जगन्नाथ  मिश्र
 :

 क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 प्रौद्योगिक  विकास  की  वर्तमान  नीति  पश्चिम  बंगाल  से  पूजी  के  बाहर  जाने  को

 रोकने  में  कहाँ  तक  सफल  हुई  है  ;  प्रौर

 राज्य  में  कितने  उद्योग  ga:  खुले  हैं
 ?

 atlantis  विकास  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्री  (Mo  सिद्ध  दवा  ate

 सोलह  सूत्री  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  से  तथा
 राज्य  सरकार  को  प्रोत्साहन  देने  की  नई  योजना

 तथा  अन्य  उपायों  की  घोषणा  से  पश्चिमी  बंगाल  में  उद्यमकर्त्तात्रों  ने  निवेश  करने  में  रुचि

 प्रतीत  की  है  कौर  1  जनवरी  1971  से  30  1972
 के

 बीच  135
 बंद  पड़े  एकक  जिनमें

 57,311  कर्मचारी  कार्य  करते  खुल  गये  हैं
 ।

 Meeting  of  Ministers  for  Industries  of  States  at  Hyderabad

 4082.  ShriShivy  Kumar  Shastri १

 Shri  Prasann  Bhai  Mehta  :

 Will  the  Minister  of  Industrial  Development  and  Science  Technology  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  a  conference  of  Ministers  for  Industries  of  States  was  held  in

 Hyderabad  inthe  recent  past  to  discu  ss  the  problems  concerning  industrial  develop.

 ment;

 (b)  whether  any  new  decisions  were  taken  at  the  conference;  and

 (c)  if  so,  the  broad  outlines  thereof  ?

 The  Deputy  Minister  in  Min  ISIr istr  y  of  Industrial  Development  Prof.

 Siddbeshwar  Prasad):

 (a):  No,  Sir.

 (0)  &  (c)  :  Do  not  arise.

 Telephone  Facilities  to  M.  Ps  And  Ministers

 4083..  Shri  Shiv  Kumar  Shastri  Will  the  Minister  of  Communications  be  pleased

 to  state:
 en  drawn  to  the  Press  reports  containing  comp]-

 (a)  whether  his  attention  has  be

 aints  about  the  discrimination  being  mad:  in  respect  of  Telephone  facitities  to  the  Members

 of  Parliament  and  the  Ministers  .
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 (0)  if  so,  the  main  reasons  stated  for  the  discrimination  ;  and

 (c)  whether  Government  propose  to  reconsider  their  decision  in  this  regard  ?

 The  Minister  of  Communications  (Shri  H.  N.  Bahguna)  :

 {a]  No,  a  few  communications  from  Members  of  Parliament  have,  however,  been
 received,

 [9]  It  has  been  suggested  to  them  that  while  there  is  no  restriction  on  the  local
 calls  made  from  telephones  working  for  Ministers,  the  existing  limit,  of  free  calls  of  5400

 per  annum  from  each  of  their  telephones  in  Delhi  and  in  constituencies  should  at  least  be

 doubled.

 [c]  The  P  &  T  Department  charges  for  all  local  calls  as  per  rates  prescribed  under

 Indian  Telegraph  Rules.  In  6185  of  M.  Ps,  th:  calls  mide  fron  their  telephones  are

 paid  by  the  Parliament  Secretariat  concerned.  The  concession  demanded  by  the  M.  Ps  is

 to  be  considered  by  the  Joint  Committee  on  Salaries  and  Allowance  of  M.  Ps  and  the

 Department  of  Parliamentary  Affairs.

 बिहार  के  गया  जिले  में  टेलीफोन  कनेक्शन

 4084,  श्री  सुखदेव  प्रसाद  वर्मा  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1970-71  शौर  1972
 के

 दौरान  बिहार
 के  गया  जिले  में

 टेलीफोन  कनेक्शन

 लगाने  के  लिए  कुल  कितने  पत्र  प्राप्त  कौर

 टेलीफोन  कनेक्शन  के  लिए  कितने  श्रावेदन  पत्र  कभी  भी  विचाराधीन  हैऔर  इसके

 क्या  कारण  हैं
 ?

 संचार  मंत्री  हेमवती  नन्दन  :  बिहार के  गया  जिले  में  1970-71  में

 236  कौर  1971-72  में  199  असियां  नये  टेलीफोन  कनेक्शनों  के  लिए  प्राप्त  हुई ।

 दो  अर्जियां  तभी  बकाया  हैं  क्योंकि  इनमें  लम्बी  दूरी  के  कनेक्शनों  की  माँग  की  गई

 जिनके  लिए  काफी  मात्रा  में  सामान  चूकि  यह  उपलब्ध  नहीं  इसलिए  उनकी

 मांग  प्रभी  तक  पूरी  नहीं  की  जा  सकी  |

 अग्रेज़ी  भाषा  के  अतिरिक्त  नप  भाषाओं  में  डाक  तार  सन् युग् रन  का  मुद्रण

 4085.  श्री  सुखदेव  प्रमाद  वर्मा  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  डाक  तार  के  मेन्पुप्रल  केवल  व् अग्रज ी  भाषा  में  ही  छापे  जाते

 क्या  हिन्दी  झ्र  अन्य  क्षेत्रीय  भाषाओं  में  भी  इस  छापने  के  प्रशन  पर  सरकार  विचार

 कर  रही  शर

 यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 संचार  मंत्री  हेमवती  नन्दन  :  नहीं  ।  ये  हिन्दी  में  भी  छापे  जा

 रहे
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 जी  सकल  अध्यक्षों  को  शाखा  डाकघर  नियम  क्षेत्रीय  भाषाओं  में  भी  छपवाने  के

 लिए  प्राधिकृत  feat  गया है  ।

 सात  डाक-तार  मैंनुग्रन  अर  तीन  सावधिक  प्रकाशन-तार  तार  संदेश  कोड  श्र

 सरकारी  तारों  के  लिए  तार  कोड  पहले  ही  हिन्दी  में  छप  चुके  हैं  ।  भ्रमण  मनुपाल  हिन्दी  में  छापने

 का  कार्य  चल  रहा  है  ।

 विशाखापत्तनम  श्रांघ्र  के  निकट  हरिजनों  की  कालोनी  पर  आक्रमण

 4086,  श्री  जगन्नाथ  राव  जोशी  :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  श्रीधर  प्रदेश  में  गत  11  को  विशाखापत्तनम  के  समीप  एक  हरिजन  कोलोनी

 पर  श्रावण  किया  गया  कौर  इसी  प्रकार  से  एक  श्र  ग्राम  यरदे  में  भी  हरिजनों  पर  श्रावण

 किया  गया  ;  और

 यदि  तो  इस
 बारे

 में  पूरा  ब्यौरा  क्या  है  कौर  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही

 की  गई  है
 ?

 गह  मंत्रालय  ate  कामिक  विभाग  में  राज्य  रामनिवास  :  तथा

 अ्रान्घ्र  प्रदेश  सरकार  से  प्राप्त  सुचना  के  भ्रनुसार  11  ga,  1972
 को  विशाखापत्तनम में  एक

 घटना  हुई  थी  जिसमें  तथाकथित  are  व्यक्तियों  के  एक  at  ने  हरिजन  समुदाय  के  कुछ  सदस्यों

 पर  झ्राक्रमण  करके  उनमें  से  11  व्यक्तियों  को  घायल  कर  दिया  था  ।  पुलिस  ने  भारतीय  दण्ड

 संहिता  की  धारा  147,322  तथा  324  के  अ्रन्तग्रंत  एक  मामला  दर्ज  किया  ak  अभियुक्तों  को

 गिरफ्तार  किया  था  ।  मामला  विचारण  के  लिए  लंबित  है  ।  चुनाव  क़े  बाद  उस  क्षेत्र
 के  निवासियों

 में  तनावपूर्ण  सम्बन्ध  तथा  ग्न्य  छोटे  भंगड़े  इस  घटना  का  कारण  होने  की  रिपोर्ट  दी  गई  है  ।

 पुलिस  ने  इस  क्षेत्र  में  शान्ति  बनाये  रखने  के  लिए  एहतियाती  उपाय  किए  हैं  ।

 राज्य  सरकार  को  यादा  गाँव  में  हरिजनों  पर  किसी  आक्रमण  की  घटना  के  सम्बन्ध  में

 कोई  सुचना  नहीं  है  ।  किन्तु  नागरा  समुदाय  कौर  यथा  समुदाय  के  बीच  कुछ  विवाद  हो  गया  था

 जब  एक  यथा  समुदाय  का  लड़का  चप्पल  पहन  कर  उस  गली  से  चला  गया  था  जहां  नागरा  समुदाय

 के  लोग  एक  विवाहोत्सव  में  भोजन  कर  रहे  थे  ।  रिपोटें  मिली  है  कि  मामले  का  समाधान  सद्भाव

 पूर्ण  ढंग  से  हो  गया
 था

 ॥

 मनोरंजन-कर  की
 जाली

 टिकटें  बनाने  ale  बेचने  वाले  traz

 4087,  श्री  सुखदेव  प्रसाद  वर्मा  :  कया  गृह  मन्त्री ag
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्‍ली  पुलिस  ने  मनोरंजन  कर  की  जाली  टिकट  बनाने  कौर  बेचने  वाले  गिरोह

 का  पता  लगाया  है  ;  कौर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  कितने  व्यक्ति  गिरफ्तार  किए  गये  हैं  ak  उनके  विरुद्ध  क्या

 कार्यवाही की  गई  है  ?

 87



 Oral  Answers  Bhadra  8,  1894  (Saka)

 गृह  मंत्रालय में  उप  मंत्री  एफ०  एच०  :  जी  हां  ।

 पांच  व्यक्ति  गिरफ्तार  किये  गये  हैं  ।  भारतीय  दण्ड  संहिता  की  घारा  255/256/257/

 258/259 झर  के
 नवीन  मामला  एफ०म्राई०ब्ार०सं०  687  दिनांक  21

 1972  करौलबाग  पुलिस  थाने  में  ast  किया  गया  है  ।  97,574.40  रुपये  के  मुल्य  के  मनोरंजन

 कर  की  108416  जाली  टिकटें  बरामद  की  गई  ।  इन  जाली  टिकटों  के  निर्माण  के  लिए  प्रयोग

 लाये  जाने  वाली  ट्र  प्लेट  कौर  बविलर्पिग्स  भी  बरामद  किये  गये  ।  मामले  कीं

 जांच-पड़ताल  की  जा  रही  है  ।

 पूर्वोत्तर  डाक-तार  सिल  में  टेलीफोन  बिलों  की  बकाया  राशि

 4088.  शी  राय  :  क्या  संचार  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  पूर्वोत्तर  डाक-तार  सकल  में  टेलीफोन  बिलों  की  1.27  करोड़  रुपये  की  राशि

 बकाया  है  ;

 क्या  श्रदायगी  न  करने  वाले  उपभोक्ताओं  में  बहुत  से  केन्द्रीय  सरकार  तथा  राज्य

 सरकारों के  विभाग  हैं  ;

 इन  विभागों  की  ate  कुल  कितनी  राशि  बकाया  श्र

 बकाया  राशि  की  वसूली  के  लिए  क्या  उपाय  किए  गए  हैं  ?

 संचार  मंत्रो  (tt  हेमबती  नंदन  1.672  को  बही  में  बकाया  की

 राशि  |  ,  ८
 ny

 9,17,000  रुपये  तथापि  उस  तारीख  को  तीन  महीने  से  ज्यादां  से  बकाया  राशि

 80,75,000
 रुपये  थी  ।

 जी  हाँ ।

 राज्य  सरकारों  के  विभाग  19,83,000  रुपये

 केन्द्रीय  सरकार  के  विभाग  28,33,000  रुपये

 छूट  वाले  वर्ग  के  टेलीफोनों  को  छोड़कर  अ्रदायगी  न  करने  वाले  अरन्य  टेलीफोन

 उपभोक्ताओं  के  टेलीफोन  दिए  जाते  हैं  ।  तथापि  बकाया  राशि  की  वसूली  के  लिए  पत्र-व्याया र
 कौर  व्यक्तिगत  सम्यक  स्थापित  करके  भी  प्रयत्न  किए  जाते  जिन  गर  सरकारी  टेलीफोन

 उपभोक्ताओ
 के

 टेलेफी्े  काट  दिए  जाते  उनके  मामलों  जहां-कहीं  आवश्यक
 कानूनी

 कार्यवाई  भी  की  जाती है  ।

 देश  में  बेरोजगारी  का  waar  लगाने  की  विधि

 4089,  श्री  कार खंडे  राय  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  बेरोजगारी  का  अनुमान  लगाने  के  लिए  कोई  स्वीकार्य  विधि  नहीं  निकाली

 गई  है  बेरोजगारी  तथा  आंशिक  रूप  से  बेरोजगार  लोगों  की  संख्या  के  बारे  में  अब  भी  अम

 a
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 यदि  तो  देश  में  बेरोजगारी  का  भ्रनुमान  लगाने  के  लिए  कोई  उचित  विधि

 लने  लिए  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 योजना  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  मोहन  :  ate  :  योजना  झ्रायोग

 के झारम्भ  में  पहले  से  चली  ग्रा  रही  योजना  अवधि  में  श्रम  शक्ति  में  होने  वाली  वृद्धि

 श्र  योजना  कार्यक्रमों  के  फियान्वयन  के  माध्यम  से  उत्पन्न  होने  वाले  संभावित  अतिरिक्त  रोजगारों

 के  सम्बन्ध  में  अनुमान  तैयार  किया  करता  था  ।  क्योंकि  ग्रामीण  तथा  शहरी  क्षेत्रों  में  बेरोजगारी

 ग्र  wifes  रोजगारी  की  उचित  परिभाषा  तथा  उसे  नापने  के  लिए  उपयुक्त  मापदण्ड  के  सम्बन्ध में

 पर्याप्त  मतभेद  था  तथा  उपलब्ध  जैसे  कि  राष्ट्रीय  नमूना  सर्वेक्षण  तथा  रोजगार

 कार्यालयों  से  काम  चाहने  वालों  के  संबंध  में  एकत्रित  किए  गए  के  भ्राता  पर  तयार  की

 गयी  बेरोजगारी  की  मात्रा  के  संबंध  में  व्यापक  मतभेदों  को  देखते  हुए  योजना  आयोग  ने  बेरोजगारी

 का  दौर  रोजगार  उत्पन्न  करने  के  संबंध  में  भ्रपनाई  जाने  वाली  विधि  पर  परामर्श  देने  के

 लिए  एक  विशेषज्ञ  समिति  की  स्थापना  की  थी  ।  इस  समिति  ने  मार्चे  1970  को  अपनी  रिपोर्ट

 योजना  झ्रायोग  के  समक्ष  प्रस्तुत  कर  जिसमें  उसने  टिप्पणी  की  थी  कि

 (1)  विकसित  भ्रथंव्यवस्था  में  अपनाये  जाने  वाले  श्रम-शक्ति  ak  मानव  वर्षों  के  रूप  में

 नापे  जाने  वाले  बेरोजगार  श्र  पोशाक  रोजगार  के  विचार  हमारी  जेसी  श्रथेव्यवस्था

 के  लिए  भझ्रनुपयुक्त  हैं  क्योंकि  यहाँ  स्व नियोजन  ak  घरेलू  उद्यमों  में  उत्पादन  करने

 का  प्रभुत्व  है  ।

 (2)  एक  ऑ्रायामात्मक  मात्रा  में  प्रस्तुत  किये  गये  बेरोजगारी  कौर  wife  रोजगार  के

 आधिक  स्थिति  के  रूप  न  तो  अ्रथंपूर्ण  हैं  ौर  न  उपयोगी  ही  हैं  ।

 (3)  महत्त्वपूर्ण  विशिष्ट  जसे  कि  तरामीरा-शहरी  कामगर  का

 शेक्षणिक  वायु  कौर  को  ध्यान  में  रखते  हुए  श्रम-दफ़्ती  के  विभिन्न  अंशों

 पर  ग्राहक  प्राप्त  करने  के  लिए  भ्रध्ययन  किये  जाने  तथा

 (4)  विभिन्‍न  जेसे  कि  राष्ट्रीय  नमूना  सर्वेक्षण  पर  रोजगार

 क्यों  द्वारा  आंकड़ों  को  एकत्र  तथा  प्रस्तुतीकरण  के  काम  में  विभिन्‍न  सुधार  किये

 जाने  चाहिए  ।

 समिति  द्वारा  दिए  गए  सुझावों  की  जांच॑  रोजगार  ae  जनशक्ति  के  काम  में  लगी  विभिन्‍न

 ऐजेंसियों  के  साथ  परामर्शी  करके  की  गई  थी  शौर  ates  संग्रहीत  करने  वाली  ऐजेंसियों  द्वारा  कुछ

 aural  को  फ़ियान्वित  भी  कर  दिया  है  ।

 उपर्युक्त  सुभाव  (3)  के  अनुसरण  में  राष्ट्रीय  नमूना  सर्वेक्षण  द्वारा  चक्र  में  प्रक्तूबर

 1972
 में  एक  विस्तृत  श्रमशक्ति  सर्वेक्षण  किया  जा  रहा  इस  सर्वेक्षण का  मुख्य  उद्देश्य देश  के

 ग्रामीण  तथा  शहरी  क्षेत्रों  में  बेरोजगार  अर  ifs  रोजगार  के  सम्बन्ध  में  झांकने

 त्रित  करना है
 ।  चुने  हुए  परिवार  के  सभी  सदस्यों  की  रोजगार  की  स्थिति  पूर्ववर्ती  सप्ताह  के

 साथ-साथ  पूर्ववर्ती  वर्ष  के  संद  विस्तृत  ब्यौरा  प्राप्त  करने  के  लिए  पूछताछ  भी  की  जायेगी  ।
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 चुने  हुए  परिवारों  के  काम  करने  वाले  प्रत्येक  सदस्य  से  उनके  द्वारा  सप्ताह  में  विभिन्न  गतिविधियों

 पर  बाँटे  गये  समय  का  ब्यौरा  प्राप्त  जायेगा  ।  ऐसा  करने  से  देश  में  व्याप्त  बेरोजगारी  की

 झ्रलग-म्रलग  स्थितियों  का  झ्रध्ययन  करना  संभव  हो  सकेगा  |  सर्वेक्षण  के  दौरान  परिवारों  के

 भूत  जैसे  शेक्षणिक  वेतन  ak  मजदूरी  तथा  दूर  स्थित

 जगहों  पर  काम  करने  की  सहमति  के  सम्बन्ध  में  भी  विस्तृत  जानकारी  एकत्रित  की  ताकि

 इन  तत्त्वों  को  रोजगार  की  गहनता  से  सम्बद्ध  किया  जा  सके  ।

 Radio  Stations  For  M.  P.  and  Bihar  Tribal  Area

 4090.  Shri  M.S.  Purty:

 Shri  Dhan  Shah  Pradhan  :

 Will  the  Minister  of  Information  and  Broadcasting  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  have  under  their  consideration  any  proposal  on  the  basis

 of  which  the  tribal  areas  in  the  backward  States,  such  as,  Madhya  Pradesh  and  Bihar  may

 be  developed  by  setting  up  radio  stations  there  ;  and

 (b)  if  so,  the  broad  outlines  thereof  ?

 The  Depvty  Minister  in  the
 Ministry

 of  Education  &  Broadcasting  (Shri  Dharm  Bir  Sinha)  :

 (a)  Yes,  Sir  ;

 (b)  During  the  current  Five  Year  Plan  period,  it  is  proposed  to  implement  the

 following  schemes  to  augment  broadcast  service  to  tribal  areas  of  Madhya  Pradesh

 and  Bihar:

 (i)  Setting  up  new  Stations  at  Jagdalpur,  Ambikapur,  Chhatarpur  und  Rewa  in

 Madhya  Pradesh.

 (ii)  Upgrading  the  power  of  existing  transmitter  and  construction  of  permanent
 studios  at  Ranchi  in  Bihar;

 Parties  Whose  Members  were  Arrested  Under  D.I.R.  After  Indo.  Pak  War

 4091.  Shri  M.  Purty  :  Will  the  Minister  of  Home  A  Fairs RBCHAL  ऊ  be  pleased  to  state:

 (a)  the  name  of  the  parties  whose  members  have  been  arrested  in  each  State

 under  the  Defénce  of  India  Rules  after  Indo-Pak  war  ;

 (b)  whether  some  persons  are  stil]  under  detention  under  the  Defence  of
 India  Rules  ;  and

 (c)  if  so,  the  number  thereof ;  State-wise  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  F.  H.Mohsin::

 (a)  According  to  information  received  from  the  State  Governments/Union
 Territory  Administrations,  no  member  of  any  political  party  have  been  arrested  under  the
 Defence  of  India  Rules,  1971  in  Mysore,  Maharashtra,  Haryana,  Manipur,  Punjab,  Chandi-

 garh,  Arunachal  Pradesh,  Andaman  &  Nicobar  Island,  Laccadives  Minicoy  and  Amindivi
 Islands.  Information  in  respect  of  the  remaining  States/Union  Territories  is  awaited.

 (b)  and  (c):  The  number  of  persons  still  in  custody  under  the  provisions  of  the

 provisions  of  the  Defence  of  India  Rules  1971  is  being  furnished  in  answer  to  the  Lok  Sabba

 unstarred  question  No.  4059,  being  answered  on  the  30th  August,  1972.
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 श्री  ज़०  करार  डी०  द्वारा  श्रमिक  एवं  श्रौद्योगिक  नीति  में  परिवर्तित

 करने  का  सुभाव

 4092.  श्री  एम०  हत्यारा  सुन्दरम  :

 श्री  एस०  एम०  बनर्जी :

 क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करने  कि  :

 क्या  श्री  जे०  चार  डी०  टाटा  ने  एक  ज्ञापन  प्रस्तुत  किया है  जिसमें  सरकार  की

 प्राचीन  एवं  औद्योगिक  नीतियों  में  कुछ  परिवर्तन  करने  की  मांग  की  गई

 यदि  तो  उनकी  मुख्य  रूप  रेखा  कया  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है
 ?

 प्रौद्योगिक  विकास  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्री  सिद्धपुर  :  से  (7)  :  श्री

 टाटा  का  जिसमें  श्रौद्योगिक  विकास  की  वर्तमान  सदस्यों  की  समीक्षा  की  गई  है  पर  उसमें

 तीव्रता  लाने  के  लिये  उनके  पुलाव  दिये  गये  मन्त्रालय  में  हाल  ही  में  प्राप्त  gm  है  att  उस  पर

 विचार  किया  जा  रहा  है  |

 Task  Force  for  Integrated  Rural  Development  Project

 4093.  Shri  Shrikrishan  Agarwal  Will  the  Minister  of  Planning  be  pleased

 to  state  :

 (a)  whether  the  Planning  Commission  has  set  up  any  task  force  to  report  in  reg-

 ard  to  the  Integrated  Rural  Development  Project;  and

 (b)  if  so,  the  time  by  which  the  report  of  the  task  force  is  likely  to  be  received?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Planning  «(Shri  Mohan  Dharia)  :

 (a)  Yes  Sir

 (b)  The  Task  Force  will  be  submitting  an  interim  report  by  the  end  of  this

 month.  It  expects  to  submit  the  final  Report  by  the  end  of  the  year,

 भारत  WIT  नेपाल  के  बीच  एलेक्स  सेवा

 4094.  श्री  नवल  किशोर  फार्मा  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  में  भारत  कौर  नेपाल  के  बीच  सीधा  एलेक्स  सम्बन्ध  स्थापित  किया  गयो

 है  ;  भ्र ौर

 यदि  तो  भारत  के  उन  नगरों  के  नाम  क्या  हैं  जिनमें  काठमाँड्ट  से  सीधा

 फोन  कौर  टेलीग्राफ  सम्पर्क  होगा  ?
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 संचार  मंत्री  हेमवती  नंदम  बहुगुणा  जी  हाँ  ।

 नया  टेलेक्स  सम्पर्क  काठमांडू  कौर  बम्बई  के  बीच  कार्य  करता  है  कौर

 भ्रंतर्राष्ट्रीय  परियात  के  लिए  टेलीफोन  कौर  तार  सुविधाएं  प्रदान  करता  है  ।  भारत  में  उन

 दाहरों  के  जिनके  साथ  काठमाण्डू  का  सीधे  टेलीफोन  सम्यक  पहले  से  ही  मौजुद  इस

 प्रकार हैं  ——s

 (i)  टेलीफोन

 पटना  कौर  बम्बई  |

 (ii)  तार  सम्यक  कौर  पटना  |

 दिल्‍ली  ate  उसके  निकटवर्ती  नगरों  के  बीच  डायल  घुमाकर  Ma  टेलीफोन  करने

 को  व्यवस्था

 4095,  श्री  नवल  किशोर  धर्मा  :  क्या  स  चार  मंत्री  यह  बताने  की  Oat  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्‍ली  ate  पंजाब  कौर  राजस्थान  राज्यों  में  दि ली  के  निकटवर्ती

 नगरों के  बीच
 डायल  घुमाकर  सीधे  टेलीफोन  करने  की  व्यवस्था  area  करने  के  बारे  में

 सरकार  के  विचाराधीन  कोई  प्रस्ताव  है  :

 यदि  तो  उन  नगरों  के  नाम  क्या  हैं  जिन  में  यह  सुविधा  दी  कौर

 इन  नगरों  में  यह  सुविधा  कब  तक  उपलब्ध  कराई  जाएगी  ?

 संचार  मंत्री  हेमवती  नन्दन  :  कौर  निम्नलिखित  शहरों  का

 दिल्‍ली  से  सीघी  उपभोक्ता  ट्रंक  डार्लिंग  टी०  से  संबंध  जोड़ने  की  योजनाएं  बनाई

 गई  इन  पर  विभिन्‍न  स्तरों  पर  काम  चल  रहा  है  ——

 गुड़गांव

 सोनीपत

 करनाल

 पानीपत

 हिसार

 अलवर

 श्राद्ध  है  कि  गुड़गांव  ate  सोनीपत  का  दिल्ली  के  साथ  1973-74  में  एस०  ato

 डी०
 से

 संबंध  जोड़  दिया  जाएगा  |  अन्य  मार्गों  को  अगली  योजना  में  धीरे-धीरे  चालू  किए  जाने

 की  संभावना  है  |

 नासा  द्वारा  तरन्त  रक्षा
 प्रयोगशाला  में  काय  करने  के  लिए  चुने  गए  भारतीय  वैज्ञानिक

 4096,  श्री  नवल  क  शोर  डार वाद  ब्च् द्य  :  क्या  अन्तरिक्ष  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  भ्रम रिकी  अंतरिक्ष  ऐजेंसी  ने  wafer  प्रयोगशाला  में  कार्य  करने  के

 लिए  कुछ  भारतीय  वैज्ञानिकों  को  चुना  है  ;

 यदि  तो  परीक्षण  में
 कितने

 भारतीय  वैज्ञानिक  भाग

 क्या  ये  वैज्ञानिक  अहमदाबाद  स्थित  भारतीय  अन्तरिक्ष  अनुसंधान  संगठन  भाई  एस०

 अरार ०  शहरो  में  कायें  करेंगे  अथवा  अमरीका  जायेंगे  ;  कौर

 भारत  में  श्रनुसंघान  कार्य  पर  होने  वाले  व्यय  तथा  को  जानकारी  देने  पर

 होने  वाले  व्यय  को  कौन  वहन  करेगा  ?

 प्रधान  परमाणु  ऊर्जा  इलेक्ट्रानिक  गृह  सूचना  ale  प्रसारण  मंत्री

 अंतरिक्ष  मंत्री  इन्दिरा  :  से  :  भ्रन्तरिक्ष  प्रयोगशाला  की

 यता  से  किए  जाने  वाले  परीक्षणों  में  भारतीत  वैज्ञानिकों  द्वारा  भाग  लेने  का  प्रश्न  विचाराधीन  है  ।

 जमाने  कौर  वीनस  में  होने  वाले  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  फिल्म  समारोह  में  भारत  का  भाग  लेना

 4097,  श्री  नवल  किशोर  शर्मा  :  क्या  सूचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  पश्चिमी  जर्मनी  रोक  वीनस  में  निकट  भविष्य  में  आयोजित  होने  वाले

 seta  फिल्म  समारोहों  में  भारत  भाग  ले  रहा  है  ;

 यदि  तो  वहां  कितनी  फिल्में  प्रदर्शित  की  कौर  उन  का  चुनाव  करने  का

 मानदण्ड क्या  है  ;

 क्या  निकट  भविष्य  में  भारत  में  भी  ऐसे  समारोह  आयोजित  करने  का  प्रस्ताव

 है  ;  श्र

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बाते  क्या  हैं  ?

 सूचना  कौर  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप  मन्त्री  aaa  र  सिह : NG  य्  तथा  :

 हां  मेनहीम  फिल्म  सप्ताह  तथा  इन्टरनेशनल  एग्जीबीशन  श्राफ  सिनेमेटोग्राफ़ी  वीनस  में

 प्रविष्ट  की  गई  फिल्में  इस  प्रकार  हैं

 वोटर मेनहीम

 (9  अक्तूबर  से  14  (21  अ्रगस्त से  3

 1972  1972  तक  )

 कोचर  फिल्में  फीचर  फिल्में  :

 1,  वंश  वृक्ष  1.

 2.  फिर  भी  2.  बदनाम  बस्ती

 3.  कोटे  चालू  सराहे
 4.  संस्कार
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 Written  15915
 August  30,  1972

 aa  चित्र  afa  चित्र

 1.  फंक्शन्स  इन  मरीज  मार--सरवर  नेशनल  बडे

 2.  मयुर--शनावर  नेशनल  2.  नाइन  मत्था  ट  फ्रोजन

 फिल्‍मों  के  चयन  की  कसौटी  प्रत्येक  फिल्म  समारोह  की  आवश्यकता  जो  उसके  विनियमों

 में  दी  गई  होती  है  तथा  फिल्‍मों  की  उपयुक्तता  होती  है  जिसका  निर्णय  सरकार  द्वारा  एतदर्थ  गठित

 सलाहकार  समिति  द्वारा  किया  जाता  है  ।

 तथा
 :

 भारत  में  एक  श्रन्तर्राष्ट्रीय  फिल्म  समारोह  आयोजित  करने  का  प्रस्ताव

 है  ।  मामला  अभी  विचारधीन  है  कौर  कभी  तक  कोई  अन्तिम  fare  नहीं  लिया  गया  है  ।

 भारत  श्राफ्यल्मिक  ग्लास  दुर्गापुर  की  क्षमता  का  उपयोग

 403.8,  श्री  कृष्ण  चन्द्र  हात्दर  क्या  औद्योगिक  बिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 (*)  भारत  श्राप्थेल्मिक  ग्लास  दुर्गापुर  की  निर्धारित  क्षमता  क्या  है

 इस  समय  उकते  कारखाने  की  कितनी  प्रतिशत  क्षमता  का  उपयोग  किया  जा  रहा

 है  ;

 कारखाने  की  पूर्ण  क्षमता  का  उपयोग  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है
 ?

 श्रौद्यो गीत
 विकारी  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सिद्धपुर

 :  से  (7)  :  संयत्र

 की  निर्धारित  क्षमता  300  ato  टन  पालियों  भ्राफ्थेल्मिक  ग्लास  प्रति  वर्ष  है  ।  विमान

 उत्पादन  करीब  5  मी०  टन  प्रति  माह  है  ।  यह  निर्धारित  क्षमता  का  लगभग  20  प्रतिशत  होता

 इसकी  क्षमता  का  कम  उपयोग  होने  का  प्रमुख  कारण  गंभीर  श्रमिक  wafer  है  ।  क्षमता  के

 उपयोग  में  सुधार  करने  के  लिए  अनेक  उपाय  किये  गये  हैं  ।  श्रमिकों  के  साथ  विशद  मजदूरी

 भौता  हो  गया  है  ।  अधिक  उत्पादन  के  लिये  श्रमिकों  को  प्रेरित  करने  हेतु  प्रोत्साहन  योजना  पर

 अन्तिम  निर्णय  किया  जा  रहा है

 नई  दिल्‍ली  से  प्रसारित  किए  जाने  वाले  विशिष्ट  व्यक्तियों

 भाषणों  का  सम्पादन

 4099,  श्री  राम  गह  :
 क्या  सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  क्या  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  5  1972  के  में

 विद  प्रायर  प्रबल  शीर्षक  के  अत्यन्त  प्रकाशित  श्री  एच०  वी०  कामथ  के  पत्र  की  ax

 दिलाया गया  है

 क्या  आकाशवाणी  का  दिल्ली  केन्द्र  उन  के  अपने  विचार  रिकार्ड  करने  पर  कौर  उन

 के  भाषण को  न  या  फेर  बदलਂ  किये  बिना  प्रसारित  करने  पर  सहमत  नहीं दुभर  ;
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 शक  )

 सपाट यदि  तो  कया  इस  प्रकार  के  सभी  भाषणों  का  aN  लि  द  दि  न  किया  जाता है  ;  भ्र ौर

 घटना  का  ब्यौरा  क्या है
 ?

 सूचना  कौर  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  धर्मवीर  :  fae  डेस्टिनीਂ

 नाम  एक  फीचर  के  लिए  एक  इन्टरव्यू  को  रिकार्ड  करने  के  लिये  श्री  एच०  वी०  कामथ  से  सैम्पल

 स्थापित  किया  गहरा  था  ।  श्री  कार्य  ने  रिकार्डिंग  करने  की  इस  दत  पर  सहमति  प्रकट  की  थी  कि

 उनके  भाषण  को  प्रसारण  से  ga  सम्पादित  किया  जाय  ।  इसको  स्वीकार  नहीं  किया  जा

 सका  क्योंकि  श्री  कामथ  का  भाषण  28  मिनट  की  अवधि  के  फीचर  में  रिकार्ड  किए  जाने  वाले

 लगभग  30  भाषणों  में  से  एक  था  ।  उपलब्ध  सीमित  समय  के  कारण  तथा  कार्यक्रम  में  एकरूपता

 रखने  के  इस  प्रकार  की  सभी  रिकार्डिंग ों  का  सम्पादन  करना  पड़ा  था  ।

 नवयुवक  चों  ate  छात्रों  में  विज्ञान  ale  प्रौद्योगिकी  में  राष्ट्रीय  प्रतिभा  का  विकास

 करने  सम्बन्धी  योजना

 4100,  श्री  समर  गह  :  क्या  चिंतन  ate  प्रौद्योगिकी  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 pu

 क्या  नवयुवकों  ate  छात्रों  में  विज्ञान  कौर  प्रौद्योगिकी  में  राष्ट्रीय  प्रतिभा  का  विकास

 करने  के  लिए  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  विभाग  ने  कोई  योजना  तेयार  की  शौर

 आगामी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  विज्ञान  कौर  प्रौद्योगिकी  का  विकास  करने  के

 लिए  प्रस्तावित  धारावी  सम्बन्धी  सामान्य  सिद्धान्त  कया  है  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  ate  प्रौद्योगिकी  मंत्री
 सी

 ०
 :

 श्रीमान  जी  ।  परन्तु  शिक्षा  समाजਂ  कल्याण  मंत्रालय  ने  कुछ  समय  1963  में  विज्ञान

 में  उन्नतिशील  विद्यार्थियों  के  एक  वर्ग  के  अभिज्ञान  के  लिए  कौर  उनको  मूल  विज्ञान  में  उच्चतर

 स्रध्ययन  के  लिए  आवश्यक  प्रोत्साहन  देने  के  सम्बन्ध  में  एक  राष्ट्रीय  गवेषण  योजना  का  निर्माण

 किया  था  ।  यह  योजना  सबसे  पहले  1963  में  एक  प्रायोगिक  संयंत्र
 के

 रूप  में  दिल्‍ली  क्षेत्र  में

 प्रयोग  में  लाई  गई  थी  तत्पश्चात  1964  में  इसका  विस्तार  सारे  देश  में  किया  गया  था  ।  उस  समय

 से  प्रतिवर्ष  एक  उपयुक्त  संख्या  में  छात्रों  को  350)  छात्रवृत्ति  देने  के  लिए  समालाप

 शर  लिखित  परीक्षा  के  आधार  पर  चयन  जाता  है  ।  चयन  किए  गए  छात्रों  को  पहले  तीन

 वर्ष  तक  छात्रवृत्ति  दी  जाती  है  जो  कि  बी०एस०सी०  तक  होती  इसके  पश्चात  यदि  वे  बी०एस०

 सी०  में  प्रथम  शरणी  प्राप्त  करें  तो  एम०एस०सी०  के  लिए  दो वर्ष  इसके  उपरान्त  यदि  वे

 एम०एस ०सी  ०
 में  उत्तम  श्रेणी  प्राप्त  करें  तो

 3  वर्ष  तक  पी०एच०डी०  के  लिए  छात्रवृत्ति  दी

 जाती है  ।  लगभग  10  छात्रवृत्तियां  ऐ  से  छात्रों  को  दी  जाती हैं  जो  गरीब  का  अध्ययन करते  हैं

 स्रष्टा  जो  गणित  में  असाधारण  प्रतिभा  का  परिचय  देते  हैं  ।  इस  योजना  में
 प्रतिवर्ष

 औसत  व्यय

 34  लाख  है  :  25  लाख  शर  9  लाख  |

 )  पांचवी  पंचवर्षीय  योजना  का  विज्ञान  दौर  प्रौद्योगिकी  अवयव  बनाया  जा  रहा  है

 तथा  आयोजित  व्यय  का  निर्धारण  किया  जा  रहा  है  ।
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 Written  Answe
 i  Bhadra

 8,  1894  (Saka)

 प्रस  परिषद  द्वारा  समाचार  पत्र  के  विज्ञापनों  की  gen  जांच

 4101.  श्री  समर  गृह  :  क्या  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कई  दैनिक  समाचारपत्रों  ate  पत्रिकाओं  में  अभी  हाल  में  प्रकाशित  अनेक

 श्रशिष्टतापूर्णो  विज्ञापनों  की  प्रेस  परिषद  ने  सूक्ष्म  जांच  की

 यदि  तो  इस  प्रकार  की  सूक्ष्म  जांच  की  विशिष्ट  बातों  का  ब्यौरा  क्या

 इस  बारे में  प्रेस  परिषद्‌  ने  क्या  विचार  व्यक्त  किये  श्र

 सरकार  ने  क्या  कार्यवाही की  है  ?

 सुचना  प्रौढ़  प्रसारण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  धर्मवीर  जी  ati  प्रेस

 परिषद्‌  ने  अश्लील  तथा  aa  चित्रों  के  छापने  के  बारे  में  कई  समाचार  पत्रों  तथा  पत्रकारों  के

 विरूद्ध  साइन  फिल्म  रिमे  एसोसियेशन  श्राफ  कलकता  से  प्राप्त  नौ  शिकायतों  पर  हाल

 ही  में  निर्णय  दिया  था  |

 तथा  :  परिषद्‌. ने ने  कुछ  समाचार  पत्रों  अर्थात्‌  बाजार  पत्रिकाਂ

 तथा  तथा  में  छपे  कुछ  वस्तु ग्न ों  के  जिनके  साथ  स्त्रियों  के  चित्र

 भी  थे  श्र  जिनके  बारे  में  सेक्स  का  लाभ  उठाने  का  अ्रारोप  लगाया  गया  में  कोई  बात

 जनक  नहीं  पाई  त्र  सभी  शिकायतों  को  पूर्ण  निराधार  पाते  हुए  रद्द  कर  दिया  ।  इस  प्रकार  के

 विज्ञापनों  पर  टिप्पणी  करते  हुए  परिषद्‌  ने  कहा  इन  चित्रों  से  सेक्स  उत्तेजना  होती
 है

 तो  निश्चित  ही  यह  पाठक  की  समान्य  तथा  विकृत  श्रेया  मामला  होना  चाहिए  ना  कि

 स्वयं  चित्रों  में  कुछ  होने  का  ।  इनको  कामुक  कहते  हुये  शिकायतकर्त्ता  के  मन  में  जरूर  वे  लोग

 होंगे  जिन्होंने  उत्तेजित  होने  का  निश्चय  कर  रखा है  ale  वे  ऐसा  करने  के  लिए  अवसर  प्रती  क्षा

 करते  हैं  पप्

 तथापि  परिषद्‌  ने  यह  frag  दिया  कि  दो  एक  सिडनी  बार  में  एक  नौकरानी  का

 तथा  दूसरा  ह कम्फर्टेस  नामक  जो  बम्बई  के  1971  तथा

 1972  के  अंको  में  छपे  का  कोई  प्रयोजन  नहीं  है  तथा  उनको  जो  एक  महत्त्वपूर्ण  पत्र

 द्वारा  प्रा सानी  से  छोड़ा  जा  सकता  था
 ।

 साइन  एडवान्स  इन्टरनेशनल  में  छपे  जिनको  शिकायतकर्त्ता  ने  भारतीय  स्त्री  की

 शालीनता  के  प्रतिकूल  बताया  के  बारे  में  परिषद्‌  ने  यह  कहा  कि  सर्वविदित  है  कि  यह

 पत्रिका  सिने  संसार  से  सम्बन्धित  है  तथा  इसमें  सिनेमाघरों  में  प्रदर्शित  फिल्मों  के  चित्र  छुपते  हैं  ।”

 पत्रिका  के  स्वरूप  को  देखते  हुए  परिषद्‌  ने  इन  चित्रों  में  से  किसी  को  भी  श्रीलाल  या  सार्वजनिक

 रुचि  के  स्तरों  से  गिरा  नहीं  सभा  |

 (1)  प्रेस  परिषद्‌  के  विचार  नोट  कर  लिए  गए  हैं  ।

 समाचारपत्रों  के एकाधिकार  के  बारे  सें  feo म

 4102.  श्री  एस०एम०  बनर्जी  :  सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे
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 क्या  समाचारपत्रों  at  नियंत्रित  करने  वाले  कुछ  उद्योग  गृहों  समाचारपत्रों  के

 एकाधिकार  पर  रोक  लगाने  array  विवान  हो  न  लाने  के  लिए  सरकार  से  अ्रनुरोध  किया  है  ,

 यदि  तो  उन  उद्योग  ग्रहों  के  नाम  क्या  कौर

 इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 oasis  fa
 सुचना  सनौर  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  ध  सलना  (९६  :  नहीं  ।

 तथा  :  नहीं  उठते  ।

 यूनाइटिड  न्यूज  श्राफ  इ  दिया  के  कमंचारियों  का  मांग  पत्र

 4103.  श्री  एस०  एम०  बनर्जी  :  पचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  ब्रितानी  की  कृपा

 करेंगे

 क्या  न्यूज  श्राफ  इंडियाਂ  के  कर्मचारियों  ने
 सरकार  को  एक  मांग-पत्र

 प्रस्तुत  किया  है  ;

 यदि  तो  उनकी  मांगों  का  व्यौरा  कया  तौर

 उन्हें  पूरा  करने  के  लिए  सरकार  ने  कया  कार्यवाही  की  है  ?

 सूचना  MT  प्रसारण  मन्त्रालय  में  मन्त्री  (att  धर्मवीर  :
 परन्तु

 हाल  ही  में  दिल्‍ली  यूनियन  श्राफ  दिल्‍ली  न्यू  जैसे  एम्पलाईज

 एम्पलाईज  दिल्‍ली  तथा  अराई  एम्पलाइज  दिल्‍ली  द्वारा  सामुहिक  रूप  से

 दो  ज्ञापन  प्रधानमन्त्री  को  दिये  गये  थे  ।

 तथा  wet  नहीं  उठते  |

 पांचवी  योजना  को  अन्तिम  रूप  देने  से  पुर्व  विपक्षी  दलों  के  साथ  परामर्श

 4104.  श्री  एसएम  बनर्जी  :  क्या  योजना
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पांचवीं  योजना  की  मुख्य  रूपरेखा  को  श्रत्तिम  रूप  देने  से  oa  सभी  विपक्षी

 राजनीतिक  दलों  से  परामर्श  किया  जायेगा  ;

 यदि  तो  क्या  कोई  बैठक  निश्चित  की  गई  पौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 योजना  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  मोहन  :
 से  :  विगत  वर्षो की

 भांति  आयोजन  पर  संसद  सदस्यों  की  समिति  गठित  करने  का  प्रस्ताव  है  ।  इस  समिति में  विरोधी

 राजनीतिक  दलों  को  भी  यथोचित  प्रतिनिधित्व  प्रदान  जायेगा  ।  गठित  करने  के  बाद  समिति

 की  बैठक  बुलाई  जायेगी  ।  पांचवीं  योजना  का
 दृष्टिकोण  सम्बन्धी  दस्तावेज  जारी  होने  के  बाद  कौर
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 प्रारूप  की  रूपरेखा  को  ग्रीम  रूप  देने  से  पहले  का  समय  समिति  की  बैठक  बुलाने  का  उपयुक्त

 समय  प्रतीत  होता है  |

 हिन्दुस्तान  मशीन  टूल्स  में  मुद्र  णालय  का  निर्मारण

 4105.  श्री  मुहम्मद  दारो  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 क्या  हिन्दुस्तान  मशीन  sea  ने  मुद्रणालय  की  मशीनें  बनाना  आरम्भ  कर  दिया

 क्या  हाल  ही  में  कोचीन  की  एक  फर्म  को  कोई  मशीन  बेची  गई  यदि  तो

 उसका  मूल्य  कितना  कौर

 कलमसरी  यूनिट  में  मुद्रणालय  की  मशीनें  बनाने  सम्बन्धी  कार्यक्रम  की  रूप

 रेखा क्या  है  ?

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  ०  सिद्ध  इंद्र  :  हाँ  ।

 एर्नाकुलम  में  एक  मुद्रण  मशीन  कम्पनी  को  84,600  रुपये

 से  निकलते  समय  का  में  बेची  गई  है  ।

 1972-73  वर्ष  में  कम्पनी  का  करीब  53  लाख  रुपये  मुल्य  की  कागज  काटने  वाली

 और  झ्राटोमेटिक  सिलिण्डर  लेटर  प्रेस  मशीनें  तयार  करने  का  कार्यक्रम  है  |

 अनुसूचित  जाति  कौर  भ्रनुसूचित  जनजाति  के  सदस्यों  पर  अत्याचार  शौर  उनका  शोषण

 4106.  श्री  कातिक  उरांव  :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  अनुसूचित  जाति  ate  अनुसूचित  जनजाति  के  सदस्यों

 पर  कई  प्रकार  अ्रत्याचार  किये  जा  रहे  हैं  रोक  उनका  दौरा  किया  जा  रहा  और

 यदि  तो  क्या  सीधे  अच्छे  seq  gh  शीघ्र  सुघार  के  लिए  समाज

 कल्याण  विभाग  को  गृह  मंत्रालय  के  अ्रधीन  लाया  जाना  आवश्यक  समृद्धि  जाता  है  ?

 गृह  मंत्रालय  झर  कामिक  विभाग  में  राज्य  मंत्री  रामनिवास  :  सरकार

 के  ध्यान  में  ऐसे  मामले  कराये  हैं  ।

 गृह  मंत्रालय  ऐसी  घटनाओं  के  घटने  को  चिन्ता  की  दृष्टि  से  देखता  है  तथा  इस

 संबंध  में  जब  भी  राज्य  सरकारों  से  सतत  सम्पर्क  बनाये  हुए  है  मंत्रालय  में  राष्ट्रीय  एकता

 प्रभाग  जिसकी  संरचना  प्रधान  मंत्री  द्वारा  गृह  मंत्रालय  की  अनुदान  की  मांगों  के  उत्तर  के  दौरान

 घोषित  की  गई  म्रनुसुचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जन-जातियों  को  प्रभावित  करने  वाली

 सामान्य  समस्या त्रों
 के

 साथ  ही  हरिजनों  के  विरुद्ध  हिसा के  कारण  उत्पन्न  सदस्यों  समेत  अनुसूचित

 जातियों  की  शिकायतों  पर  कार्यवाही  करनी  पड़ती  किन्तु  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है
 जिससे

 समाज  कल्याण  विभाग  को  सौंपा  गया  कायें  गृह  मंत्रालय
 को

 हस्तान्तरित  किया

 .
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 लिखित  उत्तर

 स्कूटर  उत्पादन  का  विस्तार

 4107,  श्री  एम०  कता मू तु  :  क्या  श्रौद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करने  कि  :

 क्या  सरकार  ने  आटोमोबाइल  प्रॉडक्ट  ग्राफ  इण्डिया  तथा  बजाज  नाटो  द्वारा  स्वू टर

 उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  लिए  दिये  गये  प्राय  ना पत्रों  पर  विचार  कर  लिया  है
 ;  तौर

 यदि  तो  उन  पर  क्या  निर्णय  किया  गया  है  ?

 बौ दो गिक  विकास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  (sto  सिद्ध  बबर
 कौर  दोनों

 आवेदन-पत्र  भ्र भी  सरकार  के  विचाराधीन  हैं  ।

 राज्यों  द्वारा  भ्रर्तारक्त  संसाधन  जुटाया  जाना

 4108,  श्री  एम०  कता मुतु  :  TAT  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राज्यों  ने  इस  वर्ष  में  योजना  के  लिए  अतिरिक्त  संसाधन  जुटाये  we

 यदि  तो  किस  प्रकार  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहन  चालु  वर्ष  में

 योजना  के  लिए  अतिरिक्त  संसाधन  जुटाने  हेतु  उपायों  की  अनेक  राज्यों  ने  घोषणा  कर  दी  है  ।

 घोषित  उपायों  का  बिक्री  कर  के  मोटर  गाड़ी  यात्री

 शर  सामान  पर  मनोरंजन  संपत्ति  टिकट  सिंचाई  बिजली कर  तथा

 शुल्क  इरादी  से  सम्बन्ध  है  ।

 मौर  हिमाचल  प्रदेश  के  बीच  सीमा  विवाद  के  बारे  में  पंजाब

 के  मुख्य  मंत्री  का  वक्तव्य

 4109,  श्री  नारायण  चन्द  पाराशर  :  कया  गुह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  पंजाब  के  मुख्य  मंत्री  द्वारा  हाल  में  दिये  गये  इस  वक्तव्य  की

 ax  दिलाया  गया  है  कि  हिमाचल  प्रदेश  ate  हरियाणा  में  कोई  सीमा  विवाद  नहीं  कौर

 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  की  विशेषकर  ऐसी  स्थिति  में  इस  वक्तव्य  पर  क्या

 प्रतिक्रिया  है  जबकि  हिमाचल  प्रदेश  और  हरियाणा  विवाद  को  सुलझाने  के  लिए  नये  सीमा  झ्रायोग

 की  माँग कर  रहे  है ं?

 गुह  मंत्रालय  में  उप  मंत्री
 एफएम  सरकार  ने  इन  मामलों  के  सम्बन्ध

 में  मुख्य  मंत्री  की  कुछ  पंक्तियों  की  प्रैस  रिपोर्टे  देखी  पंजाब  सरकार  जिनसे  सलाह  की  गई

 स्पष्ट  किया  है  कि  मुख्य  मंत्री  ने  कहा  था  कि  तीन  पड़ौसी  राज्यों  के  जहां  एक  ही  दल

 सत्ता  में  कोई  विवाद  नहीं  है  किन्तु  यह  सीमा  विवाद  के  ः  में  नहीं  कहा  था  ।

 wet  नहीं  उठता  |



 Bhadra  8,  1894  (Saka)
 Wailten  snswer

 सामुदायिक  खण्डों  में  सावंजनिक  टे लो फोनों  की  व्यवस्था

 4110.  श्री  नारायण  चन्द  पारा दार  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ग्रामीण  क्षेत्री  में  सामुदायिक  विकास  खण्डों  के  मुख्यालयों  को  सार्वजनिक  टेलीफोन

 देकर  सब-डिवीजनल  मुख्यालयों से  जोड़ने  का  कोई  प्रस्ताव  रोक

 यदि  तो  ae  कायें  किस  तिथि  तक  पूरा  हो  जाएगा  ?

 संचार  मंत्री  हेमवती  नंदन  :  (#)  जी  इस  तरह  का  कोई  श्राम  प्रस्ताव

 विचाराधीन  नहीं  तथापि  यदि  पी०सी
 ०ग्रो०

 खोलना  लाभकर  हो  कौर  उन  का  श्रौचित्य  तो

 यह  सुविधा  दी  जा  सकती  है  ।

 wat  ही  नहीं
 उठता  |

 दिल्‍ली  में  भूमि  को  बिक्री  अथवा  हस्तान्तरण  पर  प्रतिबन्ध

 4111.  श्री  वीरेन्द्र  सिह  राव  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्‍ली  भूमि  पर  अधिनियम  30,  1972  के  agar

 ऐसी  भूमि  की  बिफरी  अ्रथवा  उसके  हस्तान्तरण  पर  15  1972  से  उक्त  अधिनियम  के

 प्रतिबन्ध  लगा  दिया  है  जिसका  केन्द्र  सरकार  ने  भूमि  अधिग्रहण  1894  के

 अ्रन्तगंत  अधिग्रहण  कर  लिया

 कया  अधिग्रहीत  प्लाटों  का  रजिस्ट्रेशन  2  6  1972  तक  किया  गया  है  कौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  प्रौढ़

 क्या  सरकार  का  विचार  दिल्‍ली  के  सब  रजिस्ट्रार  अथवा  इस  त्रुटि  के  लिये  जिम्मेदार

 किसी  area  अधिकारी  के  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही  करने  का  है  ?

 गृह  मन्त्रालय  में  उप  मंत्री  एफ ०
 :  जी  श्रीमान  ।

 ate  :  मामले  की  जांच  की
 जा  रही  है  ।

 सफ  लतापु्वेक  छोड़  TA  रॉकेटों  की  प्राप्ति

 4112.  श्री  सतपाल  कपूर  :  व्या  अन्तरिक्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 सफलता  पूर्वक  छोड़े  गये  कितने  राकेटों  को  प्राप्त  किया  कौर

 परीक्षण  के  लिये  मेढक  अथवा  किसी  अन्य  जीव  को  राकेट  में  रखकर  कब  तक  भेजा

 जाएगा  ?

 प्रधान  परमाणु  ऊर्जा  इलेक्ट्रॉनिक्स  गृह  सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री

 तथा  अन्तरिक्ष  मंत्री  इन्दरा  :  कोई  नहीं  ।  राकेट  छोड़ने  के  पहचान  उन्हें

 प्राप्त  करने  की  कोई  कोशिका  नहीं  की  जाती  क्योंकि  उनकी  आवश्यकता  नहीं  होती  ।

 फिलहाल  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं है  ।
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 30  1972  लिखित  उत्तर
 क

 सरकारी  क्षत्र  में  उपभोक्ता  वस्तु  उस

 113.  श्री  ato  जनादनन  e  क्या  प्रौद्योगिक  विकास  मं  सरकारी  क्षेत्र  में  उपभोक्ता

 वस्तु  उद्योगों  के  बारे  में  1972  के  तारांकित  प्रशन  संख्या  579  के  उत्तर  सम्बन्ध  में  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  सरकारी  क्षेत्र  में  उपभोक्ता  वस्तु  उद्योग  स्थापित  करने  के  बारे  में  aa

 तक  कितनी  प्रगति  हुई  है
 ?

 श्रौदयोगिक  विकास  मंत्रालय  में  उप-मन्त्री  सिद्धइवर  :  सरकारी  क्षेत्र  के

 काय  का  विस्तार  करने  के  निराश्रय  के  भ्रनुसार  तथा  नए  क्षेत्रों  में  इसका  विस्तार  करने  जिसमें  वे

 उपभोक्ता  उद्योग  शामिल  हैं  उत्पादन  में  काफी  अन्त र  at
 qo  जात  कौ  संभावना  सरकार

 निम्नलिखित  वस्तुभ्नों  का  निर्माण  करने  के  प्रस्तावों  को  ग्राम  बढ़ाने  के  लिये  सफ़िया  रूप  से  कार्य

 करती  झरा रही

 (१)  ग्रेफाइट  इलेक्ट्रोड  एण्ड  एनोड्स

 (२)  बल्ब  तथा  बल्ब  बनाने  की  मशीनें

 (३)  टा रच लाइट  तथा  ट्रांजिस्टर  में  इस्तेमाल  के  लिये  ड्राई  सेल  ;

 (४)  स्टोरेज  बैटरियां

 (५)  टायर  तथा  टयूब  |

 व्यावहारिक  तौर  पर  सभी  प्रस्तावों  के  बारे  में  प्रारम्भिक  संभाव्य  झ्रध्ययन  पूरे  कर  लिये

 गए  ग्रेफाइट  इलेक्ट्रोड ों  कौर  एनाडों  के  मामले  में
 संयुक्त

 क्षेत्र  में  एकक  स्थापित  करने  की

 संभावना  का  ८६: ह  पता  लगाया  जा  रहा है  ।  जहां  तक  बल्ब
 बनाने  की  मशीन  परि  भेजना  को

 सम्बन्ध  है  हैद  राबाद  के  हिन्दुस्तान  मशीन  ea  में एक  सहायक  के  रूप  में  इसकी

 स्थापना  करने  के  प्रश्न  पर  रांगे  कार्रवाई  की  जा  रही  है  !  डाई  स्टोरेज  बैटरियों  तथा

 टायरों  और  ट्यूबों  के  बारे  में  प्राप्त  प्रारंभिक  संभाव्यता  रिपोर्ट  विचार  की  विभिनन  ऑ्रवस्थाओं

 में

 समाचार  पत्रों  के  स्वामित्व  के  प्रसार  के  बारे  में  मंत्रालय  समिति  की  सिफारिशों

 4114,  चौधरी  राम  प्रकाश
 :

 क्या  सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  समाचार  पत्रों  के  स्वामित्व  के  प्रसार  के  बारे  में  मन्त्रालय  समिति  की  सिफारिशों  की  मुख्य
 ब्यौरा  कया  है  ?

 सूचना  शौर  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  धर्म वी  सिह )  प्रस्ताव  विचाराधीन  है  ।

 स्वतन्त्रता  से  पूर्व  तथा  स्वतन्त्रता  के-पश्चात  को  अवधि  ट  बिलों  की  बकाया  राशि

 4115.  चौधरी राम  प्रकाश  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  रगे  कि

 क्या  स्वतंत्रता  के  पूर्व  तथा  स्वतंत्रता  के  बाद  की  अवधि  के  टेलीफोन  बिलों  की  भारी
 बकाया  राशि  को  वसूल  किया  गया  ;  शौर
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 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  तथा  बकाया  राशि  को  वसूल  करने  के  लिए  क्या

 कार्यवाही  करने  का  विचार

 संचार  मंत्री  हेमवती  नंदन  :  आजादी  से  पहले  की  अवधि  से  संबंधित

 टेलीफोन  बिलों  की  कोई  रकम  वसूली  के  लिए  बकाया  नहीं  है  ।  किन्तु  तारीख  1-4-1972  को

 टेलीफोन  बिलों  की  6  करोड़  6  लाख  14  हजार  की  रकम  वसूली  के  लिए  बकाया  है  ।  यह  रकम

 उन  टेलीफोन  बिलों  से  संबंधित  है  जो  31-12-71  तक  पिछले  कई  वर्षों  में  जारी  किए  गए  हैं  ।

 डाक-तार  विभाग  उपभोकक्‍्तात्रों  को  उधार  खाते  पर  टेलीफोन  सेवा  देता है
 ।  यह

 उधार  खाता  इस  रूप  में  है  कि  विभाग  उपभोकक्‍्ताओ्ों  से  कालों  की  की  पूर्व  अदायगी  कराये

 बगर  उन्हें  स्थानीय  कौर  टुक  काले  करने  की  भ्रनुमति  देता  इन  कालों  की  कोई  सीमा  भी

 निर्धारित  नहीं  इसलिए  ऐसे  विभाग  में  जहाँ  कालें  हों  जाने  के  बाद  उनके  बिल  बनाने  की

 पद्धति  हो  wit  जहां  1970-71  में  124  करोड़  रुपये  के  बिल  बने  वहां  कुछ  रकम  बकाया

 हो  जाना  श्रपरिहायं  है  ।  तथापि  बकाया  रकम  की  वसूली  के  लिए  छूट  वाले  वर्ग  के  टेलीफोनों  को

 छोड़  कर  उन  टेलीफोन  उपभोक्ताओं  के  टेलीफोन  कनेक्शन  काट  दिए  जाते  जिनके  नाम  टेलीफोन

 बिलों  की  रकम  बकाया  होती  है  ।  लिखा-पढ़ी  कौर  व्यक्तिगत  सम्यक  के  जरिए  भी  बकाया  रकम

 वसूल  करने  के  प्रयत्न  किए  जाते  हैं  ।  प्राइवेट  उपभोक्ताओं  के  मामले  जिनके  टेलीफोन  कने  दन

 बन्द  कर  दिए  जाते  यदि  जरूरी  होता  है  तो  उनके  खिलाफ  कानूनी  कार्यवाई  भी  की

 जाती है  ।

 योजना  प्रयोग  के  उपलब्ध  संसाधनों  का  उपयोग  करने  में  सफल  रहने  के  बारे

 में  डा०  के०  एन०  द्वारा  दिया  गया  वक्तव्य

 4116,  चौधरी  राम  प्रकाशन  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उपलब्ध  संसाधनों  का  समुचित  उपयोग  सुनिश्चित  करने  में  योजना  आयोग  के

 असफल  रहने  के  बारे  में  डा०  Ho  एन०  राज  द्वारा  व्यक्त  विचारों  की  कौर  सरकार  का  ध्यान

 दिलाया  गया  है  ;

 यदि  तो  उन  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 योजना  मन्त्रालय
 में  राज्य  मन्त्री  मोहन  :  हाँ  ।

 24  1972  को  बम्बई  में  महाराष्ट  वाणिज्य  संघ  के  सामने  ac

 gat  वाल चन्द
 स्मारक  भाषण  देते  हुए  डा०  कण  एन०  राज

 ने
 जो  विचार  व्यक्त

 किए  हैं  वह

 उनके  wad  विचार  हैं  ake  सरकार
 की

 इस  सम्बन्ध  में  कोई  प्रतिक्रिया  नहीं  है  ।

 उपग्रह  संचार  के  माध्यम  से  शिक्षाप्रद  टेलीविजन  कार्यक्रम

 4117,  विदिशा  थ  प्रताप  fag  :

 श्री  पी०  नरसिम्हा ्य  :

 क्या  सूचना  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  को
 कृपा  करेंगे

 कि
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 उपग्रह  संचार  के  माध्यम  जिसे  1974  में  किया  जा  रहा  शिक्षा  प्रद

 टेलीविजन  कार्यक्रमों  से  कौन-कौन  से  क्षेत्रों  रोक  कितने  गाँवों  को  लाभ  wk

 क्या  यह  उपग्रह  संचार  व्यवस्था  वर्षा  ऋतु  में  भी  काम  करेगी  ?

 सूचना  कौर  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  धर्मवीर  fag)  :  1974-75  के

 उपग्रह  निदेशात्मक  टेलीविजन  प्रयोग  के  भ्रन्तगंत  खाने  वाले  कुल  5000  ग्रामों  में  3000  ग्राम

 कन्वेंशन  टेलीविजन  जो  उपग्रह  के  शुरू  होने  तक  चालू  हो

 की  सेवा  रेन्ज  के  अन्दर  होंगे  ।  शेष  2000  ग्रामों  को  6  समूहों  में  उपग्रह  से  सीधे  रिस पू दान  के  लिए

 वर्धित  सामुदायिक  टेलीविजन  सेट  उपलब्ध  किए  जायेंगे  |

 art

 अन्तरिक्ष  कार्यक्रम  के  लिए  श्रीजीत  जनशक्ति

 4118.  श्री  विश्वनाथ  प्रताप  fag  :  कया  श्ररन्तरिक्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 mater  प्रौद्योगिकी  में  हमारे  तत्कालिक  उद्देश्यों  की  पति  के  लिए  weaker  कार्यक्रम  शरीर

 विशेष  रूप  से  प्रशिक्षण  सुविचारों  के  लिए  आगामी  दस  वर्षों  में  कितने  व्यक्तियों  की  आवश्यकता

 होगी  ate  दीर्घकालिक  लक्ष्यों  के  लिए  भावी  योजनायें  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 mat  परमाणु  ऊर्जा  इलेक्ट्रानिक्स  गृह  सूचना  कौर  प्रसारण

 तथा  संचार  मंत्री  इन्दिरा  :  दी  कालिक  लक्ष्यों  की  पूर्ति  के  लिए  अन्तरिक्ष

 क्रम  एवं  प्रशिक्षण  कार्यक्रमों  के  लिए  भ्रपेक्षित  जनशक्ति  का  ग्रनुमान  लगाने  का  काम  अगामी  दस

 वर्षों  के  कार्यक्रमों  का  निर्धारण  होने  के  बाद  शुरू  किया  जा  सकता  ये  कार्यक्रम  तैयार  किये

 जारहे

 एटमी  संसाधनों  से  बिजली  उत्पन्न  करने  के  लक्ष्य  में  कमी  करना

 4119,  श्री  विश्वनाथ  प्रताप  fag  :  क्या  परमाणु  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  एटमी  संसाधनों  से  बिजली  उत्पन्न  करने  के  लिये  2700  मेगावाट  के  निर्धारित

 लक्ष्य  में  कमी  कर  दी  गयी  है  और  500  मेगावाट  क्षमता  वाली  रिऐक्टर  निर्माण  परियोजना  का

 त्याग  कर  दिया  गया  कौर  यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं
 ?

 प्रधान  परमाणु  ऊर्जा  इलेक्ट्रानिक्स  गृह  सुचना  कौर  प्रसारण

 मंत्री  तथा  अंतरिक्ष  मन्त्री  इन्दिरा  :  बेईमान  संकेतों  के  1984

 तक  परमार  ऊर्जा
 की  सहायता  से

 2700  मेगावाट  बिजली
 का

 उत्पादन  करने
 का

 लक्ष्य
 पूरा  करने

 की  रोजना  तब
 तक  500  मेगावाट  क्षमता  का  एक  रिऐक्टर भी  स्थापित  करने  की

 योजना  है

 103



 Written  Answers  Bhadra  1894  (Saka)

 1970-80  के  दशाब्द  के  लिए  परम |  क  के  क  ह ैरा
 ऊर्जा  के  विकास  से  सम्बन्धित  रूप  रेखा

 तयार  किये  जाने के  बाद  उत्पन्न  हुए  कुछ  कारणों  से  कार्यक्रम
 में

 परिवहन  करना  आवश्यक

 हो  गया  है  ।

 राकेट  प्रबोधकों  (Matz)  में  आत्म निभ  रता

 wars 4120.  श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  :  या  अन्तरिक्ष
 मंत्री

 यह ब बाग  की  कृपा  करेंगे  कि

 flaratsarr क
 निभाता  |  प्त  करने  की  दिशा  में  wa  तक रा राकेट  प्रबोधकों  में  आत्म

 कितनी  प्रगति  हुई  और

 प्रबोधकों  at  लिक्विड  हाईब्रिड  प्रणाली  का  विकास  करने  में  कितनी  सफलता

 प्राप्त हुई  ?

 प्रधान  परमाणु  ऊर्जा  इलेक्ट्रानिक  गह  सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री

 तथा  wafer  मंत्री  इन्दिरा  :  ठोस  प्रबोधकों  के  निर्माण  एवं  विकास  करने

 की  दिशा  में  पर्याप्त  प्रगति  हुई  इस  प्रगति  का  ब्यौरा  परमार  ऊर्जा  विभाग  के  वार्षिक  प्रतिवेदन

 में  दिया  गया  जिसकी  प्रति  संसद  के
 पुस्तकालय

 में  है

 प्रबोधकों  की  लिक्विड-हाईब्रिड  प्रणाली  पर  हमने  अभी  कोई  काम  नहीं  किया  है  ।

 पंजाब  टेलीफोन  निर्देश  दिया

 4121.  श्री  विश्वनाभि  प्रताप  सिह  :  कया  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करने  कि

 क्या  पंजाब  टेलीफोन  के  हिन्दी  अनुवाद  के  लिए  जिन  अनुवाद  श्रभिकररों

 ने  mira  किया  उनके  नाम  शर  उसका  पिछला  अनुभव  क्या  था  ah  उनमें  से  कौन-कौन

 सी  पंजीकृत  थीं  wit  कौन-कौन  सी  गेर  पंजीकृत  थीं

 क्या  डाक-तार  विभाग  में  सेवारत
 व्यक्तियों  जिनकी  श्रीताओं  उन  व्यक्तियों  के

 बराबर  थीं  जिन्हें  श्रुतविद-कार्य  दिया  गया  श्रुतविद-कार्य  के  लिए  आ्रावेदन  किया  था  कौर

 उन्हें  कायें  नहीं  दिया  और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं
 ?

 संचार  मंत्री  हेमवती  नंदन  :
 पंजाब  टेलीफोन  डायरेक्टरी  का  हिन्दी

 करने  के  लिए  जिन  अनुवाद  एजेंसियों  ने  आवेदन  किया  था  उनके  नाम  इस  प्रकार  हैं

 (1)  अ्रनुवाद

 149,  सफदरजंग
 नई  दिल्ली  |

 (2)  डा०  जब  पंजाब  हरियाणा  हिन्दी

 साहित्य  माडल  रोहतक  |

 तथापि  डाक-तार  विभाग  ने  स  काम  के  लिए  नीचे  दी  गई  दो  एजेंसियों  से  भी  aaa

 किया  था  :--
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 (3)  दिल्‍ली  प्रादेशिक  साहित्य

 20,  थियेटर  कम्यूनीकेशन  कनाट  नई  दिल्‍ली  ।

 (4)  नागरी  प्रचारिणी

 42,  mara  नई  दिल्‍ली  ।

 डाक-तार  विभाग  को  यह  जानकारी  नहीं  है  कि  ये  पंजीकृत  हैं  या  नहीं  ।

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न ही  नहीं  उठता  |

 Charges  of  Corruption  Against  I.  A.  S.  घाव I.  ?.  3.  Officers

 4122.  Shri  Siankar  Dayal  Sing’  Willthe  Prime  Minister  be  pleased  to

 state

 (a)  the  number  of  A.  and  S.  Officers  against  whom  cases  of  corrup-

 tion  have  come  to  light  during  the  last  two  years  ;

 (b)  whether  any  officer  out  of  them  has  been  suspended  after  the  charges  of

 corruption  against  him  were  proved  ;  and

 (c)  if  so,  their  number,  Statewise,  and  the  charges  against  them ?

 The  Minister

 (Shri  Ram  Niwas  Mirdha)  :

 of  State  ia  the  Ministry  of  Hom?  Affairs  ani  in  the  Department  of
 Personnel

 (a)  to  (c):  The  information  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  Table  of
 the  House.

 सेवा  निवत्त  argo  ato  एस०  अधिकारियों  का
 बड़ी-बड़ी

 कम्पनियों  में

 नौकरियां  पाना

 4123.  श्री  प्रबोध  चन्द्र  :  क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  अनेक  आई०  ats  एस०  अधिकारियों  ने  सेवा  नीति  के  बाद  बड़ी-बड़ी  कम्पनियों

 श्र  व्यापार-गृहों  में  नौकरियां  कर  ली  यदि  तो  उनकी  संख्या  कितनी  atk

 क्या  उन्हें  उन  बड़े  व्यापार-ग्रहों  में  नौकरियां  मिली  जिनके  साथ  उनके  सरकारी

 सेवा  काल  में  सम्बन्ध  रहे  हैं
 ?

 गह  मन्त्रालय  ate  कार्मिक  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  राम  निवास  :  भारतीय

 प्रशासनिक  सेवा  के  सेवानिवृत  अधिकारी  उन  अधिकारियों  के  सहित  ऐसे  भ्रमणकारी  होने  के  पुर्व

 कराई  सी ०  एस०  के  श्रधघिकारी  उन्हें  नियमों  के  भ्रन्तगंत  वाणिज्यिक  रोजगार  स्वीकार  करने  से

 पव  भारत  सरकर  की  अनुमति  लेनी  आवश्यक  नहीं  यदि  ऐसा  रोजगार  सेवानिवृत्ति  की  तिथि

 से  दो  ag  की  अवधि
 के  पुरे  होने  के  बाद  लिया

 जाये
 ।

 1  1969  से
 राज  तक  की  अवधि

 के  केवल  चार  जो  कि  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  से  सेवानिवृत्त  हुए  भाई

 ato  एस०  के
 अ्रघिकारी  रहे  उन्हें  सेवानिवृत्ति  की  दो  वर्ष  की  वर्धी  पूरी  होने  के  बाद  वारि

 ज्यिक  रोजगार  स्वीकार  करने  की  अनुमति  दी  गई  है  ।
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 मिना

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  सेवानिवृत्त  उन  अधिकारियों  को

 maa
 नद  की  जाती  है  जो  ऐसे  अधिकारी  होने  के  पूर्व  argo  सी ०  एस०  अधिकारी  केवल

 ऐसी  स्थिति  में  यदि  सरकार  संतुष्ट  हो  जाए  कि  सेवा  में  रहते  हुए  श्रधिकारी/पेंशन  लेने  वाला

 कारी  प्रस्तावित  नियोक्ता  से  ऐसे  सम्बन्ध  नहीं  रखता  जिससे  संदेह  प्रकट  हो  कि  उसने  बाद  वाले

 के  प्रति  पक्षपात किया  है  ।

 तारापुर  श्राविका  बिजलीघर  में  खराबी  के  कारण  उपभोक्ताओं  को  हुई  हानि

 4124.  श्री  प्रबोध  चन्द्र  क्या  परमाणु  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ट्राम्बे

 परमार  बिजलीघर  में  ग्रांथिक  खराबी  के  कारण  उपभोक्ताओं  को  कितनी  हानि  हुई  ?

 प्रधान  परमा ए  अर्ज  इलेक्ट्रानिक  गह  सुचना  ale  प्रसारण  मंत्री

 तथा  ग्रंतरिक्ष  मन्त्री  इन्दिरा  तारापुर  परमाणु  बिजलीघर  से  पदा  होने  वाली

 बिजली  महाराष्ट्र  तथा  गुजरात  की  arta  में  जुड़ी  हुई  ग्रिड  प्रणाली  को  सप्लाई  की  जाती  है  ।

 बिजली  की  सप्लाई  में  कमी  ग्रिड  को  बिजली  सप्लाई  करने  वाले  सभी  बिजलीघरों  के  संचालन

 का  सम्मिलित  परिणाम  होता  है  ।  इसलिए  यह  निर्धारित  करना  सम्भव  नहीं  होगा  कि  firs  में  किसी

 विशेष  बिजलीघर  के  खराब  होने  से  उपभोकक्‍्तात्रों  को  कितनी  हानि  हुई  है  ।

 TV  Stations  in  Bihar

 4125.  Shri  Ishwar  Chaudhry  Will  the  Minister  of  Information  and  Broad-

 casting  b2  pleaszd  to  state  wien  and  ware  Television  would  be  set  up  in  Bihar  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Information  and  Broadcasting  (Shri
 Dharam  Bir  Sinlia):

 The  establishment  of  a  TV  Station  in  Bihar  will  be  considered  at  the  time  of

 formulating  our  proposals  for  the  Fifth  Five  Year  Plan,

 नेरेला  के  कुछ  प्लाट  रजिस्टर  करने  से  सब-रजिस्ट्रार  का  कथित  इन्कार

 4126.  शो  हरि  किशोर  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्या  दिल्‍ली  ने  किसी  न  किसी  बहाने  नरेला  के  कुछ  प्लाटों  को  8

 1972  को  रजिस्टर  करने  से  इन्कार  कर  दिया  गया  था  जबकि  उसी  का  रजिस्ट्री  करण

 भ्रमण  पार्टियों  के  नाम  कर  दिया  गया

 यदि  तो  इस  पक्षपात  के  क्या  कारण  ak

 कया  सरकार  इस  मामले  कि  जांच  करेगी  ate  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हूँ  ?

 मन्त्रालय
 में  उप  मन्त्री  एफ़०  एच०  :  :  रिकार्ड  में  उपलब्ध

 सूचना  के  भ्रनुसार  संबंधित  सब-रजिस्ट्रार  ने  नरेला  में  स्थित  प्लाटों  के  सम्बन्ध में  दिनांक  8-5-1972

 को  इन्कार  नहीं  किया  था  यद्यपि  उक्त  तिथि  को  उसी  क्षेत्र  में  प्लाटों  के  सम्बन्ध  में  रजिस्  ट्री  करने
 के  लिए  10

 दस्तावेज  प्राप्त  हुए  थे  ।

 ate  :  प्रश्न  नहीं  उठता  |
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 8  1894  लिखित  उसर

 भारतीय  सांख्यिकीय  संस्थान  के  राष्ट्रीय  नमूना  सर्वेक्षण  विभाग  को

 अधिकर  में

 4127.  श्री  gfe  किशोर  fag  :  कया  प्रवान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारत  सरकार  ने  भारतीय  सांख्यिकीय  संस्थान  के  राष्ट्रीय  नमूना  सर्वेक्षण  विभाग

 को  इस  बीच  अधिकार  में  लेने  का  निर्णय  किया  कौर

 यदि  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 प्रधान  परमाणु  ऊर्जा  इलेक्ट्रॉनिक  गृह  सुचना  प्रौढ़  मंत्री

 तथा  अ्रतरिक्ष  मन्नी  इंदिरा  भारतीय  सांख्यिकीय  संस्थान
 के  राष्ट्र  नमूना

 सर्वेक्षण  विभाग  को  अधिकार  में  लेने  का  निकाय  5  कमाच  1970  को  किया  गया  था  ak  उक्त

 निराले  को  कार्यान्वित  किया  गया  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 सीमावर्ती  क्षेत्रों  का  दौरा  करते  समय  पीत  तथा  नाटक  प्रभाग  के  स्टाफ  श्रारटिस्टों

 के  लिये  बांड

 41  थी  नरेन्द्र  कुमार  सिंधी  क्या  सुचना  कौर  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 पा  संगीत  तथा  नाटक  प्रभाग  के  स्टाफ  श्रा्टिस्टों  को  सीमावर्ती  क्षेत्रों  का  दौरा  करते

 समय  इस  अ्राशप  के  एक  बाण्ड  पर  हस्ताक्षर  करने  पड़ते  हैं  कि  किसी  दुर्घटना  से  उन्हें  वैयक्तिक

 चोट  पहुँचने  या  मृत्यु  हो  जाने  की  स्थिति  या  उनके  सम्बन्धी  सरकार  से  कोई  मुआवजे  का  दावा
 नहीं  कर

 क्या  उक्त  बाण्ड  पर  हस्ताक्षर  करने  से  इन्कार  करने  पर  कुछ  आर्टिस्टों  को  मुरत्तिब
 कर  दिया  गया

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  में  इस  प्रकार  मुरत्तिब  किये  गये  श्रार्टस्टों  की  संख्या

 कितनी है  ate  सीमावर्ती  क्षेत्रों  का  दौरा  करते  समय  जरूरी  होने  या  मरने  वालों  की  संख्या  कितनी

 थी  are  कया  ऐसे  व्यक्तियों  को  या  उनके  सम्बन्धियों  को  मुआवजा  दिया  और

 क्या  वर्तमान  व्यवस्था  में  कोई  परिवर्तन  करने  का  विचार  है
 ?

 सूचना  कौर  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप-मन्त्री  धमंवीर  fag)  सदस्य  सेना

 विनियमों  के  सेना  वाहनों  द्वारा  यात्रियों  के  रूप  में  ले  जाये  जाने  वाले  भ्र सेनिक ों  को  बॉण्डों

 पर  हस्ताक्षर  करने  पड़ते  हैं  जिनमें  यह  वचन  देना  पड़ता  है  कि  वे  सरकार  से  किसी  मुग् राव जा  का

 दावा  या  मांग  नहीं  सिवाए  उसके  जो  किसी  अधिनियम  या  उन  पर  लागू  सांविधिक  या

 नियमों  कें  अंतगर्त  ग्राह्म  हो  ।  गीत  कौर  नाटक  प्रभाग  के  सेना  मनोरंजन  स्कन्ध  के  भ्रारटिस्टों  जिनको
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 निकटतम  रेल  स्टेशन  से  सेना  द्वारा  उपलब्ध  किए  गए  वाहनों  के  द्वारा  मनोरंजन  स्थल  तक  यात्रा

 करनी  पड़ती  है  को  इस  प्रकार  के  बांडों  पर  हस्ताक्षर  करने  पड़ते हैं  ।

 तथा  :  दस  आर्टिस्टों  जिन्होंने  गीत  ate  नाटक  प्रभाग  के  अधिकारियों  द्वारा

 उन्हें  दिए  गए  श्राइवासन  कौर  स्पष्टीकरण  के  बावज़ूद  भी  are  पर  हस्ताक्षर  करने  से  इन्कार  कर

 दिया  को  जिस  कायें  के  लिए  उनको  रखा  गया  उसके  उचित  दायित्वों  को  पूरा  न  करने  के

 आरोप  में  निलम्बित  किया  गया  था  ।

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  सीमा  क्षेत्रों  की  यात्रियों  के  दौरान  मृत्यु  का  कोई  मामला  नहीं

 gat  है  ।  तीन  दुर्घटनाएँ  हुई
 जिनमें  कुल  13  श्राटिस्टों  को  मामुली  चोटें  arg  थीं  ।  किसी  भा  मामले

 में  कोई  मुग् राव जा  नहीं  मांगा  गया  श्र  न  ही  दिया  गया  ।

 सी०  सी०  एस०  आ्रर्डीनरी  जो  उन  सरकारी  कर्मचारियों  पर

 ary  होते  हैं  कत्तव्य  का  पालन  करते  हुए  मृत्यु  हो  जाती  है  या  जिनको  वैयक्तिक  चोट

 पहुँचती
 26  1972  से  गीत  ae  नाटक  प्रभाग  के  स्टाफ  श्राटिस्टों  पर  भी  लागू  कर

 दिए  गए  हैं  ।  इस  बारे  में  आगे  ale  कोई  परिवहन  करने  का  विचार  नहीं  है  ।

 संगीत  कौर  नाटक  प्रभाग  के  स्टाफ़  श्राटिस्टों  की  सेवा  की  wafer

 4129.  श्री  नरेन्द्र  कुमार  सांघी  :  क्या  सुचना  कौर  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 क्या  जबकि  श्राकादवाणी  के  स्टाफ  आर्टिस्टों  के  सेवा  का  कार्यकाल  बढ़ाकर  55  ay

 की  arg  तक  कर  दिया  गया  गीत  कौर  नाटक  विभाग  के  स्टाफ  कलाकारों  को  यह  लाभ  नहीं

 दिये गये

 दोनों  प्रभागों  की  सेवा  दातों  में  भ्रातृ

 क्या  गीत  झर  नाटक  प्रभाग  के  कलाकारों  की  सेवाएँ  समाप्त  किये  जाने  पर  शारिवा

 उनका  करार  समाप्त  होने  पर  उन्हें  किसी  प्रकार  की  पेंशन  अथवा  उपदान  दिया  जाता  कौर

 (a)  सेवा  दाँतों  में
 दो

 विभिन्‍न  मानदण्ड  अपनाने  के  क्या  कार  हैं  कौर  झ्ञाकाशवाणी  तथा

 गीत  ate  नाटक  प्रभाग  के  स्टाफ  श्राटिस्टों  की  सेवा  शर्तों  में  समानता  लाने  में  कया  कार्यवाही  करने

 का  विचार है  ?

 सुचना  शोर  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप  मन्त्री  धर्मवीर  :  से  :  जबकि

 क  ठेके  दिये  जाते
 ७,  क

 श्ाकाशवारी  के  स्टाफ  आर्टिस्टों  को  55  वर्ष  की  ag  तक  के  लिए  लम्बी  अवधि

 गीत  और  नाटक  प्रभाग  के  स्टाफ  श्राटिस्टों  की  ठेके  की  male  भिन्न-भिन्न  होती  यह  इसलिये

 है  कि  प्रसारण  में  स्वर  का  मुल्य  होता  जबकि  गीत  कौर  नाटक  प्रभाग  के  ग्रार्िस्टों  को  साक्षात  रूप

 से  कार्यक्रम  प्रस्तुत  करने  होते  कठिन  क्षेत्रों
 के

 दौरे  करने  पड़ते
 हैं  तथा

 विभिन्न  परिस्थितियों  में  काय॑

 करना  पड़ता  है  ।  शारीरिक  मुख  शारीरिक  स्वस्थता  इत्यादि  वर्षों  तक
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 30  1  लिखित  उत्तर

 पाए  धा  हराया  बालि  p= wad
 एक  जसे  नहीं  रहते  ,  गीत  AlN  mien  लकदक  ee  अटपटा  क  लिए  55  वर्ष  की  जरायु  तक  के

 लिय ेठेके  की  पद्धति  चालू  करना  सम्भव  नहीं  है  ।  दोनों  संबंधो ंके
 मध्य  सेवा  शर्तों  में  यह  भी  मुख्य

 झझन्तर  है

 नहीं  ।  श्रार्ट्स्ट  अ्रंदादायी  भविष्य  निधि  में  भाग  लेने  के  पात्र  हैं  ।

 रोधी  दूर  करने  के  लिए  गर-सरकारी  संगठनों  ate  श्रमिक  संघों  का  भार

 सरकार  को  सहयोग

 4130.  श्री  रायबहादुर  fag  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारत  सरकार  के  गरीबी  दूर  करने  संबंधी  कार्यक्रम  में  गर  सरकारी  संगठन

 me  श्रमिक  संघ  सरकारी  तौर  पर  सहयोग  देते  हैं  ;  शौर

 यदि  at,  तो  उसकी  मुख्य  बातें  कया  हैं
 ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहन  :  तर  :  यद्यपि  सरकार  के

 *'गरीबी  ger  '  कार्यक्रम  में  कुछ  सामाजिक  संगठनों  को  सरकारी  तौर  पर  शामिल  कर  दिया

 गया  लेकिन  निजी  संगठनों  और  ट्रेड  यूनियनों  को  wal  तक  सरकारी  तौर  पर  शामिल  नहीं  किया

 है  ।  पांचवीं  योजना  संस्थागत  कौर  वित्तीय  प्रयासों  में  अ्ंघिकतम  ढील  देकर  बेरोज

 गारी  श्रद्धा-रोजगारी  सनौर  भयंकर  निम्न-स्तर  वाली  गरीबी  की  समस्या झ्र ों  पर  सीधा  प्रहार  करने

 का  प्रस्ताव  है  ।  गरीबी  उन्मूलन  के  विस्तृत  उपाय  कभी  तयार  करने  होंगे  ।  इस  प्रकार  के  उपाय
 निर्धारित  करने  ak  a  करने  में  सरकार  जब  भी  game  समझे  सभी  सम्बद्ध  संगठनों

 alt
 निकायों  से  परामर्श  करेगी  तौर  उन्हें  शामिल  भी  करेगी  ।

 Utilization  of  Licences  in  Madhya  Pradesh

 4131.  Shri  Rana  Bahadur  Singh  Will  the  Minister  of  Industrial  Develop-
 ment  and  Science  and  Technology  be  pleased  to  state

 (a)  whether  licences  granted  for  industries
 i
 in  Madhya  Pradesh have  not  been

 utilised  fully  and  the  raw  material  supplied  by  the
 Central  Government

 has also  not  been  utilised  fully  ;  and

 (b)  if  so,  whether  Government  would  propose  to  conduct  an  enquiry  into  the
 matter  and  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Industrial  Development  (Prof.  Siddheshwar  Prasad):

 (a)  &  (b)  The  nature  of  the  information  desired  is  not  quite  clear  from  the

 question.  The  Ministry  of  Industrial  Development  is  concerned  with  the  issue  of  industrial
 licences  under  the  Industries  (Development &  Regulation)  Act,  1951,  which  may  be  for

 he  establishment  of  a  new  undertaking,  substantial  expansion  or  production  of  a  new  art-
 icle  inan  existing  undertaking;  or,  for  carrying  on  business  or  shifting  the  location  of  an
 existing  undertaking.  The  utilisation  of  an  industrial  licence  for  which  new  or  additional
 capacity  is  sanctioned  involves  various  steps  before  production  could  materialise.  The
 s2tting  up  of  an  industry  normally  takes2  to  3  years  from  the  time  of  receipt  of  a  licence,
 In  some  highly  complex  and  capital  intensive  projects,  this  period  may  be  even  lon:
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 The  utilisation  of  full  licensed  capacity  depends  upon  many  factors  like  market  demand,

 power  supply,  water,  transport  facilities,  industrial  relations,  good  management,  etc.

 While  some  of  these  are  internal  to  the  undertaking,  others  concern  various  authorities

 including  the  State  Governments  and  local  bodies  etc.

 The  distribution  of  raw  materials  is  regulated  only  in  respect  of  certain  selected

 scarce  items.  There  are  various  administrative  and  statutory  measures  available  to  Gover-

 nment  for  a  check  ontheir  proper  utilisation.  There  is  no  information  that,  in  these

 matters,  the  situation  in  Madhya  Pradesh  is  unusually  different  from  other  States.  Hence,

 the  question  of  any  enquiry  does  not  arise.

 वैज्ञानिक  पुल  में  वैज्ञानिकों  का  पंजी कररा

 4132.  श्री  रणबहादुर  सिंह  क्या  विज्ञान  कौर  प्रौद्योगिक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करने  कि  :

 वैज्ञानिक  पुल  में  अरब  तक  कितने  वैज्ञानिकों  ने  अपना  नाम  पंजीकृत  कराया  है  ak

 पिछले  एक  ag  के  दौरान  aa  तक  कितने  वैज्ञानिकों  ने  रोजगार  प्राप्त  किया है  ;  सनौर

 दोष  वैज्ञानिकों  को  कब  तक  रोजगार  उपलब्ध  करा  दिया  जायेगा  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  शर  प्रौद्योगिक  मंत्री  सी  ०  :  पूल

 योजना  के  प्रारंभ  काल  से  दिनांक  1-8-1972  तक  8,863  इंजीनियर  शिल्प  वैज्ञानिक

 चिकित्सक  शादी  वैज्ञानिक  पूल  में  चुने  गये  थे  ।  इनमें  से  3,907  ने  पुल  अधिकारियों  के  रूप  में  काम

 संभाला  था ।

 विगत  एक  वर्ष  की  श्री  में  213  ga  अधिकारियों  भारत  में  नियमित  रोजगार  प्राप्त

 होने  के  परिणामस्वरूप  पूल  त्याग  दिया  ।  इसके  अतिरिक्त  पूल  में  चुने  गये  57  व्यक्ति  रोजगार

 प्राप्त  करने  की  स्थिति  में  उन्होंने  पूल  में  प्रवेश  नहीं  लिया  ।

 पूल  अघिकारी  एक  या  दो  वर्ष  की  अवधि  में  नियमित  रोजगार  प्राप्त  कर

 लेत ेहैं  ।  दिनांक  1-8-1972  के  अनुसार  पूल  में  न  कर
 रहे  कुल

 409  अधिकारियों  में  से  केवल

 17  अघिकारी  पुल  में  बाकी हैं  ।  इनको  दो  वर्ष  से  अधिक  हो  गये  हैं
 ।

 पोस्टकार्ड ों  ale  लिफाफों  के  लिए  हाथ  से  बने  कागज  का  प्रयोग

 4133.  श्री  पी०  नासिका  teat  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पोस्टकार्ड ों  शर  लिफाफों  के  लिए  हाथ  से  बने  कागज  के  प्रयोग  से  होने  वाली

 बचत  अन्य  लाभों  का  ग्रनुमान  लगाने के  लिए
 अध्ययन  किया

 गया  है  ;

 यदि  तो  ऐसा  अध्ययन  कब  किया  जायगा  ?

 संचार  मंत्री  हेमवती  नंदन  :  चूंकि  हाथ  से  बने  कागज  की  लागत

 करते अ्रधघिक  होती  इसलिए  इस  काम  के  लिए  इसका  प्रयोग  नाच  के  लिए  कोई  गम्भीर  अध्ययन

 नहीं  क्रिया  गया है  ।

 ह  टी  aay  उठता  | rot
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 केन्द्रीय  जाँच  ब्यूरो  द्वारा  रजिस्टर  किये  गये  मामले

 4134.  श्री  जी०  argo  mena  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  दो  वर्षों  में  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  विवाद  कितने  मामले  रजिस्टर  किये  गये

 श्र  उनके  परिणामस्वरूप  कितने  व्यक्तियों  पर  मुकदमे  चलाये  भ्र

 क्या  केन्द्रीय  जाँच  ब्यूरो  ने  धोखा-घड़ी  सनौर  गबन  के  कम  मामले  दर्ज  करने  का

 निकाय  किया  है  ?

 गह  मंत्रालय  शौर  कामिक  विभाग  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  ag

 1970  अ्रौर  1971
 में  केन्द्रीय  जांच  ब्युरो  ने  2144  तथा  1466  मामले  प्रारम्भिक

 जांच  भी  शामिल  ay  किए  ।  दिनांक  22-8-1972  तक  जिन  व्यक्तियों  पर  न्यायालयों  में

 मुकदमे  चलाये  गए  तथा  वर्ष  1970  तथा  1971  में  रजिस्टर  किए  गए  मामलों  की  संख्या

 705  तथा  250  है  ।

 ऐसा  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  ।  हालांकि  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  भ्र पने  ania

 के  किसी  भी  मामले  की  जांच  कर  सकता  यह  अपेक्षाकृत  अधिक  महत्त्वपूर्ण  मामलों

 पर  ही  ध्यान  देता  है  ।  साधारण  तथा  छोटे-मोटे  मामले  सामान्यतः  सम्बन्धित  विभागों  या  स्थानीय

 पुलिस  द्वारा  ही  निपटाये  जाते हैं  ।

 पार्लियामेंट  स्ट्रीट  पुलिस  नई  दिल्‍ली  के  कुछ  अघिकारियों  के  विरुद्ध  कुछ

 संसद  सदस्यों  द्वारा  शिकायत

 4135,  कुमारी  कमला  कुमारी  :
 गृह  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे
 कि  :

 कयों  पार्लियामेंट  पुलिस  नई  दिल्‍ली  के  कुछ  अधिकारियों  की  ज्यादती  शर

 दुर्व्यवहार  के  विरुद्ध  शिकायत  करते  हुए  कुछ  संसद  सदस्यों  ने  गत  मई  में  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  प्त  को  पत्र  लिखा  था  ;  श्र

 यदि  तो  संसद  सदस्यों  की  शिकायत दूर  करने  के
 लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 गह  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  एफ०  एच०  :  :  जी  ।  शिकायतें

 पार्लियामेन्ट  स्ट्रीट  पुलिस  थाने  में  भारतीय  दण्ड  संहिता  की  घारा  448/380  के  अधीन  मामला

 एफ०  भाई  कार  स०  755  दिनांक  4  1972  की  जांच-पड़ताल  के  बारे  में  थीं  ।  मामला

 मालिक  व  किरायेदार  के  विवाद  से  सम्बन्धित  जिसमें  श्रन्तग्र
 स्त

 दोनों  पक्षों  द्वारा  पुलिस  के

 विरुद्ध  शिकायतें  तथा  जवाबी  शिकायतें  की  गई  थीं  |

 मामले  की  जांच-पड़ताल  का  ara  पुलिस  थाने  से  दिल्‍ली  पुलिस  की  अपराघ  शाखा

 को  हस्तान्तरित  कर  दिया  गया  है  |

 रेखीय  सचिवालय  में  बिना  श्रधघिकारी  के  फायदों  प्रथम  श्रेणी  सेवाएं

 4136.  श्री  कातिक  उरांव  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 उन  केन्द्रीय  प्रथम  श्रेणी  सेवाओं  के  नाम  क्या  हैं  जिनका  1957  में  जारी  किये  गये

 aaa  के  भ्रन्तर्गंत  केन्द्रीय  सचिवालय  में  कोई  भ्रमणकारी  काय  नहीं  कर  रहा  है  ;  कौर

 इन  प्रथम  श्रेणी  सेवाओं  से  कोई  भी  अधिकारी  न  लेने  के  कया  कारण  हैं  ?

 गृह  मंत्रालय  शौर  कामिक  विभाग  में  राज्य  मंत्री  रामनिवास  मिर्धा
 :  एक

 विवरण  सदन  के  पटल  पर  रखा  जाता है  |

 केन्द्रीय  सचिवालय  के  पद  किसी  विशेष  सेवा  के  शझ्रधिकारियों
 के  लिए  area

 नहीं  किए  गए  हैं  ।  ये  पद  कार्य  की  आवश्यकताओं  एवं  अनुभव  तथा  प्रवरण  के  क्षेत्र  में

 प्राधिकारियों  की  उपलब्धता  के  आधार  पर  भरे  जाते  हैं  ।  विभिन्‍न  श्रे  सेवायों  में  445

 अघिकारी  जो  कि  पहले  से  ही  केन्द्रीय  सचिवालय  के  पदों  पर  कायें  कर  रहे  हैं  |

 विवरण

 निम्नलिखित  केन्द्रीय  सेवाओं  में  केन्द्रीय  सचिवालय  के  कोई  श्रधिकारी  कार्य  नहीं

 1  पुरातत्त्व  च्७ श्र्णी  —I

 2  भारत  का  वानस्पतिक  श्रे  णी--ु्ज

 केन्द्रीय  स्वास्थ्य

 4.  केन्द्रीय  राजस्व  रासायनिक

 भारत  का  भूवैज्ञानिक

 0  भारतीय  मौसम-विज्ञान

 भारतीय  नमक  श्रेणी-अब

 8  व्यापारी  बेड़ा  प्रशिक्षण  जहाज  श्र

 9.  खान  सुरक्षा  का  श्रे  णी-उ

 10  समुद्रपार  संचार

 11.  भारतीय  श्र  री  1

 12  भारत  का  प्राणिविज्ञान  श्र

 13  रेलवे  निरीक्षणालय  श्र

 14.  दिल्‍ली  एवं  ग्रन्डमान  तथा  निकोबार  द्वीपसमूह  पुलिस  ग्रह--हृ

 15,  भारतीय  निरीक्षण  श्र

 16.  डाक  यातायात  भारतीय  डाक  व  तार  यातायात

 श्रे  शामिल

 17.  केन्द्रीय  पूल  के  नवम

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  इंजीनियर-इन-चीफ  की  पदेन  अतिरिक्त  सचिव

 कौर  राज्य  लोक  निर्माण  विभागों  के  चीफ़  इ  जीनियरों  की  पदेन  सचिव  के  रूप  में  नियुक्ति

 4137.
 श्री  कातिक  उरांव  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  योजना  की  परियोजनाओं  सम्बन्धी  समिति  ने  यह  सिफारिश  की  थी  कि
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 तनो योजनाओं  को  कुशलता  युवक  फ़ियान्वित  करने  के  लिए  केन्द्रीय  a  क  निर्माण  विभाग  के  इं

 इन-चीफ  को  भारत  सरकार  के  पदेन  भ्र ति रिक्त  सचिव  ae  राज्य-लोक  निर्माण  विभागों  के  चीफ

 इंजीनियरों  को  राज्य  सरकारों  में  पदेन  सचिव  के  रूप  में  नियुक्त  किया  जाये  ;  ak

 यदि  उक्त  सिफारिश  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 गृह  मंत्रालय  कौर  कामिक  विभाग  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  निर्माण

 तथा  झ्रावास  मंत्रालय  द्वारा  दी  गई  सुचना  के  जो  कि  प्रश्न  के  विषय  से

 feat  उत्तर  इस  प्रकार है

 जी  श्रीमान  ।

 योजना  की  परियोजनाओं  सम्बन्धी  समिति  ने  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के

 इंजीनियर-इन-चीफ  को
 भारत  सरकार

 के  पदेन  श्रुतिकीर्ति  सचिव  के  रूप  में  नियुक्ति  के  लिए

 सिफारिश  की  थी  जो  कि  कार्यान्वित  नहीं  की  क्योंकि  विगत  काल  में  अनेक  बार  इस  मामले

 में  विचार  किया  गया  था  किन्तु  सहमति  न  हो  सकी  ।  इसके  साथ  प्रशासनिक  सुधार

 जिसने  इस  विषय  पर  विचार  किया  का  यह  मत  है  कि  इस  सम्बन्ध  में  यथा  पूर्व  स्थिति  कायम

 रखी  जानी  चाहिए  ।

 राज्य  लोक  निर्माण  विभागों  के  चीफ  इंजीनियरों  कौ  पदेन  सचिव  के  रूप  में  नियुक्ति  की

 सिफारिश  करने  के  सम्बन्ध  में  विभिन्न  राज्य  सरकारों  द्वारा  विचार  किया  जाना  था  ।

 बनाई  पी०  एस०  अधिकारियों  को  के  रंक  पर  नियुक्ति

 4138,  श्री  ज्योतिर्मय  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  पिछले  तीन  वर्षों

 के  दौरान  कितने  arse  पी०  एस०  अ्रधिकारियों  को  सचिव  का  रक  दिया  गया  ?

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  कृष्ण  चन्द्र  :  पिछले  तीन  वर्षों  में  किसी  भी

 भारतीय  पुलिस  सेवा  के  अधिकारी  को  भारत  सरकार  में  सचिव  का  रेंक  नहीं  दिया  गया  है  ।

 किन्तु  इस  सेवा  के  एक  अधिकारी  को  विशेष  सचिव  के  पद  पर  नियुक्त  किया  गया  है  ।

 सोदी  समूह  को  कौर  खाद्य-पत्र  जानो  करना

 4139.  श्री  ज्योतिमंय  क्या  औद्योगिक  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 तीन  वर्षों  के  दौरान  मोदी  समूह  को  कुल  कितने  लाइसेंस  ate  आशय-पत्र  जारी  किये  गये  ौर

 उनका  उद्योग  वार  एवं  उत्पाद-वार  व्यौरा  कया  है  ?

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सिद्धेश्वर  :  मोदी  समूह  की

 नियों  को  पिछले  तीन  वर्षों  में  जारी  किए  श्राद्ययपत्रों  र  औद्योगिक  लाइसेंसों  की  संख्या  शर  प्रकार

 दिखाने  वाला  विवरण  सलंग्न  है  ।  सरकार  द्वारा  जारी  किए  गये  औद्योगिक  लाइसेंसों  ale

 पत्रों  का  विवरण  समय-समय  पर  बुलेटिन  arm  इण्डस्ट्रियल  लाइसेंस  एण्ड  एक्सपो

 साप्ताहिक  रोड  जरनलਂ  कौर  मासिक  श्राफ  इण्डस्ट्री  एण्ड  ट्रेडਂ  में

 प्रकाशित  किया  जाता  है  ।  इन  प्रकाशनों  की  प्रतियाँ  संसद  पुस्तकालय  में  उपलब्ध  हैं  ।
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 विवरण

 ay  लाइसेंस  ग्राह्य  पत्र

 एन ०  यू०
 id

 ई०  एन०  ए०  सी०  को  वी०  योग  एन०  यु०  एस०  ई०  एन०  ए०  योग

 1969  2

 1970

 1971
 a

 Nee

 बड़ी  व्यापार  कम्पनियों  तथा  विदेशी  कम्पनियों  द्वारा  पिछड़े  क्षेत्रों  में

 लाइसेंसों  का  उपयोग

 4140.  श्री  ज्योतिमंय  बसु  :  क्या  प्रौद्योगिक  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  क  रंगे  कि  :

 वर्ष  1970-71  शौर  1971-72  में  कितनी  बड़ी  स्वतन्त्र  कम्पनियों  ate  विदेशी

 कम्पनियों  ने  उन्हें  प्राप्त  लाइसेंसों  का  उपयोग  पिछड़  क्षेत्रों  में  उद्योग  लगा  कर  कौर  इन  बड़ी

 स्वतन्त्र  प्रथा  विदेशी  कम्पनियों  के  नाम  क्या  तर

 इनमें  से
 प्रत्येक  कम्पनी  ने  प्रत्येक  राज्य  के  पिछड़े  क्षेत्रों  में  वह  1970-71  ak

 1971-72  मे  किस-किस  किस्म  के  उद्योग  स्थापित  किये  हैं  ?

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उप  मन्त्री  सिद्धपुर  :  कौर  :  इस

 ग्रन्थि  में  केवल  एक  लाइसेंस  जारी  शुभ्रा  तथा  कार्यान्वित  किया  गया  है  ।  मसूर  राज्य  में  एक  पिछड़े

 इलाके  में  पर्याप्त  विस्तार  हेतु  यह  लाइसेंस  मेसर्स  इंडियन  एल्युमिनियम  कलकत्ता

 जो  कि  एक  अधिक  विदेशी  पूंजी
 वाली  कंपनी  को  दिया  गया  है  ।

 विदेशी  सहयोग  वाले  औद्योगिक  कारखानों  के  लिए  लाइसेंस

 4141,  डा०  हरिप्रसाद  फार्मा  :  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  हाल  ही  में  विदेशी  सहयोग  वाले  उन  औद्योगिक  कारखानों  के  लिये

 लाइसेंस  देने  का  निर्णय  किया  है  जो  विशेष  रूप  से  निर्यात-प्रधान

 यदि  तो  उस  निर्णय  की  मुख्य  बातें  क्या

 इस  वर्ष  के  प्रारम्भ  में  सरकार  के  पास  ऐसे  उपक्रमों
 के  लिये  कितने  areas

 शीन  थे  कौर  उनमें  से  कितनों  को  मंजूर  किया  गया  है  ate  इस  निर्णय  के  भ्रनुसार  जिन  उद्योगों  के
 सौर  छाग

 लिये  अनुमति  दी  गई  है  उनका  नला  T41  at
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 क्या  सरकार  ने  व्यापार  कार्यों  में  विदेशी  भागिता  की  अनुमति  भी  देने  का  निचय

 किया  है  ale  यदि  तो  इस  प्रकार  किन  व्यापार  कार्यों  की  अनुमति  दी  जायेगी  ौर  विदेशी

 योगों  के  प्रति  हष्टिकोरा  में  उदारता  के  क्या  कारण  हैं  ?

 औद्योगिक  विकास  वस्त्रालय  में  उप  मन्त्री  सिद्ध वर  :  से  :  विदेशी

 सहयोग  के  बारे  में  सरकार  का  1969  में  इसके  सम्बन्ध  में  तेयार  किए  गए

 मार्गदर्शी  सिद्धान्तों  में  बता  दिए  गए  हैं  ।  यह  दृष्टिकोण  चयन  पर  शभ्राधारित  है  जिसमें  उन  क्षेत्रों  में

 जिनमें  प्रोद्योगिकी  waar  उत्पादन  में  काफी  अन्तर  देश  के  अन्दर  द्रुतगामी  प्रोद्योगिकी  विकास

 का  सुनिश्चय  करने  के  मूलभूत  उदेश्य  को  पूरा  करने  में  देश  में  उपलब्ध  संसाधनों  का  इष्टतम

 उपयोग  करते  हुए  जानकारी  आयात  करने  की  आवश्यकता  को  ध्यान  में  रखा  गया  है  |

 मार्गदर्शी  सिद्धान्तों  में  जबकि  कम  प्राथमिकता  वाले  waar  गैर  झ्रावश्यक  क्षेत्रों  में  विदेशी

 सहयोग  के  प्रस्तावों  पर  सामान्य  रूप  से  विचार  नहीं  किया  जाता  है  किन्तु  ऐसे  मामलों  में  छूट  दी

 जा  सकती  है  जिनमें  विदेशी  सहयोगी  अपत  उत्पादन  के  अधिक  अंश  का  निर्यात  करने  के  लिए

 सहमत  हो  जाता  है  ।  व्यापार  संबंधी  कराये-कलापों  के  लिए  विदेशी  सहयोग  के  लिए  अनुमति  न  देने

 की  सामान्य  नीति  में  भी  छूट  दी  जा  सकती  है  ।  जहाँ  इस  प्रकार  के  सहयोग  का  उद्देश्य  केवल  निर्यात

 बिक्री  बढ़ाना  हो  तो  ये  छूटें  देने  में  भारतीय  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  की  श्रायश्यकता  के  महत्त्व

 विद्वेष रूप  से  गैर  परम्परागत  उत्पादों  के  निर्यात  के  महत्त्व  को  ध्यान  में  रखा  जाता  है  ।

 निर्यातोन्मुख  एककों  के  लिए  विदेशी  सहयोग  के  बारे  में  सरकार  की  नीति  में  हाल  में  कोई

 भी  परिवर्तन  नहीं  gare  ।
 |

 1-1-72  को  विदेशी  सहयोग  के  12  प्रस्ताव  जिनमें  फर्मों  ने  अरपन  उत्पादों  का  50%

 भ्रमणा  उनसे  अ्रघिक  निर्यात  करने  का  प्रस्ताव  रखा  विचाराधीन  थे  ।  जुन  1972

 की  अ्रवधि  में  सरकार  ने  इस  प्रकार  के  9  प्रस्तावों  के  लिए  स्वीकृति  दी  उनके  ब्यौरे  अनुबन्ध  मे

 दिए  गए  हैं  ।
 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  दी ०  3572/72]

 श्रन्तरज्यीय  विवाद

 4142,  श्री  के०  लकप्पा

 श्री  पी०  गंगादेवी  :

 क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  कि

 क्या  अन्तर्राज्यीय  विवादों  को  हल  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  ने  प्रयास  शुरू  कर

 दिये  अर

 यदि  तो  तत्संबंधी  मुख्य  बातें  क्या  कौर  क्या  राज्य  सरकारें  इस  मामले  में

 केन्द्रीय  सरकार  के  प्रस्तावों से  सहमत  हैं  ?
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 गृह  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्री  एफ़०  एच०  :  कौर

 सदस्य  महोदयों  के  मन  में  क्षेत्रीय  दावों  के  कारण  dar  होने  वाले  अन्तर्राज्यीय  सीमा  विवाद हैं
 ।  ऐसे

 तीन  विवाद  जो  कभी  विद्यमान  हैं  उनका  संबंध

 (1)  क़सम  नागालैण्ड  सीमा  ।

 (2)  हरियाणा  व  हिमाचल  प्रदेश  की  सीमा  ।

 (3)  महाराष्ट्र  व  मैसूर  कौर  मैसूर  व  केरल  के  मध्य  की  सीमा  at  से  e  |

 अ्रसम  नागालैण्ड  की  सीमा  के  संबंध  में  तथ्यों  का  पता  लगाने  और  किसी  समंजन  की

 दिखता  तथा  एक  सोसम्मा  हल  भी  निकालने  के  बारे  में  एक  सलाहकार  नियुक्त  किया  गया  है  |

 उनकी  सिफारिशों  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  ।  जहां  तक  अन्य  दो  मामलों  का  संबंध  संबंधित

 मुख्य  मन्त्रियों  के  बीच  संभावित  सहमति  के  क्षेत्रों  का  पता  लगाया  जा  रहा  कभी  कोई  ठोस

 प्रस्ताव  सामने  नहीं  राए  हैं  ।

 राज्यों  के  बीच  विवादों  को  समाप्त  करना

 4143.  श्री  के०  लक प्पा :

 atta: श्री  पी०  गे  है  |

 क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राज्यों  के  बीच  सीमा-विवादों  को  समाप्त  करने  के  बारे  में  कुछ  मुख्य  मन्त्रियों  ने

 सुभाव  दिया  शर

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 गृह  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्री  एफ़०  एच०  सरकार  को
 किसी  मुख्य

 मन्त्री  से  राज्यों  के  बीच  सीमा-विवादों  को  समाप्त  करने  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  gar  है  ।

 sat  नहीं  उठता  |

 उत्तर  प्रदेश  में  प्रति  व्यक्ति  ara

 4144,  श्रीमति  सावित्री  इमाम  क्या  योजना  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  में  उत्तर  प्रदेश की
 प्रति  व्यक्ति  औसत  are

 कितनी

 पंजाब  भ्र  हरियाणा  की  प्रति  व्यक्ति  औसत  arr  कितनी  कौर

 उत्तर  प्रदेश  में  इसकी  प्रति दा तता  कम  होने  के  क्या  कारण  हैं  कौर  इसे  देश  के  समृद्ध

 2 +?
 राज्यों  के  बराबर  लाने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम  क
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 योजना  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  मोहन  :  से  के

 पिछले  तीन  वर्षों  में  राज्यों  की  प्रति  व्यक्ति  ara  के  अनुमान  प्रभी  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।  परन्तु  1962-

 63  से  1964-65  तक  की  अवधि  के  संबंध  में  केन्द्रीय  सांख्यिकीय  संगठन  द्वारा  राज्यों  की  प्रतिव्यक्ति

 ma  के  जो  तुलनात्मक  अनुमान  भेजे  गए  हैं  उनके  उत्तर  महाराष्ट्र

 पंजाब  तथा  हरियाणा  की  औसत  arr  प्रतिव्यक्ति  निम्न  प्रकार  है

 राज्यों  की  तीन  वर्षों  की  अ्रौसत

 Tfr= alge  यक्ति

 मूल्यों

 )

 उत्तर  प्रदेश
 306

 तमिलनाडु
 400

 478

 महाराष्ट्र
 पजाब  492

 445

 उत्तर  प्रदेश  में  भ्रपेक्षाकृत  कम  प्रतिव्यक्ति  प्राय  सामान्यतया  कई  मिश्रित  कारणों  का

 राम  इन  कारणों  में  ये  भी  सम्मिलित  हैं--ऐतिहासिक  भौतिक-भौगोलिक

 पर्याप्त  अवस्थापना  संबंधी  सुविचारों  की  कमजोर  संस्थागत  ढ़ांचा  इरादी  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  श्रमिक  विकास  की  गति  को  तेज  करने  के  लिए  भारत  सरकार  द्वारा  किए

 गए  मुख्य
 उपाय  निम्न  प्रकार  हैं

 (1)  अतिरिक्त  केन्द्रीय  सहायता

 राष्ट्रीय  विकास  परिषद्‌  द्वारा  अनुमोदित  चौथी  पंचवर्षीय  योजनाश्रों
 के  लिए  राज्यों  को

 केन्द्रीय  सहायता  प्रदान  करने  के  लिए  सूत्र  इस  प्रकार  निर्धारित  किया  गया  है  कि  उससे  उत्तर  प्रदेश

 जैसे  कम  समृद्ध  राज्यों  को  सहायता  मिलेगी  ।  यह  बात  निम्नलिखित  तथ्यों  से  स्पष्ट  है

 60  प्रतिशत  केन्द्रीय  सहायता  जनसंख्या  के  ग्रा घार  पर  भ्रावंटित  की  जाती  है  ।  उत्तर

 प्रदेश
 की

 जनसंख्या  बहुत  अधिक  है  इस  कसौटी  से  उसे  लाभ  है
 |

 राज्यों  को  आवंटित  की  जाने  वाली  दस  प्रतिशत  सहायता  उन  राज्यों  को  वितरित  की

 गई  जिनकी  प्रतिव्यक्ति  ore  राष्ट्रीय  ated  से  कम  है  ।  उत्तर  प्रदेश  भी  इसी  ar  में

 जाता  है  मत  उसे  भी  इस  कसौटी  पर  विशेष  सहायता  दी  गई  है  ।

 (2)
 औद्योगिक  दुष्टि  से  पिछड़ें  चुने  हुए  जिलों  को  केन्द्रीय  श्रमिक  सहायता

 विषमताएँ  दूर  करने  के  लिए  उठाए  गए  एक  महत्त्वपूर्ण  कदम  से  पिछड़े  क्षेत्रों  में  प्रौद्योगिक

 विकास  की  गति  बढ़  रही  है  ।  पाण्डे  तथा  विन्दु  समितियों  की  रिपोर्टों  में  निर्धारित  कसौटी  के
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 सार  केन्द्रीय  ग्रामीण  सहायता  के  लिए  उत्तर  प्रदेश  में  दो  जिले--बलिया  तथा  चुने  गए  हैं  ।

 चार  जिले  ब्र  चुनने  के  लिए  राज्य  सरकार  से  प्रस्ताव  मांगे  गए  हैं  ।

 (3)  वित्तीय  geal  से  रियायती  faa

 चौथी  योजना  में  प्रौद्योगिक  विकास  के  लिए  सार्वजनिक  वित्तीय  संस्थाओं  a  रियायती  दर

 पर  धन  प्राप्त  करने  के  लिए  निम्नलिखित  36  जिलों  का  चयन  किया  गया  है

 पीली

 टिहरी  तथा  उत्तर  काशी  |

 (4)  पिछड़े  क्षेत्र

 उत्तर  प्रदेश  में  कई  भ्रत्यघिक  पिछड़े  क्षेत्र  इस  तथ्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इन  पिछड़े

 क्षेत्रों  के  त्वरित  विकास  के  लिए  राज्य  सरकार  को  सलाह  दी  गई  है  कि  वह  इन  पर  fady  ध्यान

 ये  क्षेत्र

 बांदा

 टिहरी  उत्तर  पिथौरागढ़  तथा  देहरादून  ।

 (5)  विशेष  केन्द्रीय  स्कीमें  :

 ग्रामीण  समुदाय  के  कमजोर  वर्गों  के  लिए  तथा  अल्पकालिक  एवं  सूखाग्रस्त  क्षेत्रों  के  विकास

 के  लिए  निम्नलिखित  विशेष  केन्द्रीय  स्कीमें  भी  प्रारम्भ  की  गई  हैं  :--

 wy  कृषक  विकास  समीकरण  :  ऐसी  चार  परियोजनाएँ

 फतेहपुर  तथा  प्रतापगढ़  जिलों  में  से  प्रत्येक  में  एक-एक  ।

 सीमान्त  कृषकों  तथा  खेतीहर  मजदूरों  सम्बन्धी  परियोजनाएं  . .  ऐसी  दो

 नाएँ  हैं--मथुरा  तथा  बलिया  जिलों  में  से  प्रत्येक  में  एक-एक  |

 बारानी  खेती  खेती  की  तीन  परियोजनाएँ  आगरा  तथा

 गाजीपुर  जिलों  में  ।

 wan  हैं CY
 सूखाग्रस्त  क्षेत्र  कार्यक्रम  छः  परियों  ष

 --

 वाराणसी  तथा  मिर्जापुर  जिलों  में  से  प्रत्येक  में  एक-एक  ।

 ग्रामीण  रोजगार  के  लिए  जोरदार  कार्यक्रम  प्रदेश  के  सभी  जिले  इस

 स्कीम  के  अ्रन्तगंत  हैं  ।
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 मार्गदर्शी  सघन  ग्रामीण  रोजगार  परियोजना  सघन  ग्रामीण  रोजगार

 परियोजना  के  gata  एक  खण्ड  में  अर्थात्  राज्य  के  बलिया  जिले  के  वन्स दिह  में  एक  परियोजना

 का  कार्यान्वयन  किया  जायेगा  |

 भारत  सरकार  के  कार्यालयों  में  भरे  न  गए  स्थान

 4145.  श्री  बनमाली  पटनायक  :

 डा०  लक्ष्मीनारायण  पाण्ड्य  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वर्ष  1971  site  1972  में  भारत  सरकार  के  विभिन्‍न  कार्यालयों  में  अनुभाग

 अधिकारी  तथा  इससे  ऊंचे  पदों  पर  हरनेक  पदोन्नतियों  दी  गई  हैं  ;

 क्या  अनुभाग  अघिकारी  से  नीचे  के  अनुवर्ती  पदों  को  या  तो  भरा  नहीं  गया  है  या

 वे  समय  पर  पदोन्नति  न  दिए  जाने  के  कारण  व्यतीत  हो  गए  हैं  ;  कौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 गृह  मंत्रालय  कौर  कार्मिक  विभाग  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  जी

 श्रीमानु  ।  ऐसा  झ्रनुमान  लगाया  जाता  है  कि  set  में  पूछी  गई  सुचना  का  सम्बन्ध  केन्द्रीय

 लय  सेवाओं  के  विभिन्‍न  ग्र  डॉ  में  की  गई  पदोन्नतियों से  है  ।

 तथा  :  केन्द्रीय  सचिवालय  सेवाओं  में  अनुभाग  अधिकारी  के  ग्रेड  तथा  उससे

 निम्न-स्तर  eas  विकेन्द्रीकृत  ग्रह  हैं प्र ौर  उनमें  पदोन्नतियों  तत्सम्बन्धी  संवर्गों  द्वारा  सुसंगत

 सांविधिक  नियमों  के  उपबन्धों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  की  जाती  हैं  ।  इस  विभाग  को  जानकारी

 नहीं  भाई  है  कि  विकेन्द्रीकृत  ग्र  डॉ  में  किसी  पद  को  भरा  नहीं  गया  है  या  समय  पर  पदोन्नतियों

 न  दिये  जाने  के  कारण  व्यतीत  at  गये  हैं  ।

 स्वतंत्रता  की  रजत  जयन्ती  समारोह  पर  होने  वाले  खच  का  अ्रतुसान च्

 4146,  श्री  बनमाली  पटनायक  :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  स्वतंत्रता

 की  रजत  जयन्ती  समारोह  के  विभिन्‍न  कार्यक्रमों  पर  कितनी  धनराशि  as  होने  का  अनुमान  है  ?

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  25  वीं  जयन्ती  कार्यक्रम  15

 1972  से  आरम्भ  होकर  सारे  at  चलना  है  ।  अतः  सम्भावित  व्यय  की  राशि  बताना  इस
 अवस्था  में  सम्भव  नहीं  है  ।

 कार्यक्रम में  कम  से  कम  समारोह  शामिल  किए  गये  हैं  ।  अधिकांश  मद  कल्याण
 तथा  शैक्षणिक  कार्यों  से  संबंधित  हैं  जो  योजना  में  पहले  ही  सम्मिलित  हैं  कौर  कुछ  के
 लिये  कुछ  भ्र ति रिक्त  धन  स्वीकृत  जा  सकता  है  ।  इन  क  Tart  से

 ९९11  स  याति  समारोह
 के  रूप  में  कोई  चीज  न  तो  सम्भव  है  ae  न  आवश्यक  |
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 Industrial  Dispute  in  Bharat  Electrical,  Hardwar

 4147.  Shri  Mulki  Raj  Saini:  Will  the  Minister  of  Industrial  Development  and

 Science  and  Technology  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Industrial  Development
 reached  any  agreement  in  regard  to  the  industrial  dispute  in  Bharat  Heavy  Electrical
 Limited,  Hardwar  in  the  first  week  of  June;

 (b)  if  so,  with  which  union  ;

 (c)  whether  the  said  Union  is  a  recognised  one  ;  and

 (0)  if  not,  the  reasons  for  dealing  with  unrecognised  Union  in  the  matter  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Industrial  Development  (Prof.  Siddheshwar  Prasad)  :

 (a)  Yes,  Sir.

 (b)  The  H.E.L.
 Workers

 Association.

 (c)  No,  Sir.

 (d)  A  notice  of  strike  for  6th  June,  1972  had  been  received  from  the  H.E.L.
 Workers  Association  and  there  was  a  major  discussion  on  this  in  the  Rajya  Sabha.  Taking
 the  cue  from  this  discussion  and  also  in  the  Government’s  anxiety  to  avoid

 interruption  to
 production  at  this  unit  which  would  result  in  delay  in  the  supply  of  equipment  vital  for  the
 country’s  power  development  programme,  it  was  considered  that  it  would  be  in  the  Public
 interest  to  discuss  with  the  Association  the  issues  raised  by  them  in  their  strike  not  ice.
 The  agreement  was  a  result  of  this  discussion  which  averted  the  strike  that  Should  have
 otherwise  materialised  and  adversely  affected  vital  production.

 इस्पात  ate  झ्रल्यूमिनियम  के  उघोगों  का  गर-सरकारी  क्षेत्र  में  कार्यकर रा
 4148.  कुमारी  कमला  कया  श्रौद्योगिंक  बिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि  इस्पात  श्र  भ्रल्यूमिनियम  का  गेर-सरकारी  क्षेत्र  में  उत्पादन  करने  की  अनुमति  देने  के

 कया  कारण  हैं  ?

 श्रौदर्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उपमंत्री
 सिद्ध  eat  उर्वरक  कौर

 यम  औद्योगिक  नीति  संकल्प  1956  की  अनुसूची  हमें  जाते  इसके  भ्रनुसार  गैर-सरकारी

 उद्यमियों  को  भी  स्वयं  श्रथवा  राज्य  सरकार  की  भागीदारी  सहित  इस  क्षेत्र  में  विकास  करने  का

 अवसर  प्राप्त  होगा  |

 प्रौद्योगिक  नीति  संकल्प  1948  के  पश्चात  गेर-सरकारी  क्षेत्र  में  कच्चे  लोहे  से  समेकित

 इस्पात  संयंत्र  में  इस्पात  बनाने  की  अनुमति  नहीं  है  ।  निर्धारित  क्षमता  के  genie  ढला  लोहा

 बनाने  की  स्वीकृति  है  क्योंकि  ae  बहुधा  सीमित  प्रयोग  के  लिए  अथवा  ढलवा  लोहे  की  स्थानीय

 मांग  को  पुरा  करने  के  लिए  होता  है  |

 मंसूर  राज्य  alanine  पु  जी  निवेश  तथा  विकास  निगम  द्वारा  एक्टरों  का  निर्माण

 4149,  कुमारी  कमला  कुमारी  :  क्या  श्रौद्योयोगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि :
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 (®)  क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  मंसुर  राज्य  औद्योगिक  पूजी  नि  वेश  तथा  विकास  निगम  के

 एक  स्कूटर  कारखाना  लगाने  के  लिए  भ्रामक-पत्र  जारी  किया  है  ;  कौर

 यदि  तो  इस  निगम  द्वारा  अब  तक  कितनी  प्रगति  की  गई  है  ?

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सिद्ध  sat  :  जी

 अभी  अधिक  प्रगति  नहीं  हो  पाई  है  ।

 Payment  of  Bonus  to  Workers  in  Bharat  Electricals,  Ranipur,  Hardwar

 4150.  Shri  Mulki  Raj  Saini  :

 ShriMukamChand  Kachwai  :Will  the  Minister  of  Industrial  Development
 and  Science  and  Technology  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  amount  of  bonus  paid  in  Bharat  Heavy  Electricals  Limited,  Ranipur,
 Hardwar  during  the  years  1970-71  and  1971-72;  and

 (b)  if  no  bonus  has  been  paid,  the  reasons  therefor  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Industrial  Development  (Prof.  Siddheshwar
 Prasad)  :

 (a)  Nil.

 (b)  The  Hardwar  Unit  of  B.H.E.L.  has  not  made  any  profit  so  far,  nor  has
 minimum  bonus  under  the  payment  of  Bonus  Act  1965,  become  payable  at
 this  plant.

 Report  of  Action  Committee  on  Public  Undertaking  Regarding
 Bharat  Heavy  Electricals  Ltd.  Hardwar

 4151.  Shri  Mulki  Raj  Saini  Will  the  Minister  of  Industrial  Development  and

 Science  and  Technology  be  pleased  to  state  ;

 (a)  whether  Shri  Nitish  D2,  Member,  Action  Committee  on  Public  Sector  Unde-

 ertakings  visited  Bharat  Heavy  Electricals  Limited,  Hardwar  in  the  first

 week  of  August,  1972;  and

 (b)  if  so,  the  gist  of  the  report
 submitted

 by  him  in  regard  to  that  undertaking?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Industrial  Development  (Prof.  Siddheshwar

 Prasad)  :

 (a)  Yes,  Sir.

 (b)  No  report  has  been  received  from  Shri  De  either  by  the  BH  E  or  by  this

 Ministry.

 कोल्हापुर  में  टेलीविजन  केन्द्र  को  स्थापना

 4152.  श्री  राजाराम  दादा  साहिब  निम्बालकर
 :

 क्या  सुचना  ate  प्रसारण  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  पांचवी  पंचवर्षीय  योजना  में  कोल्हापुर  में  टेलीविजर  केन्द्र  स्थापित

 करने  का  सरकार  का  प्रस्ताव  है
 ?
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 सुचना  ौर  प्रसारण  wearer  में  उप-मन्त्री  घमंवीर
 :  नहीं  ।

 कोल्हापुर में  टैक्स  की  स्थापना

 4153.  श्री  राजाराम  दादा  साहिब  निकालकर  :  क्या  संचार  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  महाराष्ट्र  में  कोल्हापुर  में  टेलेक्स  की  स्थापना
 में

 क्यां  कठिनाइयां  पेश  ar  रही  ?

 संचार  मंत्री  हेमवती  नंदन  :  मौजुदा  एक्सचेंज  की  इमारत  में  टैक्स  का

 उपस्कर  लगाने  के  लिए  कुछ  परिवर्तन  करने  की  आवश्यकता  है  ।  आवश्यक  परिवर्तन  करने  के  बाद

 यह  एक्सचेंज  लगा  दिया  जाएगा  |

 महाराष्ट्र  में  डायल  घुमाकर  टेलीफोन  करने  की  प्रणाली  आरम्भ  करना

 4154,  श्री  राजाराम  दादा  साहिब  निम्बालकर  :  क्या  संचार  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 सरकार  का  महाराष्ट्र  में  डायल  घुमाकर  टेलीफोन  करने  की  प्रणाली

 acer  करने  का  विचार है

 क्या  इस  परिवर्तन  के  बाद  वर्तमान  टेलीफोन  प्रणाली  का  संचालन  करने  वाले

 चोरियों  की  नौकरी  को  खतरा  हो  जाएगा  ;

 क्या
 इसके

 परिणामस्वरूप  कोल्हापुर  का  बम्बई  तथा  भारत  के  सत्य  प्रमुख  नगरों  से

 सीधा  सम्पकं  हो  जायेगा  ?

 संचार
 मंत्री  हेमवती  नंदन

 :  जी  हाँ  ।  कोल्हापुर  के  मौजुदा  मूल

 एक्सचेंज  को  शरारों  एक्सचेंज  में  बदलने  का  प्रस्ताव  है  ।  इसके  लिए  उपस्कर  का  निर्माण  1972-73
 पवन  ण  ५ में  किया  जा  रहा  है  ।  आशा  है  कि  यह  met  एक्सचेंज  1975  गर  MI  दिया  जाएगा  |

 जी  नहीं  ।

 5  वीं  पंचवर्षीय  योजना  में  कोल्हापुर  का  बम्बई  और  भ्रमण  प्रमुख  नगरों  से  संबंध

 जोड़े  जाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 ware  रियासतों  के  कर्मचारियों  को  खपाया  जाना

 4155.  श्री  परि पूर्णा नन्द  पैन्यूंली  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  टिहरी  रामपुर  कौर  बनारस  की  भूतपूर्व  रियासतों  के  कई  सौ

 चारियों  को  उत्तर  प्रदेश  की  सेवायों  में  कभी  तक  नहीं  खपाया  गया  है  जैसा  कि  भारत  सरकार  श्र

 इन  रियासतों  के  भूतपूर्व  नरेशों  के  बीच  विलय  के  aaa में
 उपबंध  है  ;

 यदि
 तो  इसके  कया

 कारा हैं  ;  wie

 इस  प्रकार  खपाये  न  गये  कर्मचारियों  की  कौर  साथ  ही  कर्मचारियों  की  संख्या
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 को  टेक कितनी  है  जो  राज्य  सरकार  के  करमचारियों  प्राय  aa  सेवानिवृत्ति  तथा  अरन्य  लाभ  प्राप्त  किए  बिना

 या  तो  रिटायर  हो  गए  हैं  या  परलोक  सिधार  गए  हैं
 ?

 गह  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  :  से  :  सुचना  एकत्रित  की

 जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायगी  ।

 गत  महीनों  के  दौरान  दिल्‍ली  के  टेलीविजन  केन्द्र  में  पदों

 कें  लिए  किया  गया  चीन

 4156.  श्री  राजदेव  fag :

 श्री  एस०  एम०  बनर्जी  :

 क्या  सूचना
 कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगें
 किं  :

 कया  गत  छः  महीनों  के  दौरान  दिल्ली  के  टेलीविजन  केन्द्र  में  पदों  के

 लिए  कुछ  व्यक्ति  चुने  गये  हैं  ;

 श्राकाशवारी  के  करमचारियों  तथा  ग्र घि कारियों
 केਂ

 कितने  सम्बन्धियों  को  चुना

 गया  है  ;

 कया  इन  पदों  के  लिए  चुने  गये  अधिकतर  व्यक्तियों  को  आकाशवाणी  दिल्ली  के

 टेलीविजन  केन्द्र  में  दीघंकालीन  नैमित्तिक  ara  पर  बुक  करके  प्रशिक्षण  दिया  गया  था  ;  कौर

 उन  व्यक्तियों  के  नामों  की  सुची  जो  श्राकाशावाणी  के  कर्मचारियों  के  सम्बन्धी  है  तथा

 जिनको  चयन  से  नैमित्तिक  श्राघार  पर  बुक  किया  गया  संभा-पटल  पर  रखी  जायेगी  ?

 सूचना  घौर  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  धमंवीर  :  हां  ।

 तथा  :  दिल्‍ली  के  टेलीविजन  केन्द्र  में  9  श्रे  रियों  के  पदों  के  लिए  चुने  गए

 71  व्यक्तियों  में  से  झ्र भी  तक  16  को  नियुक्त  किया  गयां  है  ।  इन  16  व्यक्तियों  में  से  6  mare

 वाणी  के  कर्मचारियों  के  सम्बन्धी  हैं  इन  6  व्यक्तियों  में  से  4  को  जिनके  नाम  संलग्न  विवरण

 में  दिए  गए  हैं  ।  उनके  चुने  जाने  से  पूर्वे  कंज्युप्लल  ग्रा चार  पर  बुक  किया  जा  रहा  था  ।

 विंडसर

 ऋम  संख्या  व्यक्तियों  के  नास  जिस  पद  पर  नियुक्ति  हुई  ataaa

 1  लाइटिंग  मैन  सा श्री  चतुर्वेदी

 2  श्री  सुभाष  चन्द्र
 तथैव  श्री  सुभाष  we  इस

 बीच  त्याग  पत्र  दे

 चुके

 श्री  at  सिह  तथा

 श्री  मुनेश  कुमार  तथैव
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 प्रस  सूचना  ब्यूरों  के  केन्द्रीय/शाखा  कार्यालयों  का  कार्य कर रण

 4157.
 श्री

 जगन्नाथ
 राव  जोशी  :  क्या  सूचना

 तौर  प्रसारण  मंत्री यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 प्रस  सुचना  ब्यूरो  के  क्षेत्रीय  शाखा  कार्यालय  कहां-कहां  स्थित  उन  पर  कितना

 वार्षिक  खर्चे  किया  जाता  है  तथा  उनके  कृत्य  क्या  हैं

 गत  तीन  वर्षों  में  प्रति  ag  प्रचार  अधिकारियों  को  प्रचार  ara  के  लिए  मंत्रियों के

 साथ  जाने  के  लिए  दिल्‍ली  से  उन  स्थानों  तक  कितनी  बार  हवाई  यात्रा  की  मंजूरी  गयी  यद्यपि

 इस  कार्य  की  देख-रेख  के  लिए  तत्सम्बन्धी  प्रेस  सुचना  ब्युरो  के  क्षेत्रीय/शाखा  कार्यालय  वहां  थे

 साथ  जाने  वाले  इन  प्रचार  अधिकारियों  पर  इस  प्रकार  कितना  वार्षिक  व्यय  किया

 जाता है  ;

 इस  व्यय  में  कमी  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है
 ?

 सूचना  कौर  प्रसारण  मन्त्रालय
 में

 उप-मन्त्री  धर्मवीर  fag)  :  एक  जिसमें

 अ्रपेक्षित  जानकारी  दी  हुई  संलग्न  है  । थ

 c
 यात्रा प्र ों  कौ  संख्या ag  व्यय  की  राशि

 तथा

 रुपये

 1969-70  25  17,229.45

 1970-71  34  11,671.20

 1971-72  14  12,692.60

 पत्र

 कबायली  द

 अधिकारियों  को  मुख्यालय  से  यात्रा  पर  दिल्ली  से  बाहर

 सम्मेलनों तथा  अन्य  प्री  को ह  र  करने के  लिए  कंवल  तभी  भेजा  जाता है  जब  ऐसा  करना

 अ्रावश्यक  हो  |

 विवरण

 जिन  स्थानों  में  पत्र  सुचना  कार्यालय  के  प्रादेशिक/शाखा  कार्यालय  स्थित  हैं  वे  इस

 प्रकार हैं  —

 जालन्धर  15.  दिलाने

 लखनऊ  16.  बम्बई

 वाराणसी  17,  म्रहमदाबाद

 18.  नागपुर

 19.  पूना

 श्री  नगर  20.  पराजय
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 7  जम्मू  21.  राजकोट

 इन्दौर  22.  मद्रास

 कलकत्ता  23,  बंगलौर

 10  24,  हैदराबाद

 11  पटना  25,  त्रिवेन्द्रम

 12  गोहाटी  26.  कोचीन

 13  अं गर तल्ला  27,  विजय  वाड़ा

 14

 वर्ष  1971-72  के  दौरान  प्रादेशिक/शाखा
 कार्यालय  पर

 हुमा  व्यय  31,58,446

 रुपए 40  पेसे  ।

 प्रादेशिक/शाखा  कार्यालयों  के  काम  हैं  :--

 (1)  राज्य  सूचना  निदेशालयों  से  तालमेल  लगाए  रखना  ;

 (2)  उनके  क्षेत्रों  में  स्थित  केन्द्रीय  सरकार  के  संगठनों  तथा  उपक्रमों  के  लिए  प्रचार

 सम्बन्धी  काय  करना  ;

 (3)  उनके  प्रदेशों  में  केन्द्रीय  मंत्रियों  की  यात्रियों
 को

 कवर  करना  ;

 (4)  मुख्यालय  से  प्राप्त  प्रचार  सामग्री  को  उनके  क्षेत्र  में  प्रकाशित  होने  वाले  समाचार  पन्नों

 की  भाषा  या  भाषियों  में  अनुवाद  कर  वितरण  करना  |

 (5)  कार्यालय  द्वारा  जारी  की  गई  प्रचार  सामग्री  के
 माध्यम

 से  भेजी  गई  सुचना का

 बतया  श्रघिकतम  प्रसार  सुनिश्चित  करने  के  लिए  स्थानीय  सम्पादकों  तथा  समाचारपत्रों  के

 निधियों  के  साथ  तालमेल  बनाए  ;

 (6)  स्थानीय  समाचारपत्रों  द्वारा  पूछी  गई  बातों के  उत्तर  देना  ;

 (7)  प्रादेशिक  समाचार  पत्रों  में  प्रतिबिम्बित  प्रतिफ्रियाश्नों  तथा  विचारों  से  मुख्यालय  को

 नियमित  रिपो  के  द्वारा  केन्द्रीय  मंत्रालयों  को  सुचित  करते  रहना  |

 wrest  प्रदेश  के  तटीय  जिलों  में  श्राग  न  पकड़ने  बाली  छतों  वाले  मकान  बनाने  के

 लिए  केन्द्रीय  सरकार  से  सहायता  हेतु  श्रीनाथ  ।

 4158,  श्री  ato  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अधि  प्रदेश  सरकार  ने  ग्राहक  प्रदेश  के  तटीय  जिलों  में  1972  से  जुलाई
 1972  तक  की  भ्र वधि  के  दौरान  भाग  लगने  की  दुर्घटनाओं  के  शिकार  हुए  लोगों  के  लिए  भाग
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 न  पकड़ने  वाली  छत  वाले  मकान  बनाने  हेतु  वित्तीय  सहायता  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  से  अनुरोध

 किया है  ;  झोर

 यदि  तो  ग्राहक  सरकार  की  इस  माँग  पर  केन्द्रीय  सरकार  की  ब्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 गृह  मंत्रालय  में  उप  मंत्री
 :  तथा  1972.  के

 मध्य  में  प्राप्त  एक  पत्र  में  अ्रान्घ्र  प्रदेश  सरकार  ने  राज्य  के  कुछ  भागों  तरीय  क्षेत्रों  में

 अग्निकाण्ड  से  होने  वाली  क्षति  से  बचने  के  लिए  अग  न  पकड़ने  वाली  सामग्री  से  मकान  बनाने  हेतु

 वित्तीय  सहायता  के  लिए  केन्द्र  सरकार  से
 अनुरोध

 किया  था  |  राज्य  सरकार  को  सूचित  किया

 गया  था  कि  वर्तमान  नीति  के  seater  अ्रग्निकाण्डों  कौर  दंगों  को  प्राकृतिक  संकट  नहीं  arr

 जाता  है  कौर  इसलिए  अग्निकाण्ड  की  घटनाओं  व  दंगों  के  परिणामस्वरूप  भ्रपेक्षित  व्यय  स्वयं  राज्य

 सरकारों  द्वारा  वहन  करना  होता  है  |

 केन्द्रीय  फालतू  कम वारो  स  ल  में  फालतू  कमंचारियों  को  रोजगार  देने

 सम्बन्ध  में  प्रयास  रही  प्रक्रिया

 4159.  श्री  प्राकार  लाल  बैरवा  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 केन्द्रीय  फालतू  कर्मचारी  सल  में  फालतू  कर्मचारियों  को  रोजगार  देने  के  सम्बन्ध  में

 पहली  1972  से  आगे  के  लिए  कौन  सी  प्रिया  अपनाई  जा  रही  है  जबकि  मुख्य  बंदोबस्त

 age  के  कार्यालय  के  फ़ालतू  ने  केन्द्रीय  फालतू  कमेंट्री सेल  में

 प्रवेश  किया  था ;

 पहले  aaa  1  1972  से  पूर्वे  किस  परिपाटी  का  पालन  किया  जा

 रहा था  ;  शौर

 क्या  पहलें  गई  प्रस् पाटी  में  कोई  परिवर्तन  किया  मया  है  सैर  यदि

 तो  उसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 गह  मंत्रालय  ate  कामिक  विभाग  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास
 :

 दिनांक  1-6-1972  केन्द्रीय  सल  के  माध्यम  से  फालतू  कर्मचारियों

 को  रोजगार  देने  के  में  अपनाई  जा  रही  प्रक्रिया  में  केवल  मुख्य  बन्दोबस्त  agar  के

 कार्यालय  के  फालतू  कम  चोरियों  को  ही  वीनू  भ्रमण  कार्यालयों  को  भी  गया  है  ate  इस

 तिथि  से  अगे  के  लिए  ग्रानाई  जा  रही  what  किसी  प्रकार  भिन्न  नहीं  है  ।  फारस  कें  चोरियों

 को  केन्द्रीय  सल  की  सूची  उसी  फ़र्म  से  लिया  जाता  जिस  क्रम  से  कि  वे

 उसमें  वापिस  किये  जाते  हैं  पर  सेल  को
 सूचित  की  गई  रिक्तियों  के  उन्हें  उसी  क्रम  से  तथा

 उपयुक्त  समय  में  पुनः  रोजगार  भी  दिया  जाता  जिस  फ्रेम  सें  रिक्तियां  सुचित  की  हैं

 फालतू  कर्मचारियों  को  समकक्ष  में  पुनः  रोजगार  देने  के  सम्बन्ध  में  प्रयत्न  किए  जाते
 fare

 ऐसे  मामलों  जहां  पदे  उपलब्ध  न  फालतू  कमेंचारियों  को  निम्नतर  वेतनमान  केਂ  पदों
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 में  रोजगार  दिया  जाता  किन्तु  उन्हें  अपने
 वेत  नमान  को  वैयक्तिक  वेतन  के  रूप  में  लेते  रहने

 की  agate  है  ताकि  उनकी  वित्तीय  कठिनाइयां  दूर  हो  सकें  ।

 प्रदान  उठता  |

 वेध  पारपत्र  लेकर  भारत
 वाले  पाकिस्तानी  नागरिकों  को

 युद्ध  के  दौरान  गिरफ्तारी

 4160,  श्री  alert  लाल  बरवा  :

 श्री  हुकम  चन्द  कछवाय  :

 कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1971  के  भारत-पकिस्तान  युद्ध  के
 दौरान  कितने  पाकिस्तानी  नागरिक  गिरफ्तार

 किये  गये  जो  वैध  पारपत्र  लेकर  भारत  ह ज  थे  ;  प्रौर

 उनके  विरुद्ध  सरकार  द्वारा  क्या  की
 गई  तथा  इस  सम्बन्ध  में  सरकार

 भविष्य  में  क्या  कार्यवाही  किये  जाने  का  विचार

 गह  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  एफ०  एच ०  :  श्र  सुचना  एकत्रित

 की  जा  रही  है  सनौर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  |

 -Leather  Factory  in  Rajasthan

 4161.  Dr.  Laxminarayan  Pandey:  Will  the  Minister  of  Industrial  Develo  pment
 and  Science  and  Technology  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether
 the  Central  Government  have  accorded  approval  to  the  setting  up

 of  a  Government  Leather  Factory  in  Rajasthan;

 (b)  if  so,  the  time  by  which  it  would  be  set  up  and  the  expenditure  to  be  incu-
 rred  thereon;

 (c)  whether  other  State  Governments  have  also  asked  for  permission  of  the  Cen-
 tral  Government  for  similar  factories  ;  and

 (d)  if  so,  the  name  of  such  State  Governments?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Industrial]  Developme  nt  (
 Prof.  Siddheshwar

 Prasad)  :

 (a)  Yes,  Sir.

 (b)  The  project  is  expected to
 be  implemented  by  1972  at  an  estinated  expendit-

 ure  of  Rs.  44.36  lakh  on  land,  building  and  machinery.

 (c)  &  (d)  The  States  of  Puajab,Haryana  and  Kerala  have  also  been  permitted  to

 start  similar  factories.

 चलचित्र  वित्त  निगम  द्वारा  वित्त  पोषित  चल-चित्रों  को  श्रघूरा  छोड़  देना

 4162.  श्री  नायक  :  क्या  सूचना  ake  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे
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 चलचित्र  वित्त  निगम  द्वारी  वित्त  पोषित  कितने  चलचित्रों  का  निर्माण  बीच  में  ही

 छोड़  दिया  गया  ;

 इन  चलचित्रों  को  कितनी  राशि  दी  गयी  शर

 इन  चलचित्रों  को  पूरा  करने  के  लिए  कया  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 सुचना  प्रसारण  मन्त्रालय  में  उप-मंत्री  धरमवीर  सात  ।

 निगम  ने  इन  सात  फिल्मों  में  कुल  15,13,723  रुपये  की  राशि  लगाई  है  ।

 पांच  फिल्मों  के  पूर्ण  होने  के  श्रासार  कम  किन्तु  दोष  दो  फिल्मों  को  मुकम्मल

 वाले  के  लिए  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं  ।

 स्वतंत्रता  सेनानियों  को  पेंशन  देने  के  लिए  श्रावेदन-पत्न

 4163,  श्री  बी०  ato  नायक  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 केन्द्रीय  सरकार  की  पेंशन  योजना  के  श्रन्तगंत  स्वतन्त्रता  सेनानियों  से  कुल  कितने

 आवेदन-पत्र  प्राप्त  हुए  हैं  ;

 ऐसे  कुल  कितने  मामलें  हैं  जिनमें  श्री  तक  पेंशन  की  मंजरी  दे  दी  गई  है  ;  ak

 इस  योजना  को  कितनी  अवधि  के  इन्दर-ग्रन्थन  क्रियान्वित  कर  दिया

 जायेगा  ?

 गह  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  एफ०  :  25-8-1972  तक  84,426

 आवेदन पत्र  प्राप्त  हो  चुके

 25-8-1972  तक  3095  मामलों  में  पेंशन  की  मंजरी
 दे  दी  गई  है  ।

 इस  भ्र वस् था
 में  पहले से  बताना  संभव  नहीं है  क्योंकि  आवेदन  पत्र  अभी  प्राप्त  हो

 रहे  हैं
 ।

 Competition  Among  States  on  Sale  of  Lottery  Tickets  and  on  Amounts  of  cash  Prizes

 4164.  Shri  Shiv  Kumar  Shastri:  Willthe  Minister  of  sme  Affairs  be  pleased

 to  state  :

 (a)  whether  an  unhealthy  competition  is  going  on  among  the  variou  Is  States  on
 the  sale  of  lottery  tickets  and  the  amount  of  cash  prizes  ;

 (b)  whether  Central  Government  propose  to  enact  a  Central  Legislati  on  after

 consultation  with  State  Governments  in  this  regard;  and

 (c)  if  so,  the  main  points  thereof  and  the  time  by  which  it  will  be  finalised  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  F.H.  Mohsin)
 (a)  Yes,  Sir.

 &  (c):  In  order  to  have  a  uniform  policy  for  State  lotteries,  the  Central  Gove-

 128



 30  1972  लिखित  उत्तर

 roment  is  contemplating  a  Central
 legislatig:

 snsultation  with  the  State  Governments.
 Details  about  the  working  of  State  lotteries  are  being  collected  in  order  to  examine  the
 above  proposal.

 Shortage  of  Salt  in  Ladakh

 4165.  Shri  Kushok  Bakula  Will  the  Minister  of  Industrial  Development  and
 Science  and  Technology  be  pleased  to  state  the  steps  proposed  to  be  taken  to  meet  the

 shortage  of  salt  in  Ladakh  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Industrial  Developm  oenté a  tite  & Prof.  Siddheshwar

 Prasad) :

 According  tothe  information  available  with  the  State  Government,  there  is  no

 shortage  of  salt  in  Ladakh

 झालर  प्रदश  के  पिछड़े  जिलों  के  लिए  केन्द्र  द्वारा  राज  सहायता

 4166,  श्री  aso  ईश्वर  रेडडी  क्या  औद्योगिक  विकास  पिछड़े  क्षेत्रों  में  उद्योगों

 की  स्थापना  के  बारे  में  9  1972  के  अतारांकित  seq  संख्या  1485  के  उत्तर  के  सम्बन्ध में

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 योजना  के  आरम्भ  होने  पर  जिन्होंने  दस  प्रतिशत  राज  सहायता  के  लिए  श्रावेदन

 पत्र  दिये  थे  उन  उद्योगों  तथा  उनके  मालिकों  के  जिलावार  नाम  क्या  हैं

 उद्योगवार  यदि  कोई  राशि  मंज़ुर  को  गयी  हो  तथा  वितरित  की  गयी  तो

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है

 राज  सहायता  सम्बन्धी  कितने  तथा  किस-किस  के  आवेदन  पत्र  पर  कभी  मंजूरी  देनी

 बाकी  है  ;  ate  बिलम्ब  के  क्या  कारण  है  ;  शर

 प्रक्रिया  में  सुधार  करने  के  लिए  कौन  से  विशेष  उपाय  पहले  ही  गये  हैं  तथा

 कौन  से  विचाराधीन  हैं
 ?

 से  :  पिछड़े औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सिद्ध  स्वर

 क्षेत्रों  के  ऐसे  प्रौद्योगिक  एककों  की  एक  सूची  जिन्हें  राज्य  स्तर  की  समितियों
 से

 10

 प्रतिशत श्रमिक  सहायता  दी  जाती  है  संलग्न  है  ।  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०

 3573/72]  सहायता  की  राशि  भी  वितरित  की  जानी  है  ।

 प्राप्त  हुए  तथा  विचाराधीन  आवेदन  पत्रों  सम्बन्धी  विवरण  aah  उपलब्ध  नहीं
 हैं  ।

 इस  विषय  में  राज्य  सरकारों  को  योजना  के  शीघ्र  :  कार्यान्वयन  के  लिए  लिखा  गया  है  ।

 निकट  भविष्य  में  कार्यान्वयन  को  सुप्रवाही  बनाने  ale  विचार  विमश  करन ेके  लिए  राज्य  उद्योग

 सचिवों  का  सम्मेलन  करने  का  भी  प्रस्ताव  है  ।

 त्रिपुरा  में  दुगम  क्षेत्र  भत्ता

 4167.  श्री  दशरथ  देब  :  क्या  संचार  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 सरकार  को  त्रिपुरा  में  दास दा  रामपुर  तथा  मा घूमा सा  के  डाक
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 तार  कर्मचारियों  से  हुक्म  क्षेत्र  भत्ताਂ  के  सम्बन्ध
 में  अ्रभ्यावेदन  प्राप्त  ga  है  ;

 यदि  तो  उनकी  मांगों  के  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 संचार  मंत्री  हेमवती  नंदन  :  जी  हां  ।

 इस  मामले  पर  वित्त  मंत्रालय  के  पराम  से  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 शिक्षित  बेरोजगारों  कों  रोजगार  TA  सम्बन्धी  कार्यक्रम  को  लागू  करना

 4168,  श्री  Bo  एस०  चावड़ा  :  कया  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  वित्तीय  वर्ष  में  शिक्षित  बेरोजगारों  को  रोजगार  देने  सम्बन्धी  कार्यक्रम  की

 अन्विति
 निर्धारित  लक्ष्य  से  कम  रही  ;

 यदि  तो  निर्धारित  लक्ष्यों  को  प्रप्त  न  करने  के  क्या  कारा  हैं  ;  कौर

 चालू  वित्तीय  वर्ष  में  निर्धारित  लक्ष्य  प्राप्त  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  बया  कार्यवाही

 की  गई  है  भ्रमणा  करने  का  विचार  है  !

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सोहन  :  से  एक  विवरण  सभा

 पटल  पर  प्रस्तुत है  ।

 थाली  में  रखा  गया  ।  देखिये संख्या  एल०  टी०  357472]

 दुग्ध  उत्पादों  का  देश  में  उत्पादन

 4169.  श्री  इन्द्रजीत  मल्होत्रा  कया  श्रौद्योगिक  विकास  मंत्री  दुग्ध  उत्पादों  के  देश  में

 उत्पादन  के  बारे  में  26  1972  के  अ्रताराँकित  प्रश्न  संख्या  4118  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  में  डेरी  उत्पाद  संयंत्रों  की
 यूनिट

 क्षमता  तथा  उत्पादन  कितना है

 प्रत्येक  युनिट  का  कितना  विस्तार  करने  का  विचार  है  शौर  उनको  श्रायातित  तथा
 स्वदेशी  उपकरणों  तथा  फालतू  पुर्जों  की  कितनी  श्रावश्यकता  पड़ेगी  ;  कौर

 कया  मंत्रालय  के  विभिन्‍न  शोलों  में  उनके  प्रसार  तथा  श्राधुनिकीकरणा  सम्बन्धी  mae

 पत्रों  की  जाँच  पड़ताल  करने  में  बहुत  समय  लगता  है  ;  यदि  तो  इस  बिलम्ब  को  दूर  करने  के

 लिए  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  हैं  ?

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  (sito
 सिद्ध

 इधर  :  ()  वाँछित
 जानकारी  संलग्न  विवरणों  में  दी  गई  है  ।

 में  रखा  गया  देखिये
 3575/72]
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 इस  प्रकार  के  आवेदन  पत्रों  की  प्रक्रिया  में  कुछ  समय  लगना  अवश्यम्भावी  है  किन्तु

 विभिन्‍न  स्तरों  पर  सख्त  निगरानी  ait  सजग  निरीक्षण  द्वारा  प्रविधि  सम्बन्धी  तथा  अन्यान्य  प्रकार

 से  लगने  वाले  पत्रिकायें  विलम्ब  को  काफी  हृद  तक  समाप्त  कर  दिया  गया  है  ।

 डाक-तार  विभाग  में  aga  श्र  णी  के  कर्मचारियों  की  पदोन्नति

 4170,  श्री  नरेन्द्र  सिह  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  डाक-तार  विभाग  ने  उन  चतुर  श्रेणी  के  कर्मचारियों  की  निम्नलिखित  श्रेणियों

 की  लिपिकीय  संवर्ग  में  पदोन्नति  के  बारे  में  1962  में  किसी  समय  mea  जारी  कर  दिये थे  ;

 जिन्होंने  1962
 में  या  इससे  पूर्वे  मेट्रिक  की  परीक्षा  पास  कर  ली  थी  ;

 जो  स्थायी  अथवा  दूघ  स्थायी  पदों  पर  थे  ;

 जिन्होंने  सेवा  में  लगने  के  बाद  मेट्रिक  परीक्षा  पास  की  ;

 क्या  उपरोक्त  आदेशों  को  अब  तक  फ़ियान्वित  नहीं  किया  गया  कौर

 यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ate  सरकार
 का

 विचार  इन  आदेशों को  कब  तक
 क्रियान्वित  करने का  है  !

 में संचार  मंत्री  हेमवती  नन्दन  :  प्रोत्साहन  योजना  लागू  करने  के  बारे  में

 आदेश  1963  में  जारी  किये  गये  थे  ।  इस  योजना  में  यह  निर्दिष्ट  था  कि  यदि  विभागीय  कोटे में

 नीचे  के  ग्रेड  से  पदोन्नति  के  लिए  निर्धारित  सभी  50  प्रतिष्ठित  रिक्त  स्थान  विभागीय  परीक्षा  में

 प्र्याप्त  उम्मीदवारों  के  पास  न  हो  पाने  के  कारण  न  भरे  जा  तो  तीन  वर्ष  की  सेवा  पूरी  करने

 के  बाद  मेट्रिक  या  उसके  समकक्ष  परीक्षा  पास  करने  वाले  ऐसे  उम्मीदवारों  की  जिन्होंने  विभाग  में

 कुल  मिलाकर  कम  से  कम  छह  वर्ष  तक  सेवा  की  हो  कौर  जो  स्थायी  या  ae  स्थायी  हों  विभागीय

 कोटे के  10  प्रतिशत तक  रिक्त  स्थान  भरने के  लिए  प्रतीक्षा  सुची  बनाई  जा  सकती है  ।  1968

 में  ऐसे  आदेश  भी  जारी  किए  गए  थे  कि  इस  तरह  पदोन्नति  पाने के  लिए  उन्हें कम  से  कम  50

 प्रतिशत  झ्र  क  प्राप्त  करने  चाहिए  ।  ये  area  1969  के  शुरू  में  लागू  किए  गए  ;  तथापि  इस  समय

 यह  सीमा  अनुसूचित  जातियों  श्र  भ्रनुसुचित  जन-जातियों  के  उम्मीदवारों  पर  लागू  नहीं  होती  ।

 जी  नहीं  ।  ये  आदेश  अभी  भी  लागू  हैं  alt  जो  उम्मीदवार  पदोन्नति  पाने  के  पात्र

 उन्हें  कलक ग्र  ड  में  पदोन्नति  दो
 जा  रही  है  ।

 प्रदान  ही  नहीं  उठता  |

 Social  Boycott  of  Harijans  in  Pratapgarh  District  (U.P.)

 4178.  Shri  Sarjoo  Pandey :

 Shri  Ishaque  Sambhali

 Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Harijans  living  in  the  area  of  Ranijang  Police  Station  in  Pratapgarh

 District  are  subjected  to  social  boycott  ;
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 (b)  whether  they  are  neither  allowed  to  purchase  goods  from  shops  nor  to  fetch
 water  from  wells;  and

 (c)  if  so,  the  action  being  taken  by  Government  in  this  regard?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  and  in  the  Department  of  Personnel

 (Shri  Ram  Niwas  Mirdha)

 (a)  to  (c)
 ¢

 According  to  information  received  from  the  State  Government,  foll-

 owing  a  local  dispute,  demonstrations  weie  organised  by  some  persons  in  Hariharganj
 bazar  area,  District  Pratapgarh,  on  July  28  1972  with  a  view  to  preventing  the  Harijans
 from  purchasing  goods  in  the  market.  There  were  also  some  complaints  of  harassment

 The  Magistrate  visited  the  area  and  enquired  into  the  matter.  Proceedings
 have  been  initiated  under  section  107  of  the  Code  of  Criminal  Procedure  and  are  sub-judice
 The  Police  are  also  investigating  specific  complaints  lodged  by  some  Harijans

 टेलीविजन  केन्द्र  आकाशवाणी  दिल्‍ली  द्वारा  अयोग्य  व्यक्तियों  को  इंटरव्यू  के

 लिए  बताना

 4171.
 श्री  मोहन  स्वरूप

 :
 क्या  सुचना  सनौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :--

 क्या  टेलीविजन  दिल्‍ली  द्वारा  फ्लोर  पाउन्ड  रिकार्डिस्ट

 श्र  प्रोडक्शन  एसिस्टेन्टों  के  पदों  के  लिये  हाल  ही  में  किये  गये  चयन  में  इंटरव्यू  के  लिए  भ्र योग्य

 व्यक्तियों  को  बुलाया  गया

 क्या  आवश्यक  योग्यताओं  वाले  आकाशवाणी  के  कुछ  स्थायी  भ्रार्टस्टों  को  इंटरव्यु  कें

 लिये  भी  नहीं  बुलाया  गया  शर

 इन  पदों  के  लिये  आवेदन  करने  वाले  आकाशवाणी  के  स्थायी  श्रार्टस्टों को
 प  काग  ह श्राकाशवारणी  दिल्‍ली  के  टेलीविजन  प्राधिकारियों (Geist  नन न

 बुलाये  जाने wide  के  क्या  कारण थे  ?

 सुचना  शर  प्रसारण  मन्त्रालय  में  उप-मस्ती  धर्मवीर  नहीं  ।

 नही ं।

 इन  पदों  के  लिए  आवेदन  करने  वाले  आकाशवाणी  के
 जो  स्टाफ  झ्रार्ट्स्ट  आवश्यक

 wea  नहीं  रखते  थे  उनको  साक्षात्कार  के  लिए  नहीं  बुलाया  गया  ।

 राष्ट्रीय  कृषि-श्रौद्योगिक  निगम  तथा  अखिल  भारतीय  ग्रा मीरा  यवक  कांग्रेस  द्वारा

 दु विनियोग  करने  की  हिकायते

 4172.  sf
 बीरेन

 दत्त  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 थ
 कया  राष्ट्रीय  कृषि-श्रौद्योगिक  निगम  तथा  अखिल  भारतीय  ग्रामीय  युवक  कांग्रेस
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 पंजीकरण  अधिनियम  के  अ्रन्तगत  द्वारा  धोखे
 से  ब्याज-रहित  सरकारी  बेक  af

 तथा  ऋणी  प्राप्त  करने  कौर  बिना  उचित  अनुमति के  आयातित  समिति  जीपों  की  प्राधिकृत

 बिक्री  से  लाखों  रुपये  का  दुर विनियोग  करने  के  बारे  में  केन्द्रीय  जाँच  ब्यूरो  तथा  wa  सरकारी

 एजेंसियों  को  aaa  हिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  ;  कौर

 यदि  तो  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की
 गयी  है

 ?

 गह  मंत्रालय  कौर  कामिक  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  राम  निवास

 तथा  :  सुचना  एकत्रित
 की

 जा  रही है
 कौर  सदन  के  पटल  पर  रख  दी

 जायेंगी  ।

 केन्द्रीय  कौर  राज्य  सरकारों  के  विभागों  में  श्रनसुचित  जातियों  ale  श्रनसंचिंत

 जातियों  के  व्यक्तियों  के  लिए  स्थानों  का  आरक्षण

 4173,  श्री  राम  भगत  पासवान  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय  और  राज्य  सरकार  के  सब  विभागों  में  भ्रनुखुचित  जातियों  ate  श्रनुद्वुचित

 जन-जातियों  के  व्यक्तियों  के  लिये  स्थान  भ्रमरहित  रखे  जा  रहे  हैं  ;  और

 (a) or
 यदि  तो  dae  लिये  स्थानों  कां  उर्चित  श्रारक्षण  करने  हेतु  सरकार  ने  क्या

 कार्यवाही  ही  है  !

 गह  मंत्रालय  शर  कामिक  विभाग  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास

 तथा  :  भारत  सरकार  द्वारा  समय-समय  पर  जारी  किए  गए  areal  के  भ्रनुसार

 केन्द्रीय  सरकार  से  सभी  विभागों  क  उनके  अधीन  पदों
 में  रिक्तियों  में  भ्रनुसूचित  जातियों

 तथा  भ्रनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  श्रारक्षणों  की  व्यवस्था  करनी  अपेक्षित  है  ।  केन्द्रीय  सरकार

 सभी  विभागों  द्वारा  इन  आदेशों  का  पुर्णतया  अनुपालन  किया  जाना  आवश्यक  है  ।  इसके  साथ

 भ्रनुसुचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जन  जातियों  को  आरक्षित  रिक्तियों  में  gat  प्रतिनिधित्व

 प्रदान  करने
 की  दृष्टि  भारत  सरकार  द्वारा  आदेश  जारी  किय  जा  चुके  हैं  जिसमें  इन  सम्प्रदायों

 के  उम्मीदवारों  के  सम्बन्ध  में  विभिन्न  रियायतें  अर्थात्‌ श्रायु-सीमा  तथा  उपयुक्तता  के  मानदण्ड

 में  छूट  देने  की  व्यवस्था  गई  है  ।  आरक्षित  रिक्तियों को  भरने  के  लिए  area  meat  में

 विस्तृत  प्रक्रिया  निर्धारित  की  गई  है  ।  उनमें  यह  भी  व्यवस्था  की  गई  है  न  भरे  गये  aaa

 को  बाद  के  ताने  वाले  तीन  भर्ती  वर्षों  के  लिए  adda करने  तथा  अनुसूचित  जन  जातियों के  लिए

 आरक्षित  रीतियों  के
 लिए

 विनिमय  करने  श्र  इसी  प्रकार  अनुसूचित  जातियों  के  लिए  इन

 रक्षित  रीतियों की  तीसरे  वर्ष  तक  भग्न  नीत  करने  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।
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 जहां  तक  राज्य  सरकारों  के  घिन  सेवाओं  का  सम्बन्ध  संविधान  के  प्रनुच्छेद  16  (4)

 तथा  12  के  साथ  पठित  अनुच्छेद  335  के  अन्तरगत  भ्रनुसूचित  जातियों  तथा  भ्रनुसूचित  जन  जातियों

 के  लिए  राज्यों  के  अधीन  सेवाओं  में  श्रारक्षणों  की  व्यवस्था  करना  तत्सम्बन्धी  राज्य  सरकारों  का

 विषय  है  ।
 राज्य  सरकार

 के  विभिन्‍न  विभागों  में  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जन  जातियों ्

 के  लिए  श्रारक्षणों  की  व्यवस्था  करने  के  श्रादेश  भी  तत्सम्बन्धी  राज्य  सरकारों  द्वारा  जारी  किए

 जाते हैं  ।

 क्वि लोन  में  टेलीफोन  एक्सचेंज  के  भवन  के  निर्माण  में  बिलम्ब

 4174.  श्री  एन०  श्रीकान्तन  नायर  :

 श्री  व्यालार  रवि  :

 कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  क्वि लोन  में  टेलीफोन  एक्सचेंज  के  भवन  के  निर्माण  का  जिसके

 लिए  1967  में  मंजूरी  दी  गई  प्रारम्भ  कर  दिया  गया  है  |

 यदि  तो  इतने  अधिक  विलम्ब  के  क्या  कारा

 परियोजना के  निर्माण  काय  को  यथासम्भव  शीघ्र  पूरा  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही

 की  गई  है
 ?

 संचार  मंत्री  हेमवती  नन्दन  :  जी  नहीं  ।

 मौज़ूदा  एक्सचेंज  में  अभी  इतनी  समाई  है  कि  उसमें  600  लाइनों  का  ate  विस्तार

 किया  जा  सकता  है  ।  जा  इस  विस्तार  से  मौजुदा  और  निकट  भविष्य  की  टेलीफोन  की  मांगों  की

 पूति
 की

 जा  सकेगी
 ।

 जब  टेलीफोनों
 की

 काफी
 मांग

 बढ़  तब  दूसरा  एक्सचेंज
 खोलने

 के

 प्रशन  पर  विचार  किया  जाएगा  ait  उसके  बाद  जिस  प्रकार  का  उपस्कर  उपलब्ध  होगा  उसी  के

 मुताबिक  इमारत  का  निर्माण  पूरा  कर  लिया  जायेंगी  ।

 व्विलोन  में  एक  अरन्य  टेलीफोन  एक्सचेंज  लगाने  के  प्रश्न  पर  बराबर  ध्यान  दिया

 जा  रहा  है  ।  जसे  ही  इसका  औचित्य  सिद्ध  दूसरा  एक्सचेंज  लगाने  की  योजना  बनाई  जाएगी

 कौर  उपलब्ध  उपस्कर  के  इमारत  बनाने  के  लिए  कार्यवाई  की  जाएगी  ।

 art  प्रदेश  में  शिक्षित  बेरोजगारों  के  लिए  स्व-नियोजन  योजना

 4175,  श्री  के०  कोडंडा  रामी  रेड्डी  :

 श्री  वाई०  ईश्वर  रेड्डी  :

 क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 कया  शिक्षित  बेरोजगारों  सम्बन्धी  योजना  आन्ध्र  प्रदेश  में  सफल

 रही  है  ;

 134



 8  1894  लिखित  उत्तर
 ae

 क्या  राज्य  सरकार ने  चालू  वित्तीय
 1972-73

 के  लिए  कोई  नये  प्रस्ताव

 भेजे हैं  ;  कौर

 यदि  तो  प्रस्तावों  की  मुख्य  रूप-रेखा  क्या  है
 ?

 योजना  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  सोहन
 से

 :  एक  विवरण

 सभा  पटल  पर  प्रस्तुत  है  थालय  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एलर्जी  ०  3576/72]

 हैदराबाद  में  टेलीविजन  केन्द्र

 4176,  भी  के०  कोडंड  रामी  रेडडी  क्या  सूचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  ;

 कया  हैदराबाद  में  एक  टेलीविजन  केन्द्र  स्थापित  करने
 .

 के  बारे  में  एक  प्रस्ताव

 >  आर

 यदि
 तो

 प्रस्ताव  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं
 ?

 सूचना  कौर  प्रसारण  मन्त्रालय  में  उ  प-मन्त्री  धर्मवीर  fag)  :  :  हैदराबाद

 में  टेलीविजन  केन्द्र  की  स्थापना  पर  पांचवी  योजना  के  प्रस्तावों  को  तैयार  करते  समय  विचार

 किया  जायेगा  |

 राजस्थान  के  रेगिस्तान  का  हरियाणा  की  श्योर  agar

 4177,  श्री  के०  कोडंड  रामी  रेडडी  :  कया  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  योजना  झ्रायोग  द्वारा  हाल  ही  में  fea  गये  भ्रू गो लिक  सर्वेक्षण  से  यह  पता

 लगा  है  कि  राजस्थान  का  रेगिस्तान  प्रतिवर्ष  8  किलोमीटर  की  दर  से  हरियाणा  की  कौर  बढ़

 रहा  है
 ;

 क्या  सरकार  ने  इसके  कारणों  का
 पता

 लगाया

 उपचार  नात्मक रेगिस्तान  at  झर  अधिक  बढ़ने  को  रोकने  के  लिए  सरकार  का

 कार्यवाही करने  का  विचार  है  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहन  :  हरियाणा  की  ओर  राजस्थान

 के  रेगिस्तान  के  बढ़ने  के  बारे  में  योजना  आयोग  द्वारा  हाल  में  कोई  yrs  सर्वेक्षण  नहीं  किया

 गया  है  ।  योजना  आयोग  को  यह  भी  मालूम  नहीं  है  कि  किसी  अन्य  सरकारी  एजेन्सी  द्वारा  हाल

 के  वर्षों
 के  दौरान  कोई  इस  प्रकार  का  भूगोलीय  सर्वेक्षण  किया  गया  है  ।  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना

 तेयार  करते  समय  योजना  आयोग  ने  अस्थायी  तौर  से  यह  विचार  व्यक्त  किया  था  कि  राजस्थान

 का  रेगिस्तान  प्रतिवर्ष air  बढ़  रहा  है  ।  यह
 1935  से  1945  के  वर्षों  में  तयार  किए
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 गए  कुछ  भूगोलीय  मानचित्रों पर  आघारित  था  ।  तत्पश्चात  विशेषज्ञों  की  जांच  जि  पता  चला  कि

 रेगिस्तान  के  ठीक-ठीक  बढ़ने  के  बारे  में  वैज्ञानिक  gins  उपलब्ध  नहीं  थे  ।

 शौर  उपयु क्त
 वार्ता  को  ध्यान  में  हुए  राजस्थान  के  रेगिस्तान  को

 हरियाणा  तक  बढ़ने  से  रोकने  के  लिए  कोई  उपाय  अपनाने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।  फिर  भी

 राजस्थान  के  रेगिस्तानी  क्षेत्र
 की

 स्थिति  सुधारने  की  दिशा  में  काफी  उपाय  किए  गए  हैं
 ।  जोधपुर

 में  केन्द्रीय  शुष्क  क्षेत्र  अनुसंधान  संस्थान  (  सेन्ट्रल  एसिड  जोन  feat  का  पुनर्गठन  किया

 गया  है  कौर  यूनेस्को  की  मदद  से  इसे  ges  किया  गया  है  ।  चरागाह  विकास  कौर  वनरोपण  जैसे

 कार्यकलापों  के  माध्यम  से  रेगिस्तानी  क्षेत्रों
 के

 विकास  के  लिए  माग गे दर्शी  परियोजनाएँ  शुरू  करने

 के  वास्ते  चौथी  योजना  में  2  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  भी  की  गई  है  ।

 समाज  के  अल्प  संख्यक  तथा  कमजोर  वर्गों  के  साथ  न्याय  करने  के  संबंध  में
 विधेयक :

 4179,  श्री  wag  fag  राव  गायकवाड़  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  ने  हाल  में  राज्यों  को  यह  सुनिश्चित  करने  के  निर्देश  दिये  हैं  कि

 समाज  में  अल्पसंख्यक  तथा  वर्गों  के  साथ  न्याय  हो  ;

 यदि  तो  उनके  अनुसरण  में  राज्यों  द्वारा  कौन  से  वैधानिक  तथा  wa  उपाय

 किये गये  हैं  ;

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  इस  सम्बन्ध  में  कोई  विधेयक at  लाने  का
 x

 यदि  तो  उसकी  रूपरेखा  क्या
 है

 ?

 गृह  मंत्रालय  ate  कामिक  विभाग  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  से

 इस  विषय  में  प्रधान  मंत्री  के  विचार  सुविदित  हैं  उन्होंने  asa  समाज  के  अल्प  संख्यकों  तथा

 कमजोर  वर्गों  के  साथ  अच्छा  व्यवहार  करने  पर  बल  दिया  हाल  में  देश  के  विभिन्‍न  भागों

 में  बुलाये  गए  राज्य  अधिकारियों  के
 .
 क्षेत्रीय  परिषद्‌  सम्मेलनों  में  सम्बन्धित  श्रमिकों  के  विरुद्ध

 प्रकट  रूप  से  कठोर  व्यवहार  तथा  कार्यवाही  करने  के  महत्व॑  पर  बल  दिया  गया  है  ।  श्रघिकीरियों

 पर  जोर  देकर  यह  भी  कहा  गया  था  कि  कानूनी  तथा  संबंधानिक  संरचना  के  श्रन्तगंत  उनको

 उपलब्ध  स्वनिणंय  का  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  पर्ण  रूप  से  प्रयोग  करना  चाहिए  कि  अल्प

 संख्यकों  तथा  कमजोर  वर्गों  को  न्याय  मिले  तथा  समाज
 '

 में  अपनी  कमजोर  स्थिति  के  कारा

 ताईद  उन्हें  कोई  हानि  न  हो

 केन्द्र  तथा  राज्यों  दरा  इस  सम्बन्ध  में  समय  समय  पर  उपयुक्त  वैज्ञानिक  तथा  प्रशासनिक

 उपाय  किए  गए  हैं  ।  प्रस्तावित  वैधानिक  उपायों  में  अस्पृश्यता  अपराघ  अघिनियम  1955  के

 धन  सम्बन्धी  एक  विधेयक  का  उल्लेख  किया  जा  सकता  है  जिसका  आशय  इसका  क्षेत्र  बढ़ाने  तथा

 उसके  उपबंधों  को  कठोर  बनानें  का  जिसे  पुरःस्थापित  किया  गया  है  ah  संसद  के  दोनों  सदनों

 की  संयुक्त  समिति  को  भेजा  गया  है  ।  समाज  के  कमजोर  वर्गों  की  स्थिति  सुधारने  के  लिए  अनेक

 योजनायें  जैसे  छोटे  किसान  विकास  आंशिक  किसान  तथा  कृषि  मजदूर  ऐजेन्सी  योजना  तथा

 आदिवासी  विकास  एजेन्सी  परियोजना  हाथ  में
 ली  गई  हैं  ।

 a  a
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 30  1972  विशेषाधिकार  का  प्रश्न

 भारत-पाकिस्तान  वार्ता  के  बारे  में

 INDIA-PAKISTAN  TALKS

 Shri  Jagannathrao  Joshi  (Shajpur)  How  far  is  it  fair  on  the  part  of  the  Govern-
 ment  to  issue  a  statement  outside  the  House  when  Parliament  is  in  Session  ?

 श्री  समर  गुह  :  :  मैंने  एक  स्थित  प्रस्ताव  की  सुचना  दी  है  ।  मेरा  स्थगन  प्रस्ताव

 बंगलादेश  को  मान्यता  दिलवाने  में  श्रसफल  रहने  के  बारे  में

 श्रेय at  महोदय :  मैं  उसको  उठाने  की  अनुमति  नहीं  दे  सकता  ।

 श्री  समर  गह  :  माननीय  मंत्री  अपना  वक्तव्य  किस  समय  देंगे  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  कुछ  q समय  व न  वक्तव्य  देंगे  |

 ee

 विशेषाधिकार  का  प्रदान

 QUESTION  OF  PRIVILEGE

 श्री  मनी राम  बागड़ी  द्वारा  उपाध्यक्ष  महोदय  को  लिखा  गया  पत्र  जिससें  उन  पर

 आक्षेप  किये  गये  हैं  ।

 Shri  R.N.  Sharma  (Dhanbad)  Mr.  Bagri,  the  General  Secretary  of  the  Sccialist

 Party  has  sent  a  telegram  to  the  hon.  Deputy  Speaker  condemning  his  action  in  not

 allowing  the  question  raised  by  Mr.  Shiv  Shanker  Prasad.  He  has  praised  the  Member  in

 his  telegram

 In  this  connection I  would  like  to  say  that  Shri  Shiv  Shanker  Prasad  raised  his

 point  of  order  regarding  the  famine  conditions  in  Bihar  when  Shri  Swaminahan  was  making
 The  hon a  speech  on  the  Bill  regarding  nationalisation  of  General  Insurance  Deputy

 Speaker  disallowed  saying  that  there  was  no  point  of  order  After  that  the  hon.  Member
 resumed  his  Seat  Again  when  Shri  Ram  Singh  Bhai  Verma  rose  to  speak  the  said  hon

 Member  again  started  interrupting  the  proceedings  and  on  this  Shri  U.S.  Chawla  lost

 objection  The  hon.  Deputy  Speaker  then  said  that  he  will  have  to  name  the  Member  if
 The  hon.  Member  then  leg  the  House the  Member  continued  to  interrupt  the  proceedings

 There  was  no  such  thing  as  has  been  mentioned  in  the  telegram

 श्री  समर  गृह  :
 तकनीकी  तौर  पर  किसी  तार  के  सन्देश  तभी  ठीक  माना  जाता है

 जबकि  उसकी  पुष्टि  में  कोई  पत्र  भी  प्राप्त  हो  ।  सबसे  पहले  श्री  बागड़ी  को  एक  पत्र  लिखकर  पूछा

 जानां  चाहिए  कि  उन्होंने  इस  प्रकर  का  कोई  तार  भेजा  है  अथवा  नहीं  ।  तभी  आगे  की  कार्यवाही

 की  जानी  Alle
 ट् 2  हुए  तथा  सभा  इस  पर  विशेषाधिकार  का AQAA  नग  wet  बनाकर  विचार  किया  जाना

 चाहिए
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 Shri  5,  M.  Banerjee  (Kanpur)  would  request  you  not  to  take  cognizance  on

 this  telegram.  This  matter  should  be  dropped

 श्री सच  दण्डवत  :  प्रस्ताव में  एक  मूल  गलती

 ae att

 मनीराम  बागड़ी

 सोशलिस्ट  पार्टी  के  महा  मन्त्री  नहीं  वह  सोसियलिस्ट  प  tarfeorareaty’ है  त  है  lo  नाव  यहां  मंत्री है  ।  इस

 गल्ती  को  ठीक  किया  जाना  चाहिए  |

 श्री  ate  :  क्या  इस  तार  पर  श्री  बागड़ी  के  हस्ताक्षर  ट  किसी

 भी  व्यक्ति  द्वारा  भेजा  जा  सकता  हैं  ।

 संसदीय  कार्य  तथा  नौवहन  कौर  परिवहन  मंत्री  राज  स  मामले  की

 व  की  जानी  चाहिए  कि  इस  तार  को  श्री  मनीराम  बागड़ी  ने  भेजा  है  अथवा  हम  उनको

 अ्रनावश्यक  तौर  महत्त्व  दे  रहे  हैं  ।  इस  तार  में  विशेषाधिकार  भंग  gas  शौर  सदन  का  अपमान  भी

 हुआ  है  फिर  भी  मेरा  निवेदन  है  कि  इसको  अधिक  महत्त्व  न  दिया  जाये  ।  हमें  इसकी  केवल  निन्दा

 ही  करके  मामले  को  समाप्त  कर  देना  चाहिए  ।

 Shri  Jaganathrao  Joshi  All  this  has  happened  because  the  hon.  Member  wanted

 to  say  som2thing  but  he  was  not  allowed.  Today  I  have  not  been  permitted  to  raise  the

 matter  This  sort  of  discrimination  treatment  results  in  such  kind  of  thing

 अध्यक्ष  महोदय  :  उनकी  बात  पर  एक  अन्य  सदस्य  ने  भ्रांति  की  थी  ।  उपाध्यक्ष  महोदय

 ने  कहा  था  कि  इसमें  व्यवस्था  का  कोई  प्रदान  नहीं  है  |

 श्री  जी०  जी०  सबल  :  इसमें  कोई  सन्देह  नहीं  कि  तार  घर  में  तार

 श्री  बागड़ी  के  नाम  से  ही  प्राप्त  हुम्रा है  |  परन्तु  वास्तव  में  उन्होंने  इसे  भेजा  है  waar  नहीं  इस

 बात  की  जांच  करनी  होगी  ।

 मैंने  इस  तार  को  आपके  पास  कार्यवाही  के  लिए  भेज  दिया  था  ।  कुछ  माननीय  सदस्यों

 ने  मुझसे  कहा  कि  यह  एक  बहुत  गम्भीर  मामला  है  कौर  इसे  सभा  के  समक्ष  लाया  जाना  चाहिए  |

 श्री बनर्जी  ने  ठीक  कहा  है  कि  हमें  हर  प्रकार  की  झ्रालोचना  के  लिए  तैयार  रहना  चाहिए  ।  परन्तु

 मैं  तो  इस  सभा  की  कार्यवाही  चला  रहा  था  ।  अरब  इस  बात  का  निराले  करना  है  कि  कया  प्रत्येक

 व्यक्ति  सभा  के  चलाये  जाने  के  बारे  में  अपमानजनक  भाषा  का  प्रयोग  कर  सकता  है  ।

 मैं  अपने  साथी  से  अनुरोध  करू  गा  कि  वह  इस  प्रस्ताव  को  लिए  जाने  पर  जोर  न  दें

 श्री  पील  मोदी  :  श्री  बागड़ी  किस  प्रकार  के  व्यक्ति  हैं  इसका  fra  नहीं

 कर  सकते ।  यदि  उ  कोई  गलती  की  है  तो  इस  प्रस्ताव  पर  art  विचार  किया  जाना  चाहिए  ।

 Shri  P.  Maurya  Once  the  privilege  motion  is  aceepted,  it  should  be  pursued

 But  1  would  request  that  privilege  motion  should  not  be  based  on  telegrams

 श्री  जी०  विश्वनाथन  :  प्रिया  संबंधी  नियमों  के  श्रन्तगंत  इसे  विशेषाधिकार
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 भंग  का  प्रश्न  माना  गया  है  ।  इस  बात  का  निकाय  कि  तार  किसने  भेजा  है  समिति  करेगी  ।  इसे

 विशेषाधिकार  समिति  को  सौंपा  जाना  चाहिए  |

 श्री  वसंत  साठ  :  स्पष्ट रूप  से  यह  विशेषाधिकार  भंग  मामला  है  ।  इसको

 सिद्ध  करने  के  लिए  किसी  चर्चा  अथवा  तक  की  झ्रावश्यकता  नहीं  इस  तार  की  अपेक्षा  नहीं
 मैं की

 जा  सकती  ।  a  विश्वास है  कि  यह  तार  श्री  बागड़ी  द्वारा ही  भेजा  गया  है  परन्तु  त  उनको

 ग्रावश्यक  महत्त्व  नहीं  देना  चाहता  |

 श्री  सध  दंडवते  :  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रशन  है  ।  यदि  सभा  के  किसी  सदस्य  को  कोई  तार

 मिलता  है  जिसकी  दृष्टि  किसी  पत्र  द्वारा  अ्रथवा  किसी  सत्य  तरीके  से  नहीं  की  जाती  तो  कया  ara

 उसके  झ्राघार  पर  विशेषाधिकार  का  yet  उठाने  की  अनुमति  देंगे  ।

 meet  महोदय  :  मैंने  इसको  उठाने  की  अनुमति  इस  लिए  दी  थी  क्योंकि  इसमें  भ्रध्यक्षपीठ

 की  प्रतिष्ठा  का  प्रश्न  भी  था  ।  भविष्य  में  ऐसे  तारों  पर  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  जानी  चाहिए  ।

 Shri  Jagannathrao  Joshi  :  If  somebody  raisis  objection  regariding  running  of  the
 House  outside  or  in  then  newspaper  the  what  will  be  the  position.

 Mr.  Speaker  We  don’t  admit  privilege  motion  based  on  newspaper  reports.

 श्री
 बसंत  साठे

 :  श्राप  की  इच्छा  को  देखते हुए  मैं  प्रस्ताव  को  वापस  लेने की  अ्रनुमति

 चाहता हूं  ।

 श्री  राम  नारायण  फार्मा  :  मैं  भी  इस  पर  जोर  नहीं  देना  चा  मत
 ७  TI

 प्रस्ताव  सभा  की  अनुमति  से  वापस  लिया  गया

 The  motion  was  by  leave,  withdrawn

 Mr.  Speaker  I  receive  many  letters  in  addition  to  telegrams.  These  days  people
 nave  little  control  over  their  tongue  When  I  received  this  telegram,  I  felt  very  much
 shocked  to  find  this  type  of  language.  It  is  not  known  whether  itis  I  genine  or  not.  We

 have  to  decide  as  to  what  action  shoule  be  taken  if  such  a  telegram  comes  in  future.

 भारतीय  खाद्य  निगम  की  जांच  से  सम्बन्धित  पत्रों  के  बारे  में

 Re.  Papers  relating  to  C.  I.  Enquiry

 Shri  Sadhu  Ram  (Phillam)  :  Mr.  Speaker,  Sir,  the  reply  to  the  charges  levelled

 by  the  Employeesਂ  Association  against  the  chairman  of  F.  C.  I.  should  be  laid  on  the  Table

 of  the  House.

 Mr.  Speaker  It  is  scheduled  to  be  discussed  day  after  tomorrow.  The  relevant

 papers  would  also  be  laid  on  the  Table  of  the  House.
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 श्री  पीलू  मोदी  :  मन्त्री  महोदय  ने  श्राइवासन  दिया  था  कि  वह  सभा-पटल  पर

 कुछ  कागज  रखेंगे  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 मेरे  विचार  से  मन्त्री  महोदय  इस  बात  का  ध्यान  रखेंगे  |

 ee

 सभा-पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 विज्ञान  कौर  प्रौद्योगिकी  सम्बन्धी  ag  1970-71  का  विधिक  प्रतिवेदन

 श्री  सी०  सुब्रह्मण्यम  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूँ  :--

 (1)  विज्ञान  six  प्रोद्योगिकी  सम्बन्धी  ag  1970-71  के  वारिक  प्रतिवेदन  की

 एक प्रति ।

 (2)  उपर्युक्त  प्रतिवेदन  के  श्रंग्रेजी  संस्करण  के  साथ-साथ  हिन्दी  संस्करण  सभा-पटल

 पर  न  रखे  जाने  के  कारण  स्पष्ट  करने  वाला  एक  विवरण  तथा

 मरंग्रेंजी  संस्करण  |

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०

 भारतीय  तार  संशोधन  नियम

 संचार  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्री  जगन्नाथ  :  मैं  श्री  हेमवती  नन्दन  बहुगुणा  की

 sire  से  भारतीय तार  1885  की  धारा  7  की  उपधारा  (5)  के  श्रन्तगंत  भारतीय  तार

 )
 1972  तथा  aaa  की  एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखता हूँ ही

 जो  भारत  के  दिनांक  1  1972  में  अ्रघिसूचना  संख्या  ato  का०  नि०  398  में

 प्रकाशित हुए  थे  ।
 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०

 बिना  संशोधन  1972,  सीमा  शल्क  1  962  के  भ्रन्त गंत

 अ्रघिसुचना  atta

 faa
 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  के०  कार  :  मैं  निम्नलि  aq  पत्र

 पटल  पर  रखता  हूं

 (1)  बीमा
 1938  की  धारा  114  की  उपधारा  (3) के  wera  बीमा

 1972  तथा  ०५ अ्रग्र ज ी  की  एक  जो

 स  पलता  सं  T  सा०  का०  नि० भारत  के  दिनांक  12  1972  में श्रधि  हि  11.0  सरन

 960  में  प्रकाशित हुए  थे  ।

 में  रखा  गया  |
 देखिए  संख्या  एल  ०  टी  ०-3551/72]
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 30  1972  सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 (2)  सीमा  शुल्क  1962  की  घारा  159  के  हस्तगत  अधिसूचना  संख्या

 ato  का०  नि०  964  तथा  प्रंग्रेजी  की  एक  जो  भारत

 के  दिनांक  12  1972  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक

 व्याख्यात्मक  ज्ञापन  |

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०

 (3)  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  1944  के  wart  जारी  की  गई  अधिसूचना

 संख्या  ato  का०  fro  371  (=)  तथा  भ्रंग्रेजी  की  एक

 जो  भारत  के  दिनांक  9  1972  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा

 एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  |

 में  रखा  देखिए  संख्या  एल०

 काफी  जो  का  वारिक  प्रतिवेदन

 विदेश  व्यापार  मन्त्री  एल०  एन०  :  मैं
 काफी  as

 के  वर्ष  1970-71  संबंधी

 बारीक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूँ  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  टी  3554/72]

 मंत्रियों  द्वारा  दिये  गये  वचन  तथा  प्रतिज्ञाएं

 संसदीये  कायें  विभाग में  उप  मन्त्री  बी ०
 :  मैं  निम्नलिखित  पटल

 पर  रखता हूँ

 निम्नलिखित  विवरण  जिनमें  लोक  सभा  के  विभिन्‍न  सत्रों  के  दौरान  मन्त्रियों  द्वारा

 सर
 SATIN fax  गये  विभिन्‍न  वचनों  तथा  की  गई  प्रतिज्ञान्मों  प  द्वारा  की  गई  कार्यवाही

 दिखाई  गई  है

 चौथी  लोक  सभा

 विवरण  संख्या  25  छठा  1968

 सातवां  1969 विवरण  संख्या  24

 विवरण  संख्या  23  आठवां  1969

 970 विवरण  संख्या  24
 दसवां

 विवरण  संख्या
 15  ब्याह  ,  1970

 (&)  विवरण  संख्या  14

 पाँचवी  लोक  सभा

 दूसरा  1971
 विवरण

 संख्या  15

 विवरण  संख्या  7  तीसरा  1971

 चौथा  1972 विवरण  संख्या  5

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्यां  एल०
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 Papers  laid  on  the  Table  August  30,  1972
 =

 भारतीय  sa  परिषद  का  प्रतिशत  प् ae

 सूचना  कौर  प्रसारण  मन्त्रालय  में  उप-मन्त्री  धर्मवीर  मैं  प्रैस  परिषद्‌

 1965  की  धारा  18  के  अन्तर्गत  भारतीय  प्रैस  परिषद्‌  के  वर्ष  1971  सम्बन्धी  वार्षिक

 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  सभा-पटल  पर  हूँ  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी ०  3557/72]

 भारतीय  प्रौद्योगिकी  संस्थान  दिल्‍ली  का  ates  प्रतिवेदन

 दिक्षा  ae  समाज  कल्याण  मन्त्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उप  मन्त्री  डी०  पी०

 —F  भारतीय  प्रौद्योगिकी  के  वर्ष  1970-71  सम्बन्धी  प्रतिवेदन

 की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता हूँ  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिए  ao  ume  टी ०  3556/72]

 सीमा  सुरक्षा  बल  द्वारा  चाँदमारी  के  दौरान  हताहत  हुए  सैनिकों  के  बारे  में  दिनांक

 24  मई  1972  के  भ्रतारांतिक  set  संख्या  7320  के  उत्तर में  शुद्धि

 Correction  of  Answer  to  USD  no.  7320  dated  24th  May,  1972  re.  injuries  to  Civilians

 During  Field  Firing  by  Border  Security  Force.

 गृह  मंत्रालय  में  उप मन्त्री  एफ०  मोहसिन )
 :

 अतारांकित  set  सं०  7320  के  भाग  के  उत्तर  रक्षा  मंत्रालय  द्वारा  भेजी  गई  सुचना

 के  आधार  पर  मैने  कहा  था  कि  प्राप्त  सुचना  के  अनुसार  महिला  को  जो  चोट  लगी  थी  वह  घातक

 नहीं  थी । अब  त्रिपुरा  सरकार  से  एक  रिपोर्ट  प्राप्त हुई  है  जिसमें  कहा  गया
 है  कि

 13

 1972  को  सीमा  सुरक्षा  बल  गोकुलनगर  क्षेत्र  में  सेना  द्वारा  की  गई  चांदमारी  में  गोली  लगने  से

 जो  महिला  घायल  हुई  सरकारी  हस्पताल  में  दाखिल  करने  के  23  दिन  बाद  मृत्यु  हो

 चूकि  मृतक  का  कोई  नजदीकी  रिश्तेदार  नहीं  मृतक के  परिवार  को  कोई

 मुआवजा  नहीं  दिया  गया  है  |

 उपयुक्त  उत्तर  को  शुद्ध  करने  में  हुए  विलम्ब
 के

 कारणों  का  विवरण

 Statement  Showing  Reasons  for  delay  in  Correcting  the  Above  Answer.

 गृह  मंत्रालय  में  उप  मन्त्री  एफ०  एच०

 24  मई  1972  को  श्रतारांतिक  wet  संख्या  7320  के  भाग  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में

 यह  कहा  गया  था  कि  प्राप्त  सूचना  के  भ्रनुसार  13  अप्रैल  1972  को  सीमा  सुरक्षा  बल
 गोकुल नगर

 क्षेत्र  में  सेना  द्वारा  की  गई  चाँदमारी  में  जो  चोट  महिला  को  लगी  थी  वह  घातक  नहीं  थी  ।  उक्त

 उत्तर  रक्षा  मंत्रालय  द्वारा  भेजी गई  सुचना पर
 आधारित

 था  ।  बाद  में  त्रिपुरा सरकार  की
 एक

 रिपोर्ट  प्राप्त  हुई  जिसमें  कहा  गया  कि  महिला  की  सरकारी  हर पताल  में  दाखिल  होने  के  23  दिन

 पश्चात  मृत्यु  हो  गई  थी  ।  चूंकि  त्रिपुरा  सरकार  तथा  रक्षा  मंत्रालय  द्वारा  भेजीं गई  सूचनाओं  में

 manta  थी  रक्षा  मंत्रालय  से  उचित  सत्यापन  के  पश्चात्‌  सही  स्थिति  बताने  का  अनुरोध
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 8  1894
 क

 अधीनस्थ  विधान  सम्बन्धी  समिति
 ही

 किया  गया  |  रक्षा  मंत्रालय  से  तदनुसार  अपने  नीचे  के  संस्थानों  से  स्थिति  का  सत्यापन  किया  है
 तथा  उक्त  व्यक्ति  की  हस्पताल  में  मृत्यु  हो  जाने  की  पुष्टि  की  है  ।  गर्त  लोक  सभा  में  पहले  दिये

 गये  उत्तर  को  सुधारने  में  हुई  देरी  के  लिये  खेद  व्यक्त  किया  जाता  है  ।

 Review  by  Government  on  the  Working  of  and  the  Annual  Report  of  the  National
 Small  Industries  Corporation  Limited,  New  Delhi:

 The  D2puty  Minister  in  the  Ministry  of  Industril  Development

 (Shri  Siddheshwar  Prasad)  :

 I  beg  to  lay  on  the  Table  a  cony  each  of  the  following  papers  (Hindi  and  English
 versions)  under  sub-section  (1)  of  section  619  A  of  the  Companies  Act,  1956

 (1)  Review  by  the  Government  on  the  working  of  the  National  Small  Industries
 Corporation  Limited,  New  Delhi,  for  the  year  1970-71.

 (2)  Annual  Report  of  the  Natioual  Small  Industries  Corporation  Limited,  New
 Delhi,  for  the  year  1970-71  along  with  the  Audited  Accounts  and  the  comm-
 ents  of  the  Comptroller  and  Auditor  General  thereon.

 {Placed  in
 Library.

 See  No.  L.  T.  S550
 /72]

 राज्य  सभा  से  सचदेवा

 MESSAGE  FROM  RAJYA  SABHA

 सचिव :  gh  राज्य  सभा से  प्राप्त  निम्न  सन्देशा  की  सुचना  देनी  है  :  कि  राज्य  सभा  29

 1972  को  म्रपनी  बैठक
 में

 लोक-सभा  द्वारा  25  1972  को  पास  किये  गये  पुरावशेष

 और  कलाकृति  1972  से  बिता  किसी  संशोधन  के  सहमत  हुई  ।

 नायाब य  पवना

 लोक  लेखा  समिति

 PUBLIC  ACCOUNTS  COMMITTEE

 (49at  प्रतिवेदन )

 श्री  बी०  एस०  मति
 :  ad  1970-71  संबंधी  विनियोग  लेखे

 डाक  ate  तार  तथा  में  गये  भ्रनुसार  स्वीकृत  अनुदानों  तथा  प्रभारित  विनि

 योगों  से  म्यूजिक  ata  तथा  समिति  के  प्रतिवेदन  में  दी  गई  सिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा  की

 गई  कार्यवाही  के सम्ज्न्त्र  में  लोक  लेखा  समिति  का  प्रतिवेदन
 प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 ———  एटो

 अधीनस्थ  विधान  सम्बन्धी  समिति

 COMMITTEE  ON  SUBORDINATE  LEGISLATION

 प्रतिवेदन

 श्री  विक्रम  महाजन  :  मैं  प्रधान  विधान  सम्बन्धी  समिति  का  चौथा  प्रतिवेदन

 प्रस्तुत  करता हूँ
 ।
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 Meeting  of  the  Rapresentatives  in  Naw  Delhi.
 धार

 ra  8,  1894  (Saka)

 अनुसूचित  जातियों
 तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  कल्याण  सम्बन्धी  समिति

 THE  COMMITTEE  ON  THE  WELFARE  OF  SCHEDULED  CASTES  AND
 SCHEDULED  TRIBES

 प्रतिवेदन )

 कुमारी  कमला  कुमारी  :
 मैं  शिक्षा  रोक  कल्याण  मंत्रालय  कल्याण

 गुजरात  में  जनजाति  विकास  खंडों  के  सम्बन्ध  में  अनुसूचित  जातियों  तथा  भ्रनुसुचित  जनजातियों

 सम्बन्धी  समिति  का  ग्यारहवां  प्रतिवेदन  तथ्य  eat  संस्करण )  प्रस्तुत  करती  हूँ  ।

 शिपिंग  कारपोरेशन  श्राफ  इण्डिया  लिमिटेड  कलकत्ता  के  कर्मचारियों  की

 शिकायतों  के  बारे  में  याचिका

 PET{T[ON  RES.  GRIEVANCES  OF  THE  EMPLOYEES  OF  SHIPPING
 CORPORATION  OF  INDIA  LIMITED  CALCUTTA

 श्री  इंद्रजीत  गुप्त  :  मैं  शिपिंग  कारपोरेशन  श्राफ  इण्डिया  कलकत्ता

 के  कर्मचारियों  की  शिकायतों  के  बारे  में  एक  याचिका  प्रस्तुत  करता  जिस  पर  श्री  श्रलोकमय

 मुखर्जी  तथा  wer  व्यक्तियों  के  हस्ताक्षर  हैं  ।

 es  ee

 सभा  का  कायें

 BUSINESS  OF  THE  HOUSE

 संसदीय  ary  तथा  नौवहन  कौर  परिवहन  मन्त्री  :  कल  मर्यादा  के

 प्रश्न  पर  इतना  समय  लग  गया  कि  2  1972  को  सदन  की  कार्यवाही  करने  के  लिए

 बैठने  के  अतिरिक्त  अरब  शर  कोई  विकल्प  नहीं है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  ड्राप  सब  इससे  सहमत  होंगे  ।

 es

 भारत  भ्र ौर  पाकिस्तान  के  प्रतिनिधियों  की  नई  दिल्ली  में
 हुई  बैठक

 के  बारे  में  वक्तव्य

 STATEMENT  RE.  MEETING  OF  THE  REPRESENTATIVES  OF  INDIA  AND
 PAKISTAN  IN  NEW  DELHI

 बिदेश  मंत्री  स्वर्ण  fag)  :  प्रधान  मंत्री  ने  19  अगस्त  को  पाकिस्तान  के  राष्ट्रपति  को

 एक  पत्र  भेजा  था  जिसमें  उन्होंने  यह  सुभाव  दिया  था  कि  शिमला  समझौता  पर  दस्तखत  होने  के

 बाद  से  जो  घटनाएं  हुई  हैं
 उन  पर  विचार  विनिमय  करने  के  लिए  कौर  श्रनसुलभी  समस्या ग्र ों  को

 शिमला  समझौते  के  नियत  भावना  के  अनुसार  वापसी  विश्वास  के  साथ  निपटाने  की  भावी

 सदस्यों  से  सम्बद्ध  शंकाओं  को  दूर  करने  के  लिये  दोनों  सरकारों  के  प्रतिनिधियों  की  बैठक  होनी
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 30  1972  भारत  ate  पाकिस्तान  के  प्रतिनिधियों  की
 बठक

 चाहिए  ।  इसके  जवाब  में  पाकिस्तान  के  राष्ट्रपति  ने  22  शिकस्त  को  जवाब  भेजते  हुए  कहा  कि

 पाकिस्तान  इस  बात  का  सुनिश्चय  करने  के  लिए  ze  संकलन  है  कि  शिमला  समभौते  पर  उसकी

 भाव  कौर  भाषा  के  अ्रतुह्प  अमल  हो  ale  इस  बात  के  लिये  भी  कि  यह  समझौता  हमारे  दोनों

 देशों  के  बीच  भावी  सम्बन्धों  का  ग्राघार  बने  |  उन्होंने  यह  सुभाव  कि  उनके  विशेष  दूत  श्री

 अजीज  अहमद  ग्रोवर  उनकी  सहायता  के  लिये  राष्ट्र  के  विशेष  सहायक  श्री  रफी  रजा  वरिष्ठ

 अधिकारियों  के  एक  छोटे  दल  के  साथ  25  झ्रगस्त  को  नई  दिल्‍ली  पहुंच  जायेगा  ।

 2,  श्री  अजीज  were  ate  उनके  प्रतिनिधिमण्डल  के  अरन्य  सदस्यों  ने  25  से

 29  अगस्त  1972  तक  भारतीय  प्रतिनिधिमण्डल  जिसके  नेता  प्रधान  मंत्री  के  प्रमुख  सचिव

 श्री  पी०ਂ  एन०  हक्सर  शिमला  समझौते  के  बाद  की  घटनाओं  पर  इस  इरादे  से  निःसंकोच  ate

 व्यापक  बातचीत  की  कि  इस  संदभ  में  नगर  कोई  शंकाएं  उठ  खड़ी  हुई  हों  तो  उन्हें  दूर  किया

 जाये  ।  सदन  की  मेज  पर  एक  सम्मिलित  व  तीव्र  का  पाठ  रख  दिया  गया  है  जो  कि  इस  बातचीत

 की  समाप्ति  पर  प्रेस  के  लिये  जारी  किया  गया

 3,  माननीय  सदस्यों  को  मैं  यह  भी  बताना  चाहूंगा  कि  प्रधान  मंत्री  के  प्रमुख  सचिव  ने

 14  जुलाई  को  पाकिस्तान  के  राष्ट्रपति  के  विशेष  सहायक  श्री  रफी  रजा  को  युद्ध  से  प्रभावित  उन

 पाकिस्तानी  राष्ट्रिक ों  के  जान  शौर  माल  की  सुरक्षा  का  सुनिश्चय  करने  की  शझावइ्यकता  के  विषय

 में  पत्र  लिखा  था  जो  पाकिस्तान  के  उन  प्रदेशों  में  ही  बने  रहे  थे  जिन  पर  सिन्ध  में  हमारी  सेनाग्रों

 ने  कब्जा  कर  लिया  था  अथवा  जो  इधर  भारत  में  चले  wy  थे  ।  जब  इसका  कोई  जवाब  नहीं

 पाया  तो  इस  विषय  पर  मैंने  पाकिस्तान  सरकार  के  राजनीतिक  कायें  एवं  संचार  श्री  गुलाम

 मुस्तफा  खान  जातोक्ष  को  4  ग्रस्त  को  पत्र  लिखा  ।  श्री  जातोई  ने  22  अगस्त  को  पत्र  का  उत्तर

 देते  हुए  स्पष्ट  लिखा  था  कि  पाकिस्तान  क  राष्ट्रपति  शर  उनकी  सरकार  इस  बात  का  सुनील

 करने  के  बहुत  इच्छुक  हैं  कि  युद्ध  से  प्रभावित  व्यक्ति  यथाशीघ्र  पाकिस्तान  घरों  को  लौट

 जाए  ।  पाकिस्तान  ने  सिन्ध  प्रोविजनल  ऐसेम्बली  के  सदस्य  राणा  चन्दर  सिंह  शौर  थापर कर  के

 दो  संसद  सदस्यों  को  इस  क्षेत्र  का  दौरा  करने  के  लिये  भेजने  का  निश्चय  किया  यद्यपि  यह  क्षेत्र

 भारतीय  सेना  के  प्रतिकार  में  ताकि  वहां  अरब  भी  जो  लोग  रह  रहे  हैं  उन्हें  पुनः  श्रावस्ती  किया

 जा  उनके  इस  दौरे  का  एक  उद्देश्य  इस  इलाके  के  बहुत  से  प्रमुख  नेताओं  जो  इस  वक्त

 भारत  में  निमंत्रण  देना  भी  है  जिससे  कि  ये  उनसे  इस  इरादे  से  बातचीत  कर  सकें  कि  प्रभावित

 व्यक्तियों  के  वापस  लौट  राने  पर  जोर  दिया  जाये  ।  पाकिस्तान  के  राष्ट्रपति  ने  भी  पने  पत्र  में

 हमारी  प्रधान  मंत्री  को  यह  भ्रारवासन  दिया  है  कि  यह  प्रभावित  व्यक्ति  न  fas  खुशी  से  वापस

 aaa  घरों  को  लौट  सकते  हैं  बल्कि  पाकिस्तान  के  राष्ट्रिक ों  के  रूप  में  उनके  जीवन  उनके

 सम्मान  की  सुरक्षा  का  भी  उन्हें  श्राइवासन  मिलेगा  ।  भारत  सरकार  ने  यह  सुभाव  इस  में

 स्वीकार  कर  लिया  था  कि  इससे  ऐसा  आवश्यक  वातावरण  कौर  ऐसी  परिस्थितियां  पदा  होंगी

 जिनमें  प्रभावित  व्यक्ति  रह  सकें  अथवा  पाकिस्तान  में  झपने  घरों  को  लौट  सकें  प्र  वहां  जान

 भर  माल  की  हिफाजत  के  साथ  रह  सकें  |

 4.  17  1971  के  युद्धविराम  के  परिणामस्वरूप
 जम्मू

 तथा  कश्मीर  में  स्थापित
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 वास्तविक  नियंत्रण  रेखा  से  संबन्धित  भारतीय  सेनिक  कमांडर  तथा  पाकिस्तानी  सेनिक  कमांडर

 के  बीच  वार्ता  में  कुछ  मतभेद  हो  गये  थे  ।  भारतीय  श्र  पाकिस्तानी  प्रतिनिधिमण्डलों  की  वार्ता  से

 ये  मतभेद  दूर  हो  गए  हैं  शौर  इस  पर  सहमति  हो  गई  है  कि  जम्मू  श्र  कश्मीर  की  समूची

 रेखा  म्रंकिंत  कर  दी  जाएगी  ak  इस  रेखा  के  साथ  बने  नक्शा  का  दोनों  पक्षों  द्वारा

 ऑआआदान-प्रदान  होगा  |  रेखांकन  4  सितम्बर  1972  तक  पूरा  हो  जाएगा  ।  शिमला  समझौते  की

 दाँतों  के  अधीन  दोनों  पक्षों  द्वारा  इस  रेखा  की  श्रलंघनीयता  को  सुनिश्चित  किया  जाएगा  ।  जेसा

 कि  दोनों  प्रतिनिधिमण्डलों  ने  परस्पर  सहमति  प्रकट  की  है  शिमला  समझौते  की  vat  के  घिन

 वापसी  15  सितम्बर  1972  तक  wa  पुरी  कर  दी  जाएगी  ।

 जहां  तक  युद्ध  बंदियों  और  असैनिक  नज़रबंदियों  की  वापसी  का  seq  है  हमने

 बतानी  प्रतिनिधिमण्डल  से  फिर  से  यह  कह  दिया  है  कि  बंगला  देश  सरकार  के  सम्मिलित  हुए  बिना

 तथा  उसकी  सहमति  के  बिना  यह  sea  नहीं  तय  हो  सकता  ।  हमने  पाकिस्तान  सरकार  से  जोर

 देकर  यह  बात  कहीं है  कि  बंगला  देश  को  मान्यता प्रदान  करने  में  किसी  भी  प्रकार  के  facia से

 स्थायी  शांति  तथा  सम्बन्धों  को  सामान्य  बनाने  में  बाधा  उत्पन्न  होगी  तथा  इससे  शिमले  समझौते

 के  उद्देश्यों  की  प्राप्ति  में  भी  देर  होगी  ।  हमें  पूरी  आशा  है  कि  पाकिस्तान  उप  महाद्वीप  की  नई

 स्थिति  की  सच्चाइयों  को  मान्यता  प्रदान  करने  में  र  विलम्ब  नहीं  यह  उप  महाद्वीप

 के  तीनों  देशों  के  हित  में  है  कि  वे  ara  मतभेद  पारस्परिक  बातचीत  द्वारा  दूर  करें  ।

 भ्रखबार  के  लिए  संयुक्तਂ  वक्तव्य

 भारत  के  प्रधान  मंत्री  और  पाकिस्तान  के  राष्ट्रपति  के  बीच  हाल  ही  में  हुए  पत्र-व्यवहार

 के  मनु  दोनों  पक्षों  के  प्रतिनिधि  25  से  29  अगस्त  1972  तक  नई  दिल्ली  में  मिले  ।

 बतानी  शिष्टमंडल  में  श्री  रजि  पकिस्तान  के  राष्ट्रपति  के  विशेष  श्री  रफी

 पाकिस्तान  के  र  ट्रपति  के  विशेष  wit  श्री  दु  विदेश  मंत्रालय  के  महा  निदेशक

 थे  ।  भारतीय  शिष्टमंडल  में  श्री  पी०  एन०  भारत  के  प्रधान  मंत्री  के  प्रमुख  श्री

 टी०  एन०  विदेश  श्री  एस०  के०  विदेश  मंत्रालय  में  सचिव  कौर  श्री

 एस०  संयुक्त  सचिव  शामिल  थे  ।

 2.  दोनों  पक्षों
 ने

 शिमला  करार  पर  हस्ताक्षर  होने  के  बाद  हुई  घटनाओं  की  समीक्षा

 की  att  दोनों  पक्षों  को  यदि  कोई  झ्राशंकाए  हैं  तो  उन्हें  दूर  करने  की  आवश्यकता  तथा  करार

 के  निर्विघ्न  फ़ियान्वयन  पर  विचार  किया  ।  उन्होंने  इस  महाद्वीप  में  स्थायी  शांति  की  स्थापना

 के  लिये  शिमला  करार  की  व्यवस्थाओं  के  भाव  एवं  भाषा  के श्रनुरूप  फ़ियान्वयन  के  लिए  दोनों

 सरकारों  के  संकल्प  की  पुष्टि  की  ।

 3.  दोनों  पक्षों  ने  सपनि-अपनी  सरकारों  को  निम्न  सिफारिशों  की  :

 ७७
 (i  जम्मू-कश्मीर  में  17  197)  ग  हुए  युद्ध  विराम  के  फलस्वरूप  निर्धारित

 नियंत्रण  रेखा  का  पुरी  दरी  तक  रेखांकन  होगा  यह  ॒  दोनों  पत्रों  बिना  किसी  स्वीकृत  स्थिति
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 1894  भारत  कौर  पाकिस्तान  के  प्रतिनिधियों

 की
 बैठक

 के  पूर्वाग्रह  मान्य  होगा  ।  दोनों  पक्ष  इस  रेखा  को  बताने  वाले  नक्शों  का  परस्पर  नादान-प्रदान

 करेंगे  ।  शिमला  करार  के  भ्रनुच्छेद  4  (2)  के  अनुसार  दोनों  पर  इस  नियंत्रण  रेखा  की

 नीयता  को  सुनिश्चित  करेंगे  ।  इस  पर  सहमति  हो  गई  थी  कि  सीमा  का  रेखांकन  4

 1972  तक  पूरा  कर  दिया  जाएगा  |

 (ii)  कुछ  व्यावहारिक  कठिनाइयों  के  पदा  हो  जाने  के  कारण  सेनाओं  की  वापसी  का

 काम  शिमला  करार  में  निर्धारित  अवधि  में  पूरा  नहीं  हो  सकेगा  ।  श्रन्तर्राष्ट्रीय  सीमा

 पर  फौजों  की  वापसी  का  काम  15  1972  तक  पूरा

 (iii)  थारपरकर  के  राजनीतिक  नेता  भारतीय  सेना  द्वारा  अधिकृत  सिंध  क्षेत्र  का  दौरा  करेंगे

 ताकि  वे  उस  क्षेत्र  के  रहने  वालों  को  यह  विश्वास  दिला  सकें  कि  पाकिस्तान  के  सेन्य  संचालन  के

 निदेशक  द्वारा  21  1972  को  भारत के  सैन्य  संचालन  के  निदेशक  को  दी  गई  योजना

 के  अनुसार  वे  भारत  स्थित  शिविरों  से  लौटकर  सुरक्षा  एवं  सम्मान  के  साथ  वहां

 रह  सकेंगे  या  पाकिस्तान  में  अपने  घरों  को  लौट  सकेंगे  ।  भारतीय  पक्ष  इस  योजना  को  पूरी  तरह

 क्रियान्वित  करने  के  लिए  आवश्यक  सुविधा  देगा  ।

 परिशिष्ट

 21-8-72  को  पाकिस्तान  के  सेनिक  कार्यवाही  के  निदेशक  द्वारा  भारत  के  सेनिक

 वाही  के  निदेशक  को  युद्ध  के  परिणाम  स्वरूप  विस्थापित  अल्पसंख्यकों  को  सिंध  में  पुनर्वास  के

 लिये  दी  गई  योजना  |

 1,  पाकिस्तान  के  राष्ट्रपति  का  विचार  है  कि  युद्ध  के  परिणामस्वरूप  सभी  विस्थापित

 व्यक्तियों  को  जहां  तक  भी  सम्भव  होगा  उनके  घरों  में  बसा  दिया  जायेगा  कौर  उनके

 सम्पत्ति  और  भ्र धि कारों  की  रक्षा  की  जायेगी  जिससे  कि  वह  सामान्य  जीवन  व्यतीत  कर  जो

 कि  युद्ध  के  कारण  अस्तव्यस्त  हो  गया  था  |

 2.  इसकी  प्राप्ति  के  राष्ट्रपति  के  निवेदन  में  अवश्यक  मशीनरी  का  गठन  किया

 गया  योजनाएं  बना  दी  गई  हैं
 ate  विस्थापितों  के  पुनर्वास  के  कार्य  को  शीघ्रातिशीघ्र  करने

 के  लिये  कारगर  साधन  जुटा  दिये  गये  हैं
 ।

 3,  योजना  की  रूपरेखा  निम्नलिखित  पर  भ्राधारित  है

 भारतीय  अघिकारियों  ने  इस  बात  को  स्वीकार  किया
 है  कि  इससे  पहले  कि  वे

 सिंघ  के  क्षेत्र को  खाली  वे  अ्रघिक  से  अधिक  पाकिस्तान  के  विस्थापित

 राष्ट्रिकों जो  युद्ध  के  दौरान  पा
 बाद

 में  भारत  श्री  गये  थे  उन्हें  अपने  घर

 वापस  भेजने  की  व्यवस्था  करेंगे  |

 दोष  पाकिस्तानी  राष्ट्रिक  जो  कारणों  से  वापस  जाने  में  असमथ  भारत

 स्थित  seat  में  wears  रूप  से  रखा  जायेगा  |

 सिंध  क्षेत्र  भारतीय  सेनाओं  से  खाली  होते  ही  पाकिस्तानी  सेनायें  इन  क्षेत्रों  में  झरा

 जायेंगी  ।  इसके  तुरंत  बाद  सैनिक  प्रशासन  स्थापित  किया  जायेगा  जिसका  कायें

 पुनर्वास  की  व्यवस्था  करना  होगा  ।
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 Amendment  and  Miscellaneous  Bills  B
 i

 dra  8,  1894  (Saka)

 (a)  matte  प्रशासन  की  पुनर्स्थापना  के  साथ  पुलिस  कौर  अध  सैनिक  प्रशासन  की

 व्यवस्था  की  जायेगी  जो  कि  संघीय  आधार  पर  डाक  एवं  चलती  फिरती  सुरक्षित

 सेवाओं  का  प्रबंध  जिससे  कि  लौटने  वाले  अल्पसंख्यकों  के  विरुद्ध  कोई

 हिंसात्मक  कार्यवाई  न  हो  सके  |

 सहायता  समाजਂ  कल्याण  संस्थान  और  जिनमें  राष्ट्रीय  एवं  प्रभाव ग्रस्त

 राज्यों  की  झसेम्बलियों  के  सदस्य  ate  अरन्य  प्रतिष्ठित  लोगों  के  बीच  सदभावना

 कायम  करने  का  प्रयत्न

 (=)
 पाकिस्तान  में  सीमा  के  पास  उचित  जगहों  पर  स्वागत  केन्द्र  खोले  जायेंगे  जो  कि

 भारतीय  ्य  में  रुके  हुए  शेष  विस्थापित  लोगों  का  स्वागत  करेंगे  |

 इन  स्वागत  केन्द्रों
 में

 भराये  हुए  व्यक्तियों  को  धीरे-धीरे  उनके  घर  भेज  दिया

 जायेगा  ।

 जहाँ  तक  सम्भव  हो  सका  पैरा  3  से  पर  कायंवाही  पुरी  होने  के

 ही  बहुसंख्यक  सम्प्रदाय  के  लोगों  को  जो  सिंध  के  अन्दरूनी  इलाकों  में

 कैम्पों  में  रह  रहे  हैं  सरजो  उन  क्षेत्रों  से  हैं  जहां  अल्पसंख्यक  समुदाय  भी  रह

 रहा  उन्हें  वहां  से  लाकर  घरों  में  बसाया  जायेगा  ।

 (5)  इन  प्रभाव ग्रस्त  क्षेत्रों  में  पुलिस  कौर  wer  न्याय  लागु  करने  एजेंसियों  की

 बढ़ानी  है  जिससे  कि  श्रत्पसंख्यकों  की  अधिक  कारगर  ढंग  से  सुरक्षा  की

 जा  सके

 जब  यह  स्वागत  केन्द्र  चालू  हो  जायेंगे  तो उपरोक्त  परा  3  से  सम्बद्ध  फुटनोट

 इसकी  सूचना  भारतीय  श्रधघिकारियों  को  दे  दी  जायेगी  ।

 ee  ae

 अस्पृश्यता  संशोधन  और  प्रकरण  उपबन्ध  विधेयक

 UNTOUCHABILITY  (OFFENCES)  AMENDMENT  AND  MISCELLANEOUS

 PROVISION
 BILL

 संयुक्त  समिति  में  सदस्यों  की  नियुक्ति  के  लिये  राज्य  सभा  से  सिफारिश

 श्री  कार  डी०  भण्डार  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं

 ग्रीक  यह  सभा  राज्य  सभा  से  सिफारिश  करती  है  कि  राज्य  अ्रस्पृद्यता

 1955  का  date  कौर  लोक  प्रतिनिधित्व  1951  का

 श्र  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  सम्बन्धी  संयुक्त  समिति  उक्त  संयुक्त  समिति  की

 सदस्यता  से  श्री  जमना  लाल  बरेवा  द्वारा  त्यागपत्र  दिये  जाने  के  कारण  रिक्त  हुए

 स्थान  राज्य  सभा  का  एक  सदस्य  नियुक्त  करे  तथा  उक्त  संयुक्त  समिति  में

 राज्य  सभा  द्वारा  इस  प्रकार  नियुक्त  किये  गये
 सदस्य

 का  नाम  इस  सभा  को

 सूचित  करे  1.0
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 972

 अध्यक्ष  महोदय  प्रशन  यह  है  —

 यह  सभा  राज्य  सभा  से  सिफारिश  करती  है  कि  राज्य  श्रस्पृद्यता

 1955  का  संशोधन  ate  लोक  प्रतिनिधित्व  1951  का  प्रौढ़

 संशोधन  करने  वाले  विधेयक  सम्बन्धी  संयुक्त  समिति  उक्त  संयुक्त  समिति  की

 सदस्यता  से  श्री  जमना  लाल  बरेवा  द्वारा  त्यागपत्र  दिये  जाने  के  कारण  रिक्त  हुए
 स्थान  राज्य  सभा  का  एक  सदस्य  नियुक्त  करे  तथा  उक्त  संयुक्त  समिति  में

 राज्य  सभा  द्वारा  इस  प्रकार  नियुक्त  किये  गये  सदस्य  का  नाम  इस  सभा  को

 सुचित  करे  ह

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हम्ना
 The  motion  was  adopted.

 pcs  et

 भूतपूर्व  सेक्रटरी  आफ  स्टेट  सेवा  अधिकारी  की  विधेयक

 FORMER  SECRETARY  OF  STATE  SERVICE  OFFICERS

 (  CONDITION  OF  SERVICE )  BILL

 गृह  मन्त्रालय  कौर  कामिक  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  राम  निवास  मैं  प्रस्ताव

 करता  हूँ  :  कि  भूतपूर्व  सेक्रेटरी  श्राफ  स्टेट  सेवा  के  अधिकारियों  की  सेवा  की  शर्तों  में  कुछ  विषयों  के

 बारे में  परिवहन  या  उनका  प्रतिसंहरण  करने  के  ate  उससे  सम्बद्ध  या  उसके
 अनुषंगी

 मामलों  के  लिये  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाय  1.0

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान  यह  है  :  भूतपूर्व  सेक्रटरी  श्राफ  स्टेट  सेवा  के  भ्र धि कारियों  की

 सेवा  की  शर्तों  में  कुछ  विषयों  के  बारे  में  परिवर्तन  या  उनका  प्रति सं हरण  करने  के  श्र  उससे

 सम्बद्ध  या  उसके  भ्रनुषंगी  मामलों  के  लिये  उपबन्ध  करने  वाले  को  पुरःस्थापित  करने  की

 अनुमति दी  जाय

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 The  Motion  was  adopted

 श्री  राम  निवास  मिर्धा  :  मैं  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता  हूँ  ।

 —_—  बाया

 राष्ट्रपतीय  कौर  उपराष्ट्रपति  य  निर्वाचन  विधेयक

 PRESIDENTIAL
 AND  VICE-PRESIDENTIAL  ELECTION  (AMENDMENT)  BILL

 विधि  श्र  न्याय  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  नीति राज  fag  :  मैं  प्रस्ताव  करता

 हूं  कि  राष्ट्रपतीय  कौर  उपराष्ट्रपतीय  निर्वाचन  1952  का  संशोधन  करने  वाले  विधेयक

 को  दोनों  सितारों की  एक  संयुक्त  समिति  को
 सौंपा

 जिसमें 45  सदस्य  इस  सभा  से

 30  अर्थात्‌
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 &  Vice-PresidentalfElection  Bill  August  30,  1972

 (1)  श्री  पी०  गंगा  देव

 (2)  श्री  पी०  के०  घोष

 (3)  सरदार  महेन्द्र  सिह  गिल

 (4)  श्री  एस०  बी०  गिरि

 (5)  श्री  एच०  करार  गोखले

 (6)  श्री  जगन्नाथ  राव  जोशी

 (7)  श्री  जे०  जी०  कदम

 (8)  श्री  एस०  ए०  कादर

 (9)  श्री  रोबिन  ककोटी

 (10)  श्री  ए०  केविचुसा

 (11)  श्री  पीलु  मोदी

 (12)  श्री  समर  मुखर्जी

 (13)  श्री  प्रताप  सिंह  नेगी

 (14)  श्री  तारकेश्वर  पांडेय

 (15)  श्री
 रसिक  लाल

 पारिख

 (16)  श्री  भारखण्डे  राय

 (17)  श्री  राजदेव  सिह

 (18)  श्री  जे०
 रामेश्वर  राव

 (19)  श्री  एस०  एस०  संजीवी राव

 (20)  श्री  एस०  सी०  सामन्त

 (21)  श्री  एस०  के०  जफ्फर  शरीफ

 (22)  श्री  दिग्विजय  नारायण  सिंह

 (23)  श्री  नवल  किशोर  fag

 (24)  श्री  सुन्दर  लाल

 (25)  श्री  सिद्धरामेरवर  स्वामी

 (26)  श्री  एम०  जी०  डीके

 (27)  श्री  के०  पी०  उन्नीकृष्णन

 (28)  श्री  वीरभद्र  सिह

 (29)  श्री  जी०  विश्वनाथन

 (30)  श्री  नीति राज  सिंह  चौधरी

 और  राज्य  सभा के  15

 कि  संयुक्त  समिति  की  बैठक  गठित  करने  के  लिये  गणपूर्ति  संयुक्त  समिति  के  सदस्यों  की

 कुल  संख्या  का  एक  तिहाई  होगी  ;

 कि  समिति  इस  सभा  को  wae  सत्र  के  प्रथम  सप्ताह  के  भ्रान्ति  दिन  प्रतिवेदन  देगी  ;

 कि  अन्य  मामलों में  संसदीय  समितियों  के  सम्बन्ध  में  इस  सभा  के  प्रिया  सम्बन्धी  नियम

 ऐसे  परिवर्तनों  कौर  रूप-भेदों  के  साथ  लागू  जो  भ्रध्यक्ष  महोदय  ate
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 8
 1894  (a%)  राष्ट्रपतीय  ate  उपराष्ट्रपतीय

 विधेयक

 कि  यह  सभा  राज्य  सभा  से  सिफारिश करती  है  कि  राज्य  सभा  उक्त  संयुक्त  समिति  में

 सम्मिलित  हो  तर  संयुक्त  समिति  में  राज्य  सभा  द्वारा  नियुक्त  किये  जाने  वाले  15  सदस्यों  के  नाम

 इस  सभा  को  सुचित  करे  ।

 श्रेय  महोदय  :  यह  निर्णय  किया  गया  कि  इस  प्रस्ताव  को  चर्चा  किये  बिना  स्वीकार

 कर  लिया  जायेगा  ।

 प्रशन  यह  है  कि  राष्ट्रपतीय  ate  उपराष्ट्रपतीय  TALIA  ALISA,  1952  का  संशोधन

 करने  वाले  विधेयक  को  दोनों  सभाश्रों  की  एक  संयुक्त  समिति  को  सौंपा  जिसमें  45  सदस्य

 इस  सभा  से  30  भ्रर्थात्‌  :--

 (1)  श्री  पीं०  गंगा  देव

 (2)  श्री  पी०  के०  घोष

 (3)  सरदार  महेन्द्र  सिह  गिल

 (4)  श्री  एस०  बी०  गिरि

 (5)  श्री  एच०  कार  गोखले

 (6)  श्री  जगन्नाथ  राव  जोशी

 (7)  श्री  जे०  जी०  कदम

 (8)  श्री  एस०  ए०  कादर

 (9)  श्री  रोबिन  ककोटी

 (10)  श्री  ए०  केविचुसा

 (11)  श्री  पीलू  मोदी

 (12)  श्री
 समर मुखर्जी

 (13)  श्री  प्रताप  सिह  नेगी

 (14)  श्री  तारकेश्वर  पांडेय

 (15)  श्री  रसिक  लाल  पारिख

 (16)  श्री
 भारखण्डे

 राय

 (17)  श्री  राजदेव  सिंह

 (18)  श्री
 जे०  रामेश्वर  राव

 (19)  श्री  एस०  एस०  संजीवीराव

 (20)  श्री  एस०  सी०  सामन्त

 (21)  श्री  सी०
 के०  जफ्फर  रीफ

 (22)  श्री  दिग्विजय  नारायण  सिंह

 (23)  श्री  नवल  किशोर  सिंह

 (24)  श्री  सुन्दर  लाल

 (25)  श्री  सिद्धरामेदवर  स्वामी

 (26)  श्री  एम०  जी०

 (27)  श्री  Fo  पी०  उन्नीकृष्णन

 151



 Indian  Copper  Corporation  (Acquisition of  Undertaking)  Bill  Bhadra  8,  1894  (Saka)

 (28)  श्री  वीरभद्र  सिह

 (29)  श्री  जी०  विश्वनाथन

 (30)  श्री  नीतिराज  सिंह  चौधरी

 शर  राज्य  सभा  से  15  सदस्य  ;

 कि  संयुक्त  समिति  की  don  गठित  करने  के  लिए  गणपूर्ति  संयुक्त  समिति  के  सदस्यों  की

 कुल  संख्या  का  एक  तिहाई  होगी  ;

 कि  समिति  इस  सभा  को  अ्रगले  सत्र  के  प्रथम  सप्ताह  के  ग्रीम  दिन  तक  प्रतिवेदन  देगी  ;

 कि  mea  मामलों  में  संसदीय  समितियों  के  सम्बन्ध  में  इस  सभा  के  प्रिया  सम्बन्धी  नियम

 ऐसे  परिवर्तनों  शौर  रूप-भेदों  के  साथ  लागु  जो  अध्यक्ष  महोदय  कर  ak

 कि  यह  सभा  राज्य  सभा  से  सिफारिश  करती  है  कि  राज्य  सभा  उक्त  संयुक्त  समिति  में

 सम्मिलित  हो  ate  संयुक्त  समिति  में  राज्य  सभा  द्वारा  नियुक्त  किये  जाने  वाले  15  सदस्यों  के  नाम

 इस  सभा  को  सूचित  करे
 |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
 The  motion  was  adopted

 इंडियन  कापर  कार्पोरेशन  का  विधेयक

 INDIAN  COPPER  CORPORATION  (ACQUISITION  OF  UNDERTAKING)  BILL

 इस्पात  कौर  खान  मन्त्री  एस०  मोहन  :  मैं  प्रस्ताव  करता हूँ
 :  कि  राष्ट

 के  सर्वाधिक  लाभ  के  उद्देश्य  से  बिहार  राज्य  के  सिंहभूम  क्षेत्र  में  तांबे  के  निक्षेपों  का  वैज्ञानिक  ak

 व्यवस्थित  संरक्षण  wit  विदोहन  करने  के  लिये  कौर  देश  में  तांबे  की  भ्रावश्यकताशओं  को  देखते

 हुये जन  कल्याण  की  दृष्टि  में  तांबे  के
 निक्षेपों

 का
 उपयोग

 करने  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  को

 समर्थ  बनाने  के  लिये  इण्डियन  कापर  कॉर्पोरेशन  लिमिटेड  के  उपक्रम  का  at  करने  के  लिये  कौर

 उससे  सम्बद्ध  या  अनुषंगी  मामलों  के  लिये  उपबन्ध  करने  वालें  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  ।

 सभा  को  याद  होगा  कि  4 मप्र  1972 को  इण्डियन  कापर  कारपोरेशन के  प्रबन्ध  ay

 नियंत्रण  aoa  हाथ  में  लेने  के  लिए  एक  विधेयक  प्रस्तुत  किया  गया  था  जिसने  बाद  में  विधि  का

 रूप  धारण  किया  था
 ।

 इस  विधेयक  में  प्रबन्ध  ही  नहीं  बल्कि  स्वामित्व  को  भी  अपने  हाथ  में  लेने

 का  उपबन्ध  किया  गया  है  ।  मार्च  1972  से  इण्डियन  कापर  का परेशन  का  प्रबन्ध  हिन्दुस्तान  कापर

 के  हाथ  में  है  जो
 10  हमला  1972

 से
 भारत

 सरकार
 की

 कौर  से  कस्टोडियन के  रूप  में  कार्य  कर

 रहा  हैं  पिछली  बार  जब  इस  विषय  पर  चर्चा  की  गई  थी  कब  भारतीय  सदस्यों
 ने  पुछा  था  कि

 सरकार  at  रूप  से  अतीत  कयों  नहीं  कर  रही  है  ।  उस  समय  कम्पनी  की  परिसापत्रियों  के  बारे  में

 कोई  झ्रनुमान  नहीं  लगाया  गया  था  ताकि  इस  आधार  पर  उसको  मुआवजा  दिया  जा  सके  |  हमने

 घारा  के  wears  तथ्य  किया  है  कि  इन  परिस्थितयों  में  मुकाबले  की  उचित  स्थिति  73  करोड़

 रुपये  होगी  ।  इस  बारे  में  हमने  इस  कम्पनी  सैयदों  के  बार  मुल्यों  के  रूप  में
 पुनीत

 पूजी  पर  ak
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 कम्पनी  कीं  लागत  पर  अज्ञात  देवताओं  निकाल  कर  शेष  परिस्थितियों  पर  भी  विचार  किया  है  ।

 इन  सब  बातों  पर  ध्यान  देने  के  बाद  हम  इस  को  देना  उचित  सभा  है  |

 इस  राशि  के  भुगतान  के  लिये  हमें  एक  कापर  स्पेक्टर  कौर  शोधक  कारखाना  तथा  उप कररा

 मिलेंगे  प्रौढ़  खनन  के  काम  भराने  वाला  सभी  सामान  मिलेगा  जिससे  हमें  10,000  टन  तांबा  तैयार

 र  सकेंगे  ।  फिर  एक  पुरानी  परावतंन  )  भट्ठी  को  चालू  कर  जो  पिछले  प्रबन्धकों

 ने  लगभग  बन्द  कर  रखी  ताँबे  का  उत्पादन  25,000  टन  तक  बढ़ाया  जा  सकता  है  ।  परन्तु  ऐसा

 करने  के  लिये  हमें  खनन  सुविधाओं  में  वृद्धि  करनी  होगी  कौर  उसके  लिये  पूजी  निवेश  बढ़ाना

 होगा  ।  यदि  हमने  10,000  टन  तांबा  तैयार  करना  हो  तो  हमें  इससे  कहीं  अधिक  धन  राशि  खड़े

 करनी  होगी  |  मत  75  करोड़  रुपये  की  राशि  अधिक  नहीं  है  ।  इण्डियन  कापर  कारपोरेशन  गत  34

 वर्षों  से  चल  रही है  ।  गत  वर्ष  के  तरन्त  में  फ्लैश  मीटर  लगाये  गये  हैं  ।  इसके  अतिरिक्त  खनन  की

 सुविधाए  उपलब्ध  करने  के  लिये  भी  काफी  पू  जी  लगाई  गई  है  ।  यदि  हम  इसकी  तुलना  खेतड़ी

 तांबा  परियोजना  से  करें  तो  पता  चलेगा  कि  वहां  31,000  टन  तांबा  तैयार  करने  के  लिये  90  करोड

 रुपया  बचें  करना  मेरे  विचार  से  73  करोड़  रुपये  की  राशि  बिल्कुल  उचित  है  ।  जहां  तक

 इस  रानी  के  भुगतान  का  सम्बन्ध  है  हम  झ्र  शराबियों  को  मुआवजे  का  किस्तों  में  भुगतान  करने  के

 पक्ष  में  नहीं  छोटे  भ्रद्घारियों  को  कुछ  भ्रमित  ak  बड़ें  श्र झधघारियों  को  कुछ  कम  मुआवजा

 दिया  जाना  चाहिये  ।  इण्डियन  कापर  के  प्र  श  हरनेक  लोगों  के  पास  ऐसे  श्र  शराबियों  की  संख्या

 wat  16000  है  जिनके  देयर  2  रु०  से  लेकर  1000  रु०  तक  के  हैं  ।  5000  कौर  श्रंशघारियों

 के  पास  1001  रुपय ेसे  2000  रुपये  तक  के  प्रद  हैं  ।  फिर  1600  अ्रदाघारियों के  पास  2001  से

 4000  रुपये  तक  शेयर हैं  ।  भ्रंशघारियों  की  कुल  संख्या  23,620  है  ।  22,600  भ्रश्षधारियों  के  पास

 अ्रंदयों के  कुल  मुल्य  के  40  प्रतिशत  द्र  20  प्रतिशत  भ्रंश  जीवन  बीमा  युनिट

 सामान्य  बीमा  कम्पनियों  बैंकों  के  हैं  शब  पिछने  मैनेजिंग  एजेंटों  या  बहुत  बड़ा  स्टाक  रखने  वाले

 लोगों  के  पास  हैं  ।  किश्तों  में  भुगतान  करने  में  कठिनाई  यह  है  कि  इण्डियन  कापर  कार्पोरेशन

 लिंग  कम्पनी  है  ।  इसको  रुपये  में  भुगतान  करने  में  कठिनाई  होगी  ।  ag  कम्पनी  इंगलैंड  में  पंजीकृत

 है  हालांकि  विदेशियों  के  लगभग  4  प्रतिशत  या  इससे  भी  कम  शरद  है  ।  कहने  का  अभिप्राय  यह

 है  कि  उनकी  संख्या  कम  है  ।  यदि  हम  किश्तों  में  मुग् राव जा  देते  हैं  तो  इ  ब्लेंड  में  रहने  वाला  कोई

 alan  श्र  दीवारी  उच्च  न्यायालय  में  याचिका  दायर  कर  सकता  वह  अधिनियम  की  मान्यता

 को  चुनौती  भी  दे  सकता  है  कौर  हमें  मुकदमेबाजी  में  पा  सकता  है  ।  इसलिये  कानूनी  सलाह  पर

 हम  इस  निष्क  पर  पहुंचे  हैं  कि  यह  जोखिम  वाला  काम  है  ।  पूरी  कम्पनी  को  अपने

 नियंत्रण
 में  लेने  के  सिवाय  भ्र ौर  कोई  विकल्प  नहीं है  |

 पूरी  कम्पनी  को  नियंत्रण  में  लेने  के  बाद  gaye  मुभ्रावजां  देने  के  सिवाय  कौर  कोई

 विकल्प  नहीं  है  ।  कुछ  माननीय  सदस्यों  के  संशोधनों  को  देखने  से  पता  चलता  है  कि  उनके  विचार

 मुग् राव जा  देने  की  आवश्यकता  ही  नहीं  हैं  जिस  प्रकार  से  अ्रथंव्यवस्था  हम  बना  रहे  हैं  उसमें  कछ

 न  कुछ  मुआवजा  देने  के  लिये  हम  वचनबद्ध  हैं  ।  विशेषकर  जब  हम  किसी  ऐसी  कम्पनी  से  कछ  ले

 रहे  हैं  जिसमें  छोटे  लोगों  के  oa  हैं  ।  यही  नीति  का  औचित्य  है  ।  हमने  जब  से  इण्डियन  कापर

 कारपोरेशन  का  नियंत्रण  अपने  हाथ  में  लिया  तब  से  उत्पादन  के  ates  इस  प्रकार  के  हैं
 :--
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 जनवरी  1972  में  111  फरवरी  में  273  are  में  624  भ्रम  614  मई

 में  753  जुन  में  1114  टन  और  इस  प्रकार  उत्पादन  बढ़ता  ही  जा

 रहा  है  ।  आरम्भ  में  हमें  कूछ  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़ा  था  परन्तु  इन  कठिनाईयों  पर  काबू

 पाने  के  बाद  उत्पादन  लगभग  13,000  टन  प्रति  वर्ष  हो  जायेगा  |

 जनवरी  सेਂ  जुलाई  TH  तांबा  वयस्क  का  3,40,340  टन  था  कौर  जनवरी से  जुलाई  1972

 तक  बह  3,81,123  टन  था  ।  wale  उसमें  40,000  टन  की  वृद्धि  हुई  फिर  जुलाई  1972  से

 बारਂ  का  उत्पादन  810  टन  था  ।  इण्डियन  कापर  कार्पोरेशन  के  इतिहास  में  यह  एक  रिकार्ड

 मैं  केवल  इतना  बताना  चाहता  हूं  कि  इस  कारपोरेशन  का  नियंत्रण  अपने  हाथ  में  लेने  से

 इसके  उत्पादन  में  कोई  कमी  नहीं  हुई  है  ।  बल्कि  हमें  भ्राइवस्त हो  गये  हैं  कि  भविष्य  में  ताँबे के

 उत्पादन  सम्बन्धी  योजनायें  को  क्रियान्वित  कर  सकेंगे  |

 meat  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  राष्ट्र  के  सर्वाधिक  लाभ  के  उद्दीन  से  बिहार

 राज्य  के  सिंहभूम  क्षेत्र  में  ताँबे  के  निक्षेपों  का  वैज्ञानिक  कौर  व्यवस्थित  संरक्षण  ak  विदोहन  करने

 के  लिए  atc  देश  में  तांबे  की  आवश्यकताओं  को  देखते  हुये  जन  कल्याण  की  दृष्टि  में  तांबे  के  निक्षेपों

 का  उपयोग  करने  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  को  समर्थ  बनाने  के  लिये  इण्डियन  कापर  कारपोरेशन

 लिमिटेड  के  sara  को  श्रजेंन  करने  के  लिये  शौर  उससे  सम्बद्ध  या  भ्रनुषंगी  मामलों  के  लिये  उपलब्ध

 करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  हमें  इस  बात  की  प्रसन्नता  है  कि  प्रबन्ध  को  अपने  हाथ  में

 लेने  के  6  महीने  के  अन्दर  राष्ट्रीयकरण  का  यह  विधेयक  लाया  गया  है  ।  प्रबन्ध  अपने  हाथ  में  लेने

 सम्बन्धी  पिछले  विधान  के  अधीन  75,000  रुपये  प्रतिमास  का  भुगतान  किया  गया  है  कौर  इन  6

 महीनों  में  उन्हें  बिना  कोई  काम  किये  4.5  लाख  रुपये  मिल  चुके  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए
 Deputy  Speaker  in  the  Chair

 fire  सरकार  कम्पनी  की  सभी  देयताओं  को  भी  अपने  ऊपर  ले  रही  है  जबकि  सरकार  कोकिंग

 कोला  खान  राष्ट्रीयकरण  विधेयक  पर  चर्चा  करते  समय  श्रमिकों  कौर  कर्मचारियों  की  देयताओं

 को  भी  अपने  ऊपर  लेने  पर  सहमत  नहीं  हुई  थी  ।  मंत्री  महोदय  ने  कहा  था  कि  नियंत्रण  में  ली  गई

 परिस्थितियों  के  arene  पर  मूल्यांकन  किया  गया  था  कौर  पुरानी  कम्पनियां  देयताओं  को  भुगतान
 करेंगी  ।  परन्तु  इस  विदेशी  कम्पनी  को  सरकारी  खजाने  से  7.5  करोड़  रुपये  देने  की  व्यवस्था  की

 जा  रही  है  शर  कम्पनी  की  परिस्थितियों  ate  देयताश्रों  की  जिम्मेदारी  भी  अपने  ऊपर  ली  जा  रही
 कोयला  कम्पनियों  और  इण्डियन  कापर  में  यह  भेदभाव  क्यों  किया  जा  रहा  है  ?  यह  कम्पनी

 उसे  होने  वाली  राशि  में  से  श्रपनी  देयताओं  का  भुगतान  क्यों  नहीं  कर  सकती  ?  फिर  हमें

 यह  भी  नहीं  बताया  गया  है  कि  इस  कम्पनी  की  देयताश्रों  का  ब्यौरा  कया  है  ।  हमें  यह  भी  नहीं

 बताया  गया  कि  परिसम्पत्तियों  कितने  मुल्य  की  हैं  ।  उन्हें  इस  बात  पर  भी  विचार  करना  चाहिये  कि

 इस  प्रकार  का  उपक्रम  स्थापित  करने  पर  कितनी  धनराशि  लगानी  पड़ती  है  ।  पहले  यह  व्यवस्था  थी

 कि  किस  उपक्रम  या  सम्पत्ति  के  अरजन  करने  के  लिये  बाजार  मुल्य  या  पर्याप्त  मुआवजा  दिया  जाना
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 चाहिये  ।  बाद  में  यह  ठीक  ही  महसुस  किया  गया  कि  मुआवजे  के  लिये  बाजार  मूल्य  को  श्राघार

 नहीं  बनाया  जाना  चाहिये  |  इसीलिये  भ्रनुच्छेद  31  सी  लाया  गया  कौर  अनुच्छेद  31  में  संशोधन

 किया  गया  ताकि  धनराशि  के  मामले  को  न्यायालय  में  न  ले  जाया  जा  सके  ।  मैं  इस  बात  से  सहमत

 हूं  परन्तु  कम  से  कम  संस द  को  तो  यह  बताया  जाना  चाहिये  कि  धन  राशि  का  हिसाब  किस  arene

 पर  लगाया  गया  है  ।

 खंड  11  में  कम्पनी के  भ्रधिग्रहणा  हेतु  7.5  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  की  जा  रही  यह

 राशि  लगभग  100  मास  के  वेतन  के  बराबर  मानवीय  मंत्री ने  अपने  भाषण  में  कहा  कि

 कम्पनी  का  प्रबन्ध  बहुत  बरच्छा  था  |  यह  एक  प्रगति  बात  है  ।  इस  बारे  में  हम  अनावश्यक रूप  से

 कुछ  नहीं  कहना  चाहते  परन्तु  हम  इतना  झ्रवर्य  जानना  चाहते  हैं  कि  कम्पनी  भूतकाल  में  भ्र  पने

 लाभ  का  उपयोग  किस  प्रकार  से  करती  रही  ।  यदि  लाभ  की  राशि  का  उद्योग  के  विचार  से  फिर  से

 निवेश  कर  दिया  गया  होता  तो  कम्पनी  की  श्रघिष्ठापित  क्षमता  में  अवश्य  ही  विस्तार  हो  गया

 होता  गर्त  अ्रधिग्रहण  का  मुआवजा  देने  का  झ्राधार--न्याय  संगत  नहीं  है  ।  यह  संविधान के

 सिद्धातों के  विरुद्ध  है

 इस  कम्पनी  के  23,000  अ्र'शधघारियों  में  से  22,000  श्रशघारियों  के  अधिकार  में  40

 प्रतिशत  देयर  थे  ।  इस  विधेयक  में  मुआवजे  की  राशि
 श्र

 उधारियों  में  वितरण  करने  के  बारे  में  कुछ

 व्यवस्था  नहीं  की  गई  है  ।  सामान्य  बीमा  विधेयक  में यह  व्यवस्था  की  गई  कि  कम्पनी  झ्र  शराबियों

 के  मुआवजे  में  से  तुलनात्मक  राशि  दे  ।  परन्तु  इस  वर्तमान  विधेयक  में  सरकार  ने  22.000  छोटे

 अ  उधारियों  के  हितों  के  संरक्षण  की  ओर  ध्यान  नहीं  दिया  है  ।  फिर  यह  भी  नहीं  बताया  गया  है

 कि  विदेशी  कम्पनी  द्वारा  मुआवजे  की  इस  राशि  का  किस  प्रकार  से  उपयोग  किया  जायेगा  ।  क्या

 इसे  फिर  से  भारत  में  निवेश  करने  की  अनुमति  जायेगी  अथवा  इसे  विदेशी  मुद्रा  में  परिवर्तित

 करके  विदेशों  को  प्रत्यावतित  करने  की  ऋतुमति  दी  जायेगी  ।

 कम्पनी  का  प्रबन्ध  हिन्दुस्तान  कापर  लिमिटेड  को  दिया  जा  रहा  है  |  इस  का  कार्य  पहले

 ही  ठीक  तरह  से  नहीं  चल  रहा  है  ।  राष्ट्रीयकृत  उपक्रमों  का  कायें  अधिक  दक्षता  से  होना  चाहिये  ।

 खेतड़ी  ताँबा  परियोजना  में  जुलाई  1972  से  उत्पादन  प्रारंभ  होना  था  परन्तु  wa  इस  तिथि  को

 बढ़ाकर  1974  कर  दिया  गया  है  ।  इसकी  भ्र नुमा नित  लागत  94  करोड़  रुपये  से  बढ़कर  .154  करोड़

 रुपये हो  गई  है

 कम्पनी  के  उत्पादन  संबंधी  झ्रांकड़ों  से  पता  चलता  है  कि  अधिग्रहण  के  पश्चात्  उत्पादन  में

 वृद्धि  हुई  है  ।  यह  बहुत  प्रसन्नता  की  बात  है  ।  परन्तु  इस  बारे  में  मैं  एक  बात  जानना  चाहता  हूं
 कि

 प्रबन्ध  के  विचार से  हिन्दुस्तान  कापर  लिमिटेड  के  कितने  म्रधिकारी  इस  कम्पनी  में  नियुक्त  किये  गये

 उत्पादन  में  यह  सुधार  कम्पनी  के  कर्मचारियों  के  प्रयासों  का  फल  अथवा  यह  सुधार

 हिन्दुस्तान  कापर  लिमिटेड  के  निर्देशन  के  भ्रन्तगंत  हुमा है
 |

 मेरा  सुभाव  यह  है  कि  इण्डियन  कापर  लिमिटेड  जैसी  सुप्रबंधित  का  कार्य  संचालन

 ऐसी  संस्था  को  न  दिया  जाए  जिनका  अपना  प्रबंध  ही  ठीक  नहीं  है  ।  वह  कम्पनी  अ  पना  ही

 सुधारे  ate  खेतड़ी  परियोजना  में  शीघ्र  उत्पादन  प्रारम्भ  करने  के  प्रयास  करे
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 सामान्यतया  यह  कहा  जाता  है  कि  ताँबा  उद्योग  के  लिए  अनुभवी  लोग  पर्याप्त  संख्या  में

 भारत  में  उपलब्ध  नहीं हैं  ।  यदि  हम  देश  में  तांबे  के  उत्पादन  को  बढ़ाना  चाहते  हैं  तो  तकनीकी

 कमेंचारियों  को  प्रशिक्षण  देने  की  शोर  भी  पर्याप्त  ध्यान  देना  चाहिये  i  जिससे  कि  भविष्य
 में

 इन

 उपक्रमों  की  आवश्यकता  के  लिए  पर्याप्त  संख्या  में  प्रशिक्षण  त  तकनीकी  कर्मचारी  उपलब्ध  हो  सकें  |

 सरकार  को  इस  बारे  में  कोई  योजना  बनानी  चाहिये  ।

 प्रबन्ध  ग्रहण  करने  वाले  विधेयक  में  यह  उपलब्ध  था  कि  हिन्दुस्तान  कापर

 द्वारा  किसी  भी  अधिकारी  अथवा  कर्मचारी  को  सेवा  से  निकाला  जा  सकता  है  ।  यह  एक्ट  बहुत  ही

 बड़ी  शक्ति  थी  ।  इस  वर्तमान  विधेयक  में  यह  प्रबन्ध  रखा  गया  है  कि  इण्डियन  कापर  के  झ्रधघिग्रहण

 के  पश्चात  भी  पुराने  कर्मचारियों  ak  अधिकारियों  की  सेवाएं  बनी  रहेंगी  ।  फिर  भी  हम  यह

 जानना  चाहते  हैं  कि  पिछले  विधान  के  भ्रन्तगंत  feat  अ्रधिकारियों  अथवा  कर्मचारियों  को  सेवा  से

 निकाला  गया  था  ?  हम  सरकार  से  यह  भी  ग्राइवासत  चाहते  हैं  कि  बड़े-बड़े  कर्मचारियों  को  छोड़ कर

 साधारण  कर्मचारियों  की  सेवा  शर्तों  में  परिवर्तन  नहीं  किया  जायेगा  |  कम  से  कम  सेवा  से  निकाली

 जाने  वाली  शक्ति  हिन्दुस्तान  कापर  लिमिटेड  को  नहीं  दी  जानी  चाहिये  ।

 देश  में  यह  भावना  व्याप्त  हो  रही  है  कि  देश  में  तांबे  का  व्यान  वितरण  प्रत्येक

 राज्य  की  आवश्यकताओं  के  अनुरूप  नहीं  हो  रहा  इसके  वितरण  की  समुचित  पद्धति  होनी

 ।  जिससे  किसी  राज्य  को  azar  प्रदेश  विशेष  को  श्रावइ्यकताशओओं  से  वंचित  न  रहना

 पड़  ।  यह  नहीं  होना  चाहिये  कि  एक  राज्य  को  उसकी  श्रावश्यकताओओं  का  75  प्रतिशत  प्राप्त

 हो  तौर  दूसरे  राज्य  को  उसकी  आवश्यकताओं  का  10  प्रतिशत  ही  प्राप्त  हो  ।

 Shri  Ram  Narain  Sharma  (Dhanbad)  :  Government  is  providing  for  a  compensa-
 tion  of  Rs.  75.0  crores  for  acquising  Indian  Copper  Corporation.  It  was  a  Sterling
 Company.  But  foreign  companies  held  only  24  per  cent  shares.  From  then  the  Govern-
 ment  feared  them  and  because  of  the  fear  of  its  being  challenged  in  a  court  Government has
 proposed  so  much  of  Compensation.  Recently  Government  paid  a  compensation  of  Rs,
 16°37  crores  in  acquising  226  Coal  mines  and  Coke  oven  plants,  the  same  criteria  for  deter-
 mining  the  quantum  of  compensation  should  have  been  adopted  in  this  case  also.

 It  has  been  stated  that  Government  kept  the  quantum  of  investment  in  Kohetri  Copper
 Project  in  view  while  determining  the  compensation  for  this  project.  But  it  may  be  pointed
 out  that  while  fixing  the  amount  of  compensation  for  nationalised  Coal  Mines  the  invest-
 ment  being  made  into  Monidih  and  Sidamdih  projects  of  H.C.D.C.  was  not  considered.  An
 amount  of  Rs.  4-65  crores  was  invested  in  this  company,  they  had  been  earning  profits  and
 even  then  we  are  paying  them  a  compensation  of  Rs.  7°30  crores.  This  amount  should  be
 reduced.

 This  company  was  not  properly  exploiting  the  copper  wealth.  Government  should
 pay  its  attention  to  this  aspect  also.  It  may  also  he  kept  in  view  that  there  may  be  certain
 contracts  entered  into  by  the  previous  management  which  might  not  be  in  good  faith.  Gover-
 nment  could  make  a  provision  in  the  Bill  for  terminating  such  contracts  and  for  preventing
 such  an  action  in  a  court.  It  should  also  be  ensured  that  Government  should  not  acquise
 sweeping  powers  with  regard  to  workers  which  could  be  misused  against  security  of
 service  of  workers.
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 2  इंडियन  कापर  कॉर्पोरेशन  का  विधेयक

 Shri  Sarju  Pandey  (Gazipur)  :  There  are  certain  persons  पा  our  country  who
 are  trying  to  discredit  the  public  sector.  They  want  to  make  believe  that  the  performance
 of  private  sector  is  poor.
 ter  this  move.

 It  is  a  pity  that  the  Government  is  not  taking  any  step  to  coun-

 The  whole  construction  work  with  regard  to  Khetri  project  is  being  carried  out

 through  contractors.  These  contracters  are  bring  labour  from  far  off  places  but  labourers

 are  not  provided  proper  facilities.  They  do  not  have  any  protection  from  rain  or  sun.

 Medical  facilities  are  not  available  to  them,  We  are  talking  of  socialism  these  days.  We

 should  pay  our  attention  towards  welfare  of  labourers.  Government  should  outline  its  poli-

 cy  towards  labour  in  Public  Sector.

 We  are  hearing  for  many  days  that  labour  should  be  associated  with  management.

 Age  old  bureaucratic  attitude  is But  even  in  this  Bill  no  such  provision  has  been  made.

 continuing  which  is  not  at  all  related  to  the  commn  man.

 Working  of  Public  Undertakings  should  be  comparatively  superior  with  regard

 to  management,  labour  relations  so  that  they  are  become  model  to  the  private  sector  to

 emulate.  It  would  create  impression  !  hat  public  sector  is  more  conducive  to  the  develop-

 ment  of  the  country.

 The  amount  of  compensation  being  paid  to  the  Company  is  very  high.  Govern-

 ment  should  specify  the  basis  adopted  for  working  out  this  amount.  It  should  also  be

 explained  as  to  what  were  the  reasons  for  adopting  different  basis  for  working  out  the

 amount  of  compensation  for  nationalising  coking  coal  mines  and  this  concern  ?

 Government  should  also  declare  that  this  Bill  would  not  have  any  adverse  effect

 on  the  terms  and  conditions  of  workers.  They  would  continue  to  enjoy  those  rights  and  faci-

 lities  which  they  were  cnjuying  under  the  previous  management.

 श्री  चपलेन्दु  मट़ावाय  :  इस  कम्पनी  द्वारा  अपनाई  गई  खनन  प्रयासों  के

 द्वारा  पिछने  25  वर्षों  के  दौरान  मोसाबानी  खानों  को  काफी  हानि  हुई  हैं
 ।

 देश  में  तांबा  धातु  का  उत्पादन  लगभग  9000  मेट्रिक  टन  है  ।  इसके  साथ  ही  हमने  लगभग

 45,000  मैट्रिक  टन  मात्रा  का  ग्रा यात  किया  है  यदि  हमारी  आयोजना  ठीक  प्रकार  से  चली  तो

 1973-74  में  मांग  के  1,27,000  मेट्रिक  टन  तक  बढ़  जाने  की  संभावना  है  ।  45,000  मेट्रिक  टन

 के  वर्तमान  ara  के  लिए  हमें  40  करोड़  रुपये  व्यय  करने  पड़  रहे  हैं  ।  इस  दृष्टि  से  हमें  अपने

 उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिए  तत्काल  उपाय  करने  चाहिए  ।  इस  धातु  की  मांग  में  निरन्तर  वृद्धि

 हो  रही  है  ।  भविष्य  में  इसके  महत्त्व  में  शर  वृद्धि  की
 भी  संभावना  है  हमें  इसके  उत्पादन

 को  बढ़ाने  के  लिए  कौर  अघिक  उपाय  करने  चाहिएं  ।  कुछ  सदस्यों  ने  खेतड़ी  में  व्यय  की  जा  रही

 qatar  तथा  मोसाबानी  खानों  पर  किए  जाने  वालें  व्यय  के  बारे  में  कहा  कि  यह  बहुत  अधिक  है  ।

 यदि  हम  उपरोक्त  संदर्भ  में  उसे  देखें  तो  प्रतीत  होगा  कि  ag  निवेश  अधिक  नहीं  है  ।  क्योंकि  कुछ

 वर्षों  में  ही  हमें
 उनसे  लाभ  होने  लगेगा  ।

 हम  कर्मचारियों  के  अधिकारों  के  छीने  जाने  के  विरुद्ध  इसके  भ्र ति रिक्त  सबसे  बड़ा

 खतरा  ya  का  है  जो  कर्मचारियों  के  फेफड़ों  पर  जम  कर  उन्हें  टी०  बी०  का  मरीज  बना  देती  है  ।
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 कर्मचारियों  को  फुट  के  हिसाब  से  बोनस  देकर  गहराई  में  जाने  के  लिए  उकसा  कर  कम्पनी

 ने  बड़ा  लाभ  कमाया  प्रौढ़  इसके साथ  कर्मचारियों  को  मौत के  मह  के  क्योंकि  पैसे के

 लालच  में  उन्होंने  स्वयं  को  खतरे  में  डाला  |  प्रत  फुट  के  हिसाब से  बोनस  देने  की  प्रथा
 को

 समाप्त

 किया  जाना  चाहिए  तथा  कमंचारियों  को  बारी-बारी  से  इस  काम  पर  लगाया  जाये  ।

 अन्त  में  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  सरकार  को  इस  समय  उपलब्ध  वयस्क  पर
 ही  निर्भर

 नहीं  रहना  चाहिए  |

 अयस्क  के  विकास  के  लिए  हमें  दीघंकालीन  योजनाएं  बनानी  चाहिएं  नौ  कर्मचारियों

 के  साथ  न्याय  किया  जाना  चाहिए  ।

 धातु  बाजार  पर  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  दलालों  का  नियंत्रण  है  उनके  मूल्यों  के  कम  या

 म्रधघिक  होने  पर  उनका  प्रभाव  रहता  है  ।  इन  एककों  को  लाभप्रद  बनाने  के  लिए  सरकार

 को  दूरदर्शिता  से  काम  लना  चाहिए  ate  झ्रावश्यक  हो  तो  तांबे  भण्डार  रखें  जिसस ेकि

 भोक्ताश्रों  को  तांबा  मिल  मुल्यों  के  घटने-बढ़ने  पर  नियंत्रण  रखा  जा  सके  तथा  बगलें  तीन

 चार  वर्ष  तक  ताँबे  के  निर्यात  को  बन्द  किया  जा  सके  ।

 श्री  सोहनराज  कलिगारायर  )  जबकि  मैं  इस  विधेयक  का  सेन  करता  हूं

 मैं  यह  बताना  चाहता  हं  कि  भारतीय  तांबा  निगम  का  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  भ्र पने  हाथ  में  लिए

 तने  का  मुख्य  उदेश्य  सिंहभूम  क्षेत्र  में  तांबे  के  संसाधनों  से  वैज्ञानिक  ढंग  से  तांबा  निकालना

 पर  इसके  बाद  भी  देश  में  ताबें  की  कमी  है  ।  परिणाम  स्वरूप  उसका  मुल्य  बढ़ता  चला  गया  कौर

 तांबे  के  तारों  की  चोरी  बढ़  गई  |

 1973-74  में  देश में  ताँबे की  मांग  128,000  मीट्रिक  टन  होने  की  सम्भावना है  जबकि

 इस  समय  81,000  मीट्रिक  टन  की  कमी  है  ate  65  प्रतिशत  मांग  की  पूर्ति  निर्यात  से  की  जाती

 है  ।  सरकार  को  छिपी  अ्रलौह  घातुद्रों  को  निकालने  के  लिए  भूगर्भीय  सवाल  करने  चाहिएं

 विधेयक  का  समर्थन  करने  के  साथ-साथ  मेरा  यह  कहना  है  कि  मैं  प्रबन्धकों  को  75,000

 रुपये  का  मुश् नाव जा  देने  के  विरुद्ध  हूं  ।  जब  सरकार  कम्पनी  की  सभी  देहातों  की  जिम्मेदारी  उठा

 ही  है  तब  मुआवजा  देने  में  कहां  की  तुक  है  ।  कौर  भी  भ्र नेक ों  विदेशी  एकाधिकार  प्राप्त  कम्पनियों

 का  राष्ट्रीयकरण  किया  जाना  तो  क्या  सरकार  उन  सबको  मुआवजा  देगी  ?

 मशीनों  के  मुल्य  में  कुछ  वृद्धि  हो
 सकती  है  पर  पू  जीगत  लागत  को  50  प्रतिशत  तक

 बढ़ाने  का  कोई  भ्रौचित्य  नहीं  है  ।  तांबे  की  कीमत  बढ़ते  का  मुख्य  कारण  श्रमिक  नियंत्रण  श्र

 तकनीकी  ग्रोवर  प्रबन्ध  कर्मचारियों  का  अ्रात्म  संविधान  है  |

 चौथी  योजना  में  1973-74  तक  तांबे  की  क्षमता  9,600  मीट्रिक  टन से  बढ़ा  कर

 47,000  मीट्रिक  टन  करने  का  लक्ष्य  है  ।  यह  कार्य  भारतीय  ताँबा  निगम  ate  खिरकी  परियोजना

 का  विस्तार  करके  किया  जायेगा  ।  पुनरीक्षित  योजना के
 1973-74

 में
 तांबे

 का
 उत्पादन
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 qa  योजना  के  31,000  मीट्रिक  टन  के  बजाय  14,000  करने  का  है  sara  माननीय  मंत्री

 इसे  स्पष्ट  करेंगे  |

 हाल  ही  के  भूगर्भीय  सर्वेक्षण  से  पता  चला  है  कि  मध्य  प्रदेश  के  बेलाघाट  जिले  में  मेघागंज

 में  तांबे  का  बड़ा  भण्डार  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  क्या  प्रगति हुई  है  ?  अलवर में  दरीबा में  तथा

 मारी  में  पाये  गये  भण्डारों  से  तांबा  निकालने  में  भी  कया  प्रगति  हुई  है
 ?

 ब्रिटेन  से  परियोजना  के  लिए  मिलने  वाले  1.58  करोड़  रुपये  में  से  श्री  तक  सरकार

 को  कितना  रुपया  मिल  चुका  है  ।

 इन  शब्दों
 के

 साथ  मैं  मुआवजे  के  उपबन्ध  के  अतिरिक्त  विधेयक  का  प्रण  समर्थन

 Shri  Shiv;  Nath  Singh  (Jhunjhunu)  :  sup;  this  Bill  as  itis  for  the

 taking  over  of  Indian  Copper  Corporation,  In  view  of  th  shortage  of  copper  in  the

 country  it  is  a  good  decision.

 Hindustan  Copper  Limited  will  look  after  the  management  of  Indian  Copper

 Corporation.  Ther:  has  been  gross  mismanagement  of  its  affairs.  I  hope  the  hon.  Minis-

 ter  will  not  protect  its  officers  out  of  the  way.

 श्री  जगदीश  grata  :  सभा  में  गणपूर्ति  नहीं  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  घण्टी  बज  रही  है  ।  ॥  क  क  के  अब  गणपूर्ति  है  ।  माननीय  सदस्य  अपना

 भाषण  जारी  रखें  ।

 Shri  Shivnath  Singh  १  Government  should  increase  the  production  of  Copper

 by  taking  over  Indian  Copper  The  labourers  should  also  be  given  due

 If  that  is  done  they  will  take  more  interest  in  their
 representation  in  the  management.

 work.

 We  are  lagging  much  behind  the  target  in  the  case  of  Khetri  project.  ‘To  achieve

 the  target  we  should  give  due  representation  to  labourers  in  the  managemeDt.  We

 should  change  our  attitude  towards  th:  labourers  in  th:  public  undertakings.

 With  these  words  I  support  the  Bill.

 Shri  Ram  Rattan  Sharma  (Banda)  :  I  support  the  Bill  regarding  taking  over  of

 Indian  Copper  Corporation.  In  this  connection I  would  like  to  submit  that  the  nati-

 onalisati  on  which  we  actually  want  to  do  can  only  be  done  by  giving  representation  to

 the  labourers  in  the  management.

 We  are  spending  Rs.  60  crores  on  the  import  of  copper  every  year.  This  amount

 can  be  saved  by  exploiting  Copper  from  newly  found  copper  fields  of  Madhya  Pradesh.

 toe  laralte  th.  RrARANK,
 Government  should  employ  more  spe

 C19 Wi  lists  to  jocare  the  Copp  er  deposits  in  the

 country.
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 1  am  against  the  provision  of  compensation  of  section  | है|  (I)  of  the  Bill.  There
 isno  justification  in  paying  Rs.  7.5  crores  tothe  company  having  capital  investment
 of  Rs.  4  crores.  Proper  thought  should  be  given  to  the  matter  of  compensation.

 Better  service  conditions  and  pay  of  the  workers  should  be  ensured.

 श्री  श्याम  सुन्दर  महापात्र  :  देश  में  हिन्दुस्तान  कापर  लिमिटेड  की  व्यापक

 गतिविधियाँ  हैं  ।  आ्रांध्र  उड़ीसा  तथा  बिहार  के  भंडारों  को  इस  कम्पनी  के  गठन  से  निकाला

 जा  सकता  है  ।  यदि  वे  इसका  उत्तरदायित्व  संभालते  हैं  alt  यदि  यह  फलदायक  सिद्ध  होती  है  तो

 समूचे  देश  के  लिए  यह  एक  अच्छी  बात  होंगी  परन्तु  यदि  यह  फलदायक  सिद्ध  नहीं  हुई  तो  देश  के

 सभी  सरकारी  उपक्रमों  की  बदनामी  होगी  ।

 मंत्री  महोदय  जब  उड़ीसा  गये  थे  तो  उन्होंने  यह  वचन  दिया  कि  60  करोड़  रुपये  की  लागत

 वाली  परियोजना  जो  सीसा  प्रश्वाचक  तौर  निकल  संयंत्र  के  लिये  होगी  र  सरगीयलली  कौर

 सुरिन्दर
 में  स्थापित  की  जायेंगी  |  अमादा  है  मंत्री  महोदय  अपने  शब्दों  से  नहीं  डालेंगे  ।

 देश  में  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  का  प्रबन्ध  संतोषजनक  नहीं  इसका  केवल  एक  विशेष

 कालरा  है  ।  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  प्रबन्धक  वचन  बद्ध  प्रबन्धक  नहीं  है  ।  उनको  अपनी  कोई

 नीति  नहीं  है  ।  जहां  तक  सरकारी  क्षेत्र
 के

 उपक्रमों  की  प्रबन्ध  नीति  का  सम्बन्ध  है  ऐसी  कोई

 नीति  नहीं  बनाई  गई  हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  की  अपनी  कोई  कार्मिक  प्रबन्ध  नीति  नहीं  है  ।

 मत  मंत्री  महोदय  को  यह  सुनिश्चित  करने  का  उत्तरदायित्व  स्वयं  पर  लेना  चाहिए  कि  सरकारी

 क्षेत्र
 के

 उपक्रमों  में  सुश्यायित  कार्मिक  प्रबन्ध  नीतियां  हों  ।  यदि  राष्ट्रीयकरण  के  पश्चात  यह  तांबा

 निगम  सुचारु  रूप  से  कार्य  करेगा  तो  सरकार  कौर  उसके  उपक्रमों  के  प्रबन्धकों  का  भी  नाम  होगा  ।

 Shrimati  Sahodrabai  Rai  (Sagar)  :  There  are  vast  copper  diposits  in  Mahakaushal,

 Balaghat  and  Chhatarpur  and  along  the  banks  of  Nirmadi  in  Madhya  Pradesh.  Simila-

 rly  there  are  deposits  of  iroa  ore  in  Vindhya  Pradesh  and  Banda  Tehsil  in  Sagar  District.

 If  they  are  exploited,  people  wiil  get  employment.

 श्री  मोहन  कुमार  मंगलम  :  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  ने  कई  प्रशन  पूछे  के  मामले

 में  हमारा  यह  इरादा  नहीं  है  कि  इसे  पूर्व  प्रबन्ध  को  वापस  दे  दिया  जाये  ।

 जहां  तक  इस  पर  विस्तार  पूर्वक  चर्चा  करने  का  सम्बन्ध  है  माननीय  सदस्य  इस  पर  सभा

 के  बाहर  चर्चा  कर  सकते हैं  ।

 जहां  तक  विदेशी  कम्पनी  को  मुआवजा  देने  का  सम्बन्ध  भारतीय  तांबा  निगम  इस  अरथ

 में  विदेशी  कम्पनी  नही ंहै  ।  इसमें  4.41  प्रतिशत  शेयर  विदेशी  कम्पनियों  के  हैं  ।  जहां  तक

 मुआवजा
 दिये  जाने  का  सम्बन्ध  उसका  केवल  4.41  प्रतिशत  विदेशों  को  जायेगा  इससे  अधिक

 नहीं  ।  माननीय  सदस्य  को  यह  aaa  चाहिए  कि  घन  विदेशों  में  नहीं  जायेगा  ।  श्री  रामनारायण

 ata  पूछा  है  कि  हम  मुआवजे  की  राशि  को  निर्धारित  करेंगे  जबकि  प्रदत्त  पूजी  4.88  करोड़

 रुपय ेहैं  यद्यपि  प्रदत्त  भ्रंश  पूजी  4.88  करोड़  रुपये  है  परन्तु  बाजार  में  अश  gat  का  मुल्य  9.50

 करोड़  हे  हैं  दल  उन्हों  पूछा  कि  सरकार  ने  यही  तरीका  कोक कारी  कोयला  के  राष्ट्रीयकरण  में  तो
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 नहीं  भ्र पना या  |
 जो  मुआवजा  हमने  आयुक्त  के  पास  कोककारी  कोयला  राष्ट्रीयकरण  अधिनियम  में

 अदायगी  के  लियेजमा  कराया  था  उसके  निर्धारण  में  हमने  देनदारियों  पर  ध्यान  नहीं  दिया  है  ।

 अपेक्षाकृत  श्रमिक  है  क्योंकि  देनदारियों  पर  ध्यान  नहीं  दिया  गया  है  ।

 जहां  तक  इस  बात  का  सम्बन्ध  है  कि  हमने  यह  राशि  74  करोड़  रुपये  कसे  जसा  कि  मैं

 पहले  ही  कह  चुका  हूँ  कि  हमने  देनदारियों  को  निकाल  कर  आस्तियों  को  लिया  है  ।  हमने  कई  बातों

 wa  कम्पनी  के  वास्तविक  परदों  का  बाजार  मुल्य  ae  पू  जी करण  तथा  लाभांश  प्रति लाभ

 पर  विचार  किया  इन  सब  बातों  पर  विचार  करने  के  बाद  हमने  12  करोड़  रुपये  से
 afer

 घनसाली का  निर्णय  किया  ।  हम  इसे  एक  उचित  औसत  पर  ले  जाये  ।  इस  प्रकार  हमने  इस  राशि

 को  74  करोड़  रुपये  का  निचेय  किया  है  |

 श्री  चटर्जी  ने  पूछा  कि  किन-किन  भ्र धि कारियों  को  निकाला  गया  कौर  किन-किन  को

 नहीं  ।  दो  ऐसे  अघिकारियों  को  निकाल  गया
 है  जिनको  ठेके  के  भ्रनुसार  नोटिस  दिये  जाने  के  बाद

 हटाया  गया  है  ।  एक  सुरक्षा  अघिकारी  को  हटाया  गया  है  ।  दोष  किसी  को  नहीं  निकाला  गया  है  |

 एक  माननीय  सदस्य के  wet  के  उत्तर  में  मैं  कहना  चाहता  हू ंकि  इंडिया  कापर

 के  भ्रमर  किसी  नये  व्यक्ति  को  नियुक्त  नहीं  किया  गया  है  जो  अघिकारी  तथा  कर्मचारी
 इसमें  पहले

 कार्य  कर  रहे  वे  ही  कार्य  कर  रहे  हैं  |

 श्रमिकों  झर  साधारण  कर्मचारियों  की  सेवा  शर्तों  में  ऐसा  कोई  परिवर्तन  नहीं  किया  जायेगा

 जो  उनके  afer में  हो
 ।  qa  विश्वास है  कि  माननीय  सदस्य  इस  बात  के  प्रति  सतर्क  रहेंगे कि  इस

 खंड  का  कर्मचारियों  के  हितों  के  विरुद्ध  प्रयोग  न

 श्री  चटर्जी  ने  वितरण  के  बारे  में  पूछा  ।  प्रतिवर्ष  लगभग  9600  से  10.000  मीट्रिक  टन

 के  उत्पादन  में  से  6,000  मीट्रिक  टन  सीधा  सरकारी  पूर्ति  तथा  निपटान  महानिदेशालय

 को  दिया  गया  कौर  उसका  काफी  भाग  रक्षा  मंत्रालय  को  भी  दिया  गया  ।  खेतड़ी  कौर  घाटसिला

 में  भारतीय  तांबा  निगम  द्वारा  औद्योगिक  पीतल  के  लिए  सेलिंग  प्रयोजन  हेतु  लगभग  2000  मीट्रिक

 टन  ताँबे  का  उपयोग  किया  गया  ।  राष्ट्रीयकरण  के  बाद  हमने  हिन्दुस्तान  कापर  को  1972  में

 औद्योगिक  पीतल  में  रोलिंग  के  लिए  4000  मीट्रिक  टन  का  प्रयोग  करने  की  भ्र नुम ति  इसलिए  दी

 कि  हमने  इस  बात  को  ध्यान  में  रखा  कि  तांबे  का  उत्पादन  पहले  से  थोड़ा  ग्रीक  होगा  ।  यदि

 बंगाल  को  कोई  हानि  हुई  है  तो  माननीय  सदस्य  ब्यौरा  दे  सकते  मैं  उसकी  जांच  करूगा  |

 जहां  तक  खेतड़ी  में  श्रमिकों  की  हड़ताल  आदि  का  प्रश्न  उस  विषय  का  इस  विधेयक  की

 विषय-वस्तु  से  सम्बन्ध  नहीं  है  उस  पर  हम  बाद  में  चर्चा  करेंगे  ।

 जहां  तक  महाकौशल  कौर  बालाघाट  में  ताबे  के  भंडारों  का  सम्बन्ध  हम  इस  पर  गंभीरता

 पावें  विचार  कर  रहे  हैं  तथा  वहां  निश्चय  ही  एक  प्रदान  स्थापित  करेंगे  ।

 मैं  श्री  कलिंगारायार  से  इतना  कहूंगा  कि  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  स्थिति  में  सुधार
 करने  का प्रयास कर  रहे  हैं  ।
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान  यह  कि  राष्ट्र  के  सर्वाधिक  लाभ  के  उद्देश्य  से  बिहार  राज्य  के

 सिंहभूम  क्षेत्र  में  तांबे  के  निक्षेपों  का  वैज्ञानिक  र  व्यवस्थित  संरक्षण  शर  विदोहन  करने  के  लिए

 are  देश  में  तांबे  की  ग्रावव्यकताशओं  को  देखते  हुए  जन  कल्याण  की  दृष्टि  में  तांबे  के  निक्षेपों  का

 उपयोग  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  को  साथ  बनाने  के  लिए  इण्डियन  कापर  कारपोरेशन  लिमिटेड

 के  उपकरण  का  अर्जन  करने  के  लिए  me  उससे  सम्बद्ध  या  भ्रनुषंगी  मामलों  के  लिए  उपबन्ध  करने

 वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  ॥

 प्रस्ताव  स्वीकृत  BAT
 The  motion  was  adopted

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  खण्ड  वार  चर्चा  होगी  |  खण्ड  2  पर  कोई  संशोधन  नहीं है
 ।  ग्रस्त

 meq  यह  है  :  खण्ड  2  विधेयक  का  वर्ग  बनें
 '

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ह्य
 The  motion  was  adopted

 खण्ड  2  विधेयक  में  जोड़  feat  गया

 Clanse  2  was  added  to  the  Bill

 खण्ड 3

 श्री  राम  नारायण  फार्मा
 :

 मैं  अपना  सँश्ञोधन  संख्या  13  प्रस्तुत  करता हूँ  ।  क्या

 सरकार  को  इस  पर  कोई आपत्ति है  ?

 श्री  मोहन  कुमारमंगलम  :  यह  संशोधन  भ्रम  पर  आधारित  क्योंकि  यद्यपि  मुख्य

 कार्यालय  कलकत्ता  में  है  परन्तु  पंजीकृत  कार्यालय  राजस्थान  राज्य  के  खेतड़ी  नगर  में  है  ।  मैं  इस

 संशोधन  को  स्वीकार  नहीं  करता  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  13  सभा  में  मतदान के  लिए  रखा

 गया  तथा  स्वीकृत  शुभ्रा  ।

 Amendment  No.  13  was  put  and  ncgatived.

 “33
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :  खण्ड  3  विधेयक  का  रंग  बने

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुश्न
 The  motion  was  adopted

 खण्ड  3  विधेदक में में  जोड़  दिया  गया

 Clause  3  was  added  to  the  Bill

 ave  4  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 Clause  4  was  added  to  the  Bill
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 खण्ड 5

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  सोम्बी  के  दो  संशोधन  हैं  परन्तु  वह  भ्रनुपस्थित  हैं  ।  मत  प्रदान

 यह  है  खण्ड  5  विधेयक  का  aa  बने  ।''

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT
 The  motion  was  adopted

 खण्ड  5  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 Clause  5  was  added  to  the  Bill

 खण्ड 6

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  :  मैं  अपना  संशोधन  संख्या
 3  प्रस्तुत  करता हूँ  ।  इस

 संशोधन  का  अभिप्राय  यह  है  कि  अधिग्रहण  के  पश्चात  भी  मुकदमे  ग्रीवा  कोई  कायंवाही  केन्द्र  सरकार

 के  विरुद्ध  न  होकर  हिन्दुस्तान  कॉपर  के  विरुद्ध  चलती  रहे  ।  इसलिए  मैंने  पृष्ठ  3  पंक्ति  18  में

 अधिनियम  के  अ्राधीन पी  दाऊद  जोड़  कर  सुभाव  दिया  है  |

 श्री  मोहन  कुमारमंगलम  :  खण्ड  5  (4)  तथा  6  (2)  सामान्य  उपबंध  हैं  तथा  इन्हें

 सभी  परिसम्पत्तियों  दायित्वों  शादी  के  लिए  शामिल  fear  जाता  है  ।  जिनका  अधिग्रहण  किया

 जाता  उक्त  शब्द  जोड़ना  श्रावक  नहीं

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  3  सभा  में  मतदान  के  लिए

 रखा  गया  तथा  श्रेणीकृत
 Amendment  No.  3  was  put  and  negatived.

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान यह  है
 :  खण्ड  6  वि  रैंक  का  प्रेम  बनेਂ

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 The  motion  was  adopted

 ave  6  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 Clanse  6  was  added  to  the  Bill

 खण्ड  7  तथा  8  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये

 Clauses  7  and  8  were  added  to  the  Bill

 खण्ड 9

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  चटर्जी  अपना  संशोधन  प्रस्तुत  नहीं  कर
 रहे  हैं  तथा  श्री  शर्मा

 अ्रनुपस्थित हैं  |

 प्रश्न  यह  है  खण्ड  9  विधेयक  का  aim  बने  ी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  श्र
 The  motion  was  adopted
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 खण्ड  9  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया ।
 Clause  9  was  added  to  the  Bill

 खण्ड  10  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 Clause  10  was  added  to  the  Bill

 खण्ड  11

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी :  मैं  अ्रपने  संशोधन  संख्या  6  तथा  प्रस्तुत  करता  हूँ  ।  कृपया  इन्हें

 अ्रलग-श्रलग  मतदान  के  लिये  रखें  |

 संशोधन  संख्या  6  पर  सभा  में  मत  विभाजन  gar

 The  Lok  Sabha  devided  on  Amendment  No.  6

 पक्ष  में  28  विपक्ष  में  103

 Ayes  28  Noes  103

 प्रस्ताव  शभ्रस्वीकृत

 The  motion  was  negatived

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी
 :

 मेरे
 संशोधन

 संख्या
 6  का  भ्र भि प्राय  खण्ड  11  से

 उप
 खण्ड  (2)  को

 निकालना  है  जिसमें  7.5  करोड़  रुपये  पर  ब्याज  देने  का  उपबन्ध  है  ।  जब  मंत्री  महोदय  इस  कार्य

 को  उचितਂ  बताते  हैं  तो  फिर  4  प्रतिशत  ब्याज  की  दर  रखने  का  क्या  कारण  है  ?

 श्री  मोहन  कुमारमंगलम  :  मैं  माननीय  सदस्य  द्वारा  उठाई  गई  आपत्ति  को  नहीं

 wa  सका
 शायद  यह  किसी  विशिष्ट  तारीख

 से  ब्याज  देने
 के  बारे  में  यह  किसी  भी

 विधेयक  की  एक  सामान्य  व्यवस्था  है  कि  धनराशि  जमा  कराने  के  बाद  ब्याज  की  अदायगी  की

 जाती है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  7  सभा  में  मतदान  के  लिए  रखा  गया  तथा

 भ्र स्वीकृत  शुभ्रा

 Amendment  No.  7  was  put  and  negatived.

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 प्रदान  यह  है  खण्ड  11  तथा  12  से  15  तक  विधेयक

 लग  बनें  ै

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुसना
 The  motion  was  adopted

 खण्ड  11
 तथा

 12  से  15  तक  विधेयक में  जोड़  दिये  गये

 Clauses  11,  12  to  15  were  added  to  the  Bill

 164



 30  1972  इंडियन  कापर
 कार्पोरेशन

 का  विधेयक

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री
 राम  नारायण  शर्मा  का  संशोधन  है  परन्तु  वह  अनुपस्थित हैं

 ग्रह  प्रश्न  यह  है  :  खण्ड  16  विधेयक  का  ग्रह

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 The  motion  was  adopted

 खण्ड  16  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 Clause  16  was  added  to  the  Bill

 खण्ड  17

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  मैं  संशोधन  संख्या  8,  9,  10,  11,  तथा  12  पेदा  करता  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  एक  संशोधन  श्री  राम  नारायण  शर्मा  का  भी  है  परन्तु  वह

 स्थित  हैं  ।

 श्री  सोमनाथ  चार्जों  :  मेरे  इन  संशोधनों
 का

 अभिप्राय  यह  है  कि  खण्ड  5(3)  के  अनुसार

 ही  खण्ड  17  में  भी  की  व्यवस्था  जाये  ताकि  भ्रनुबंधों  तथा  करारों  का  ग्रस्त

 किया  जा सके  ।  संक्षेप  में  जो  व्यवस्था  खण्ड  5(3)  के  भ्रमों  की  गई  है  उसे  खण्ड  17  के  अधीन

 लाना  भी  भ्रपेक्षित  है  ।

 श्री  एस०  मोहन  कुमारमंगलम  :  माननीय  सदस्य  देखेंगे  कि  जहां  खण्ड  5(3)  में

 तथा  कार्यकारी  प्रबंध  शब्द  है  वहां  खण्ड  17  में  करारਂ  ये  दाऊद  हैं  ।  मुझे  सलाह

 दी  गई  है  कि  शब्द  स्वयं  इतना  व्यापक  है  कि  शब्द  प्रबंध  जोड़ने
 की  आवश्यकता

 नहीं  है  ।  र  यह  उचित  भी  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  8  से  12  सभा  में  मतदान  के  लिये  रखे

 तथा  स्वीकृत  हुए

 Amendments  No.  8  to  12  were  put  and  negatives.

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान  यह  है  खण्ड  17  विधेयक  का  झाग  बने

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 The  motion  was  adopted

 खण्ड  17  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 Clause  17  was  added  to  the  Bill

 उपाध्यक्ष  महोदय :  अब  कोई  संशोधन  नहीं है  ।  अत :  प्रश्न  यह  है  खण्ड  18,  19

 खण्ड  1,  भ्र धि नियम  सूत्र  तथा  विधेयक  का  नाम  विधेयक  का  रंग  बनें  प

 के
 प्रस्ताव  स्वीकृत

 an  e  motion  w थ AMVLAL  as  adopted
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 खण्ड  18,  19,  खण्ड  1,  श्रघिनियमन  सुत्र  तथा  विश्क  का  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिये

 गये  हैं  ।

 Clauses  18,  19,  Clause  1,  the  Enacting  Formula  and  the  Til  भाट  idded  to  the  Bill

 aft  एस०  मोहन  कुमार  मंगलम  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूँ  विधेयक  को  पारित  किया

 जाये  ह

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान  यह  है  विधे  यक  को  पारित  किया  जाये  1.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT

 The  motion  was  adopted

 es,

 कीटनाशी  विधेयक

 छह LLiN  SECTICIDES  (AMENDMENT)  BILL

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  श्री  फजरुद्दीन  well  अहमद  की  कौर  से

 प्रस्ताव  करता  हूँ  ।

 कीटनाशी  1968  का  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  राज्य  सभा  द्वारा

 पास  किये  गये  रूप  में  विचार  किया  जाये  16.0

 इस  विधेयक  का  उद्देश्य  कीटनाशी  अघिनियम  1968  में  संशोधन  करना  है  जिससे  कि  इस  की

 mata  को  31  दिसम्बर  1972  तक  बढ़ाया  जा  सके  कीट ना दाक  दीवारों  के  बहुत  से

 आयात  कर्ताग्रों  तथा  विक्रेता  भ्र पने  को  जो  निर्धारित  समय  पर  पंजीकरण  हेतु  आवेदन  पत्र

 नहीं  दे  भारत  सरकार  की  पंजीकरण  समिति  को  अपने  उत्पादों  के  पंजीकरण  तथा  राज्य

 अधिकारियों  से  लायसेंस  लेने  के  लिये  आवेदन  पत्र  दे  सकें  ।  ऐसे  लोगों  को  इस  अ्रधिनियम  के

 अ्रंतगंत  लाने  से  राज्य  इन  उद्योगों  से  कीटनाशक  दवायें  खरीद  सकेंगे  कौर  सारे  देश  में  सूखे  के

 कारण  खाद्यान्नों  तथा  दूसरी  आवश्यक  कृषि  segal  को  हुई  भारी  क्षति  को  ध्यान  में  रहते  हुए

 दन  को  बढ़ाने  हेतु  इस  आवश्यक  वस्तु  की  सप्लाई  को  शिरकत-व्यस्त  होने  से  बचा  सकेंगे  इस  संशोधन

 के  फलस्वरूप  बहुत-सी  निर्माता  कंपनियाँ  बन्द  होने  से  बच
 जायेंगी  तथा  विशेष  कर  ऐसे  समय  में

 जबकि  हमें  अपनी  फसलों  की  रक्षा  के  लिये  बड़ी  मात्रा  में  कीटनाशक  दवाबों  की  झ्रावश्यकता  है  ।

 ये  उत्पाद कर्त्ता  कई  कारणों  से  जैसे  लायसेंस  एजेंसी  की  स्थापना  में  प्रचार  की

 अ्रधिसूचनाश्रों  के  उपलब्ध  न  होने  के
 कारण  अपने  आवेदन  पत्र  समय  पर  नहीं दे  सके  थे

 तथा  फलस्वरूप  लायसेंस  नहीं  प्राप्त  कर  सकें  थे  !

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  गया  ;  कीटनाशी  विधेयक  1968  संशोधन
 ि

 करने  वाले  विधेयक  पर  राज्य  सभा  द्वारा  पास  किये  गये  रूप  में  विचार  किया  जाये  बै

 इस  विधेयक  का  सीमित  ster  पंजीकरण  कराने  तथा  लायसेंस  प्राप्त  करने  हेतु  समय
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 a

 अवधि  में
 वृद्धि

 करना  है  ।  स्वत  माननीय  सदस्य  इसी  संद  में  विचार  व्यक्त  करें  ।  श्री  एस०पी ०

 भट्टाचायें  ?

 श्री  एस०  पी०  भट्टाचार्य  :  इस  विधेयक  का  मैं  समर्थन  करते  हुए  एक-दो

 बातें  कहना  चाहता  हूँ  ।  हमें  यह  निश्चय  करना  चाहिये  कि  नकली  तथा  मिलावटी  रसायनों  द्वारा

 गरीब  किसानों  को  ठगा  न  जाये  साथ  ही  उन्हें  इन  रसायन  के  बारे  में  सम्पूर्ण  जानकारी  दी

 जानी  चाहिये  भ्र न्य था  में  खतरनाक  भी  सिद्ध  हो  जाते  को  हम  उपयोग  में

 लाते  हैं  परन्तु  इस  दवा  के  बाद  के  परिणाम  बड़े  ही  भयंकर  होते  हैं  ।  अमरीका  में  तो  इस  का  उपयोग

 बन्द  कर  गया  है  ।  हमें  ऐसे  रसायनों  के  सभी  प्रभावों  की  जानकारी  होनी  चाहिये  |

 होना  तो  यह  चाहिये  कि  कीटाणुओं  का  नादा  करने  के  लिये  कोई  ae  उपाय  खोजा  जाये  ।

 सोवियत  संघ  में  पक्षियों  तथा  अन्य  प्रकार  के  कीड़ों  का  उपयोग  किया  जाता  है  |

 इन  चेतावनी  भरे  शब्दों  के  साथ  मैं  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूँ  ।

 Shri  Ishaque  Sambhali  (Amroha)  :  It  is  really a  very  small  and  innocent  Bill,

 and  I  support  it.  It  is  good  that  the  time  limit  has  been  extended for  taking  a  licence  and

 in  the  event  of  failure  to  do  so  punishment  has  been  provided.  But  there  isa  big  problem

 of  adulteration  these  days,  and  it  is  really  very  surprising  that  there  is  no  mention  of  it  in

 this  Bill.  I  have  myself  seen,  11560110100 5,  for  example  D.D.T.  proving  totally  ineffective,

 although  it  is  sold  at  exorbitant  rates.  So  it  is  evident  that  adulteration  is  being  done

 without  any  let  or  hinderance.  It  would  be  stopped  forthwith.

 Much  has  been  said  and  claimed  about  the  green  revolution  in  the  country.  But

 it  should  also  be  realised  that  fertilizen,  insecticiders,  seeds  and  irrigation  facilities  are  also

 very  essential  for  it.  These  insecticides  are  not  availible  at  least  in  our  block  and  the  same

 can  be  had  in  the  blackmarket.  So,  there  should  be  proper  distribution  arrangements.

 Only  then  the  purpose  of  this  Bill  will  be  properly  served.

 With  these  words,  I  support  the  Bill.

 श्री  ई०  करार  कृष्णन  अपन  दल  द्रविड़  मुनेत्र  कलाम  की  कौर  से  मैं  इस

 विधेयक  के  बारे  में  कुछ  बातें  कहना  चाहूँगा  ।  इस  संशोधन  विधेयक  के  द्वारा  qe  अ्रधिनियम  की

 घारा  9,13,17  तथा  18  को  संशोधित  करने  का  प्रस्ताव  मंत्री  महोदय  ने  कहा  था  कि  राज्यों

 नें  समय  पर  लायसेंस  एजेन्सियों  स्थापित  नहीं  कीं  तथा  अनक  कीटनाशी  निर्माताओं  को  गजट

 श्रधिसूचनायें  उपलब्ध  नहीं  हुई  |  इस  प्रकार  उन्होंने  राज्यों  पर  दोष  मढ़ा  है  ।  मैं  जानना  चाहूँगा  कि

 ऐसे  कौन  से  राज्य  हैं  जिन्होंने  ऐसा  नहीं  किया  ?  वह  सभा  को  यह  भी  बतायें  कि  मुख्य  अधिनियम

 की  घारा  9  तथा  13  कब  से  हुई

 क्योंकि  हम  देश  में  श्रमिक  उत्पादन  देने  वाले  बीजों  का  उपयोग  कर  रहे  हैं  इस  लिये  पौधों

 की  रक्षा  करने  के  लिये  कीटनाशी  दीवारों  का  महत्त्व  बहुत  बढ़  गया  है  |

 तमिल  में  दिये  गये  भाषण  के  wast  अनुवाद  का  संक्षिप्त  हिन्दी  रूपान्तर

 Summarised  translated  version  based  on  English  translation  of  the  speech  deli-

 vered  in  Tamil.
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 चौथी  योजना  के  मध्यावधि  मुल्यांकन  में  यह  बताया  गया  है  कि  कीटनाशी  श्रौषघधियों  के

 ग  सम्बन्धी  कार्यक्रेम  को  कीटनाशी  औषधियों  की  उपयुक्त  समय  पर  पर्याप्त  सप्लाई  होने  के

 कारण  सफलतापूर्वक  क्रियान्वित  नहीं  किया  गया  है  ।  जहां  तक  पौधों  के  संरक्षण  का  सम्बन्ध

 1971-72  के  लिये  5  करोड़  हेक्टेयर  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  परन्तु  वास्तव  में  3

 करोड़  हेक्टेयर  में  पौधों  का  संरक्षण  किया  गया  ।  पौधों  का  संरक्षण  करने  वाली  योजना  को  1.5

 करोड़  हेक्टेयर में  लागू  नहीं  किया  जा  सका  है  ।  कीट ना शियों की  पर्याप्त सप्लाई  के  कारण

 16.3  करोड़  हेक्टेयर  के  कुल  फसल  वाले  क्षेत्र  के  एक  तिहाई  भाग  में  भी  यंह  योजना  लागु  नहीं

 की  गई  |  खाद्य  तथा  कृषि  दल  संगठन  के  एक  अध्ययन  दल  ने  ग्र तु मान  लगाया  है  कि  प्रतिवर्ष

 400  करोड़  रुपये  की  फसल  को  क्षति  होती  है  क्योंकि  समय  पर  पर्याप्त  मात्रा  में  कीटनाशी

 उपलब्ध  नहीं  होते  ।  अत्यन्त  अनिवार्य  है  कि  कीट ना शियों  के  निर्माताओं  को  ate  प्रतीक

 प्रोत्साहन  दिया  जाये  ।

 Shri  Maha  Deepak  Singh  Shakya  (Kasganj)  The  bill  has  been  brought  to  protect
 the  crops  of  the  farmers  from  insects  I  support  this  bill  Our  Government  machinery  is

 also  suffering  from  a  disease  because  of  which  our  schemes  do  not  fructily.  May  I  know

 whether  the  Hon.  Minister  has  paid  his  attention  to  it  The  Government  manufactures

 insecticides  and  supplies  it  to  Government  centres  for  distribution.  But  the  corrupt  officers-

 who  are  charged  with  the  duty  of  distribution  of  these  ins  tisides  do  not  distribute  them

 properly  Insecticides  are  not  available  to  farmers  ata  proper  time  The  Government

 should  look  into  the  matter.  With  these  words  I  support  the  Bill

 माननीय  सदस्यों  ने  इस  सम्बन्ध  में  कुछ कृषि मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  शेर

 बातें  उठाई  हैं  ।  इन  श्रौषघियों  के  प्रयोग  में  सावधानी  बरतने  की  बात  कही  गई  है  ।  यह  भी  कहा

 गया  है  कि  ऐसी  व्यवस्था  की  जानी  चाहिये  जिससे  लोगों  को  यह  पता  चल  जाये  कि  द्रमुक  कीट

 नाथी  श्रौषधि  विषैली  है  जिससे  उसे  सावधानी  से  प्रयोग  किया  जा  सके  ।  ऐसे  मामलों  में  हम  विशेष

 सावघानी  बरतते  हैं  ।  इन  कीट नादि  औषधियों  पर  लेख  चिपकाये  गये  हैं
 ।

 जिन  पर  लिखा  गया

 है  कि  ये  औषघियां  विष  हैं  ।  लेबिलों  पर  प्रतिकारक  भी  निर्दिष्ट  किये  जाते  हैं  यदि  कोई  व्यक्ति

 गलती  से  इन  कीटनाशी  औषधियों  का  प्रयोग  कर  लेता  है  तो  वह  इन  प्रतिकारकों  का  प्रयोग  करके

 स्वस्थ  हो  सकता  है  ।  इस  प्रकार  इनके  सम्बन्ध  में  प्रत्येक  सावघानी  बरती  जाती  है  |

 विधेयक  में  उन  लोगों  को  दंड  देने  का  उपबन्ध  किया  गया  है  जो  कीटनाशी  औषधियों  क

 पंजीकरण  क़े  लिये  आवेदन  देते  हैं  तथा  जो  17  मास  के  बाद  श्रावेदन  नहीं  भेजते  ।  कीटनाशी

 औषधियों  का  पंजीकरण  कराया  जाना  इसलिये  श्रावक  है  कि  सरकार  उसके  गुण-दोषों  का

 परीक्षण  कर  सके  ।  यदि  समय  पर  पंजीकरण  नहीं  कराया  जाता  तो  हम  दंड  की  व्यवस्था  करते

 यह  व्यवस्था  केवल  पंजीकरण  तथा  आयात  कर्ताओं  कौर  निर्माताओं  तथा  बड़े  लोगों के  लिये

 छोटे  वितरकों  के  लिये  ऐसी  कोई  व्यवस्था  नहीं  इस  प्रकार  की  दण्ड  व्यवस्था  का  विरोध

 करने  की  तो  कोई  बात  प्रथम  में  नहीं  कराती  |

 है
 ः  हमन  सदन  ९  ad  किया है  कि  इनका जहां  तक  इन  कीट ना शियों  के  मलय  का  प्रश्न

 मुल्य कम से कम कम  से  कम
 हों
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 30  1972  धान  कुट्टन  उद्योग  संशोधन
 विधेयक

 कहा  गया  है  कि  कीटनाशी  औषधियाँ  उपयुक्त  समय  पर  सप्लाई  नहीं  की  जाती  हैं  ।  हम

 किसानों  को  श्रौषघियों  को  सप्लाई  करने  तथा  अ्राँतकित  क्षेत्र  में  विमानों  से  औषघियां  छिड़कने  क

 गर  पुरा  ध्यान  देते  हैं  ।  यह  काय  क्रिया  सरकार  की  सहायता  से  राज्य  सरकार  को  करना  होता

 हम  इस  कार्य  के  लिये  50  प्रतिशत  अनुदान  देते  हैं  ।  राज्य  सरकारें  भी  अनुदान  देती  हैं  ।

 इन  औषधियों  का  मुल्य  कम  रखने  के  लिये  हम  सहायता  देते  हैं  ।

 इन  कीटनादियों  की  किस्मों  पर  नियंत्रण  रखने  के  लिये  ही  हमने  पंजीकरण  की  व्यवस्था

 की  है  ।  विधायक  में  श्रौषघधियों  की  किस्मों  पर  नियंत्रण  रखने  की  व्यवस्था  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान  यह  है  कीटनाशी  1968  का  संशोधन  करने

 वाले  विधेयक  राज्य  सभा  द्वारा  पास  किये  गये  रूप  में  विचार  किया  जाये  ी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुभश्रा
 The  motion  was  adopted

 उपाध्यक्ष  महोदय :  इस  पर  कोई  संशोधन  नहीं  दिये गये  हैं
 शत: मैं

 मैं  सभी  खण्डों की

 एक  साथ  मतदान के  लिये  रखूंगा  ।  प्रदान  यह  है  खंड  2  से  5,  खंड  १  अधिनियम  सूत्र  तथा

 विधेयक  का  नाम  विधेयक  का  अंग  बनें  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT
 The  motion  was  adopted

 खंड  2  से  5,  खंड  १  ध्रधिनियस  सूत्र  तथा  विधेयक  का  मांस  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये

 Clause  2  (1075,  Clause  1  the  Enacting  formula  and  the  Title  were  added  to  the  Bill

 प्रो ०  शेरसिंह  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  विधेयक  को  पारित  किया  ज़ाये

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  विधेयक  को  पारित  किया  जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ह्री

 The  motion  was  adopted

 ee  य

 धान  कुट्टन  उद्योग  संशोधन  विधेयक

 RICE  MILLING  INDUSTRY  (REGULATION)  AMENDMENT  BILL

 प्रो०  शेरसिंह  मैं  प्रस्ताव  करता हूँ
 :

 धान  कुट्टन  उद्योग  )
 1958  का  और  संशोधन  करने

 विधेयक  राज्य  सभा  द्वारा  पास  किये  गये  रूप  में  विचार  किया  जाये  ।''

 इस  विधेयक  का  उद्देश्य  घान  कुट्टन  उद्योग  1958  का  जम्मू  और

 कश्मीर  राज्य  पर  विस्तार  करना  है  और  यह  आवश्यक  है  कि  धान  कुट्टन  उद्योग

 1958  को  उस  राज्य  पर
 लागु

 किया  जाये  ।  यह  झ्रावश्यक  है  कि  जम्मू  अर  कश्मीर
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 राज्य  में  चल  रही  धान  मिलों  को  भी  धान  उद्योग  1958  के

 क्षेत्र  में  लाया  जाये  ।  जिससे  जम्मू  और  कश्मीर  राज्य  में  धान  मिलों के  नियंत्रण  कौर  विकास के

 मामले  में  समानता  रहे  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुमा

 घान  कुट्टन  उद्योग  1958  का  श्र  संशोधन  करने  वाले

 विधेयक  पर राज्य  सभा  द्वारा  पास  किये  गये  रूप  में  विचार  किया  जाये  पै

 यह  एक  छोटा-सा  विधेयक  है  जो  उक्त  अधिनियम  को  जम्मू  a  कश्मीर  राज्य  पर  भी  लागु

 करने  के  सम्बन्ध  में  है  ।  ड्राप  लोगों  को  यह  निश्चित  करना  है  कि  उक्त  अधिनियम का  विस्तार

 जम्मू  कश्मीर  राज्य  के  लिये  किया  जाये  अथवा  नहीं
 ।

 श्री  गदाधर  साहा  :
 मैं  इस  विधेयक  का  विरोध  नहीं  कर  रहा  परन्तु  मुझे

 इस  संबंध  में  कुछ  बातें  कहनी  हैं  ।

 पहली  बात  यह  है  कि  ये  धान  कुट्टन  मिलें  काले  बाजार  तथा  अपमिश्रण  कौर  जमाखोरी  का

 साधन  बन  गयी  हैं  ।  यदि  सरकार  वास्तव  में  निर्धन  वर्गों  की  सहायता  करना  चाहती है ्तो  धान

 कुट्टन  मिलों  का  राष्ट्रीयकरण  किया  जाना  चाहिये  |

 घान  कुट्टन  मिलों  से  ह्स्ती  कुट्टन  उद्योग  पर  विपरीत  प्रभाव  पड़  रहा  यदि  धान

 कुट्टन  तथा  भूसी  निकालने
 काम

 हाथ
 से

 जाये
 तो  कम

 से
 कम

 गांवों  में  हद  तक

 बेकारी  की  समस्या  दूर  की  जा  सकती  है  क्योंकि  वहां  इस  उद्योग  से  स्त्रियों  को  कुछ  रोजगार  मिलेगा  |

 भूसा  निकालने  वाली  मशीनों  का  श्रमिकों  की  स्थिति  पर  बुरा  प्रभाव  पड़ता  है  ।

 निकालने  के  कार्य  में  जो  श्रमिक  लगाये  जाते  हैं  मशीनें  लगाने  में  उनकी  संख्या  कम  हो  जाती
 हद ।

 यदि  हाथ  कुट्टन  प्रक्रिया  जारी  रखी  जाये  तो  बहुत-सी  महिलाओं  को  रोजगार  मिल  सकता
 है  ।

 मिल  मालिक  चावलों  पर  अत्यधिक  पालिश  करते  हैं  इससे  चावल  के  पोषक  तत्त्वों  कौ

 हानि  होती  है  ।  क्या  इस  स्थिति  को  रोकने  के  लिये  विधेयक  में  कोई  व्यवस्था  की  गई  है
 ?

 सरकार  पर्याप्त  चावल  प्राप्त  करने  की  स्थिति  में  नहीं  है  ।  मिलों  की  पूरी  क्षमता  का

 योग  करने  के  उद्देश्य  से  सरकार  कौन-से  कदम  उठा रही  है  ?

 मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  सरकारी  क्षेत्र  में  एक  नयी  चावल  मिल

 थापित  की  गयी  है  ।  चार  वर्ष  व्यतीत  हो  गये  हैं  कौर  मिल  भ्र भी  तक  चालु  नहीं  हुई  इस  बारे

 में  पता  चला  है  कि  मिल  बासमती  चावल  के  उत्पादन  के  लिये  लगायी  गयी  है  ।  इस  जिले  के

 लोग  इस  प्रकार  का  चावल  नहीं  खाते हैं  ।  इस  मामले  की  जांच  की  जानी  चाहिये  ।

 श्री  ई०  कार  कुष्णा  :  इस  संशोधन  विधेयक  के  उपबन्धों  से
 मुख्य

 अधिनियम

 जम्मू  शौर  हामिद  पर  भी  लागू  हो  जायेगा  ।  मैं  इस  विधेयक  का  सेन  करत  ह्  |
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 8  1894  धान  कुदन  उद्योग  eater
 ि

 अधिनियम  में  विस्तार  से  संशोधन  करके  इसे  जम्मू  ae  कशमीर  पर  भी  लागू  किया

 जाना  चाहिये  ।

 यह  लगाया  गया  है
 कि  चौथी  योजना  के  भ्रान्त  तक

 8
 करोड़  टन  घान  का  उत्पादन

 होगा  कौर  इस  प्रकार  चावल  कुट्टन  उद्योग  एक  ag  में  लगभग  4  हजार  करोड़  की  सामग्री  का

 योग  करेगा  जिससे  यह  उद्योग  देश  का  महत्त्वपूर्ण  खाद्य  उद्योग  हो  जायेगा  ।  देश  में  67,100  घान

 कुट्टन  मिलें  हैं
 ।

 जिनमें  से  57,400  सिंगल  हलर मिलें इन
 मिलों  में  दोषपूर्ण  तथा  पुरानी

 मशीनों  के  कारण  हर  वर्ष  50  प्रतिशत  धान  बेकार  हो  जाता  है  ।  यदि  सरकार  विमान  मिलों  के

 ग्राघुनिकीकरण  तथा  नई  आधुनिक  धान  कुट्टन  मिलों  के  लगाने  की  योजना  नहीं  बनाती  तो  हमें

 2,000  करोड़  रुपये  के  मुल्य  के  घान  की  हानि  प्रत्येक  वह  होती  रहेगी  जो  खाद्यान्नों  में  आत्म

 निर्भरता  प्राप्त  करने  के  हमारे  उद्देश्य  के  लिये  मंहगी  पड़ेगी  ।

 संयुक्त  राष्ट्र  प्रौद्योगिक  विकास  संगठन  के  सान्निध्य  में  अक्तूबर  1971  में  जो  गोष्ठी  हुई

 थी  उसमें  मिलों  द्वारा  चावल  निकालने  के  संबंध  में  जो  महत्त्वपूर्ण  निष्कर्ष  निकाले  गये  उन्हें

 देश  में  भी  काय रूप  दिया  जाना  चाहिये  ।

 भारतीय  खाद्य  निगम  को  24  आधुनिक  चावल  मिलों  की  स्थापना  करनी  थी  जिसमें  से

 aq  तक  13  मिलें  लगायी  गयी हैं  ।  मैं  यह  जानना चाहता  हूं  कि  शेष  आधुनिक  चावल  मिलें  कब

 तक  लगायी  जायेंगी  ।

 सरकारी  क्षेत्र  में  घान  मिल  संबंधी  मशीनों  के  निर्माण  के  एक  एकक  की  स्थापना  की  जानी

 इस  समय  भिवाड़ी  और  मद्रास  में  गर  सरकारी क्षेत्र
 के

 तीन  एकक  हैं

 कौर  जहाँ  तक  घान  मिल  संबंधी  मशीनों  का  संबंध  है  वे  देश  की  आवश्यकता  को  पूरा  नहीं  कर  पा

 रही  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रो०  शेर  सिंह  |  कृपया  श्राप  संगत  weal  का  ही  उत्तर  दें  ।

 करो  az  सिह  :  दो  बातें  संगत

 श्री  डी०  के०  पंडा  :
 मैं  भी  बोलना  चाहता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  आपका  नाम  पुकारा  था  परन्तु  ग्रुप  यहाँ  उपस्थित  नहीं  थे  ।

 |  डी०  के०  कृपया  1  मिनट  का  समय  दीजिये  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आपको  विधेयक  का  विषय  क्षेत्र  पता  श्राप  इसी  क्षेत्र  तक

 सीमित  रहें  ।

 श्री  डी०  के०  पंडा  :  ada  अधिनियम  में  चावल  मिलों  पर  नियंत्रण  की  व्यवस्था

 यह  विधेयक  उक्त  अघिनियम
 को

 जम्मू  और  कश्मीर  राज्य  पर
 भी

 लागू  करने  के
 विषय  में

 तमिल  में  दिये  गये  भाषण  के  म्रंग्रेजी  अनुवाद  का  संक्षिप्त  हिन्दी  रूपान्तर  |

 Summarised  translated  version  based  on  English  translation  of  the  speech  elivered

 in  Tamil
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 लाया  गया  हम  इस  अधिनियम  के  उपबंधों  की  उत्तरोत्तर  क्रियान्विति  के  बारे  में  कहते  ar  रहे

 हैं  किन्तु  हमारे  प्रयासों  के  उपरान्त  भी  पश्चिम  बंगाल  कौर  उड़ीसा  में  हमने  देखा  कि  यह  चोर

 बाजारी  का  मुख्य  साधन  बन  गया  है  ।  पश्चिम  बंगाल  में  इन  मिलों  के  राष्ट्रीयकरण  की  मांग  की

 खाद्य  निगम  द्वारा  65,000  az  70,000  के  बीच  चावल  मिलें  स्थापित  कर  दी  जाने

 पर  भी  इस  क्षेत्र  में  गैर-सरकारी  व्यापारियों  का  प्रभुत्व  है  ।  ये  व्यापारी  चोर  बाजारी  करते  हैं  ।

 सरकार  द्वारा  जिन  मिलों  को  लाईसेंस  दिया  जाता  उन्हें  सरकार  को  चावल  देना  होता

 है  किन्तु
 वे  कानून  का  उल्लंघन  करती  श्रायी हैं

 कौर  चावल  का  अधिकांश  भाग  चोर  बाजारी

 में  बेचनी हैं  ।  इनसे  कानून  पालन  कराने  के  सम्बन्ध  में  सावधानी  बरती  जानी  चाहिय े।

 यह  कह  कर  हम  अपने  दायित्व  से  विमुख  नहीं  हो  सकते  कि  यह  राज्य  सरकार  का
 काय  है

 |

 इस  कानून  का  उत्तरोत्तर  फ़ियात्वयनः  कराने  के  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  को  अपने

 दायित्व  के  प्रति  पूर्णतया  सजग  चाहिए  ।  लाइसेंस  देने  में  भेद-भाव  किया  जाता  है  ।  इस  संबंध

 में  केन्द्रीय  सरकार  को  राज्य  सरकारों  को  निदेश  देना  चाहिये  कि  छोटे  लोगों  द्वारा  ऐसे  श्रावेदन

 किये  जाने  पर  उनके  साथ  न्याय  किया  जाना  चाहिये  ।

 प्रो ०  दोर  सिह  :  हम  हस्त-कुट्टन  को  समाप्त  नहीं  करना  चाहते  |  इसके  लिये  हम  पर्याप्त

 सुविधाएं
 देना  चाहते  हैं  ।  मूल  अधिनियम  का  उद्देश्य  यही  जिसे  श्री  जम्मू-कश्मीर  पर  लागु

 किया  जा  रहा  है  दुसरा  उद्देश्य  पुराने  धान  कुट्टन  कारखानों  तथा  इसकी  मशीनरी  का

 कीकरण  करना  था  इस  हेतु  हम  चावल  कारखाने  के  मालिकों  को  पर्याप्त  सहायता  दे
 रहे  हैं

 ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  धान  कुट्टन  उद्योग
 )

 1958

 का  झ्र  संगठन  करने  वाले  विधेयक  राज्य  सभा  द्वारा  पास  fey  गये  रूप  विचार

 किया  जाये  ।'

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT

 The  motion  was  Adopted

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  खंड  2  श्र  3,  खंड  1,  प्रीमियम  सुत्र  श्र
 विधेयक

 का  नाम  विधेयक
 ने  अंग  बने

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 The  motion  was  adopted

 खंड  2  श्प्रौर  3,  खंड  1,  अधिनियम  सुत्र  ate  विधेयक  का  नाम  विधेयक  -

 जोड़  दिये  गयें  ।

 Clauses  2  and  3,  Clause  1,  the  Enacting  Formula  and  the  Title  were  added  to  the  Bill

 प्रो०  ate  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :  विधेयक  को  पारित  किया  जाये

 उपाध्यक्ष  महीने
 :  wat  यह  है  विधेयक  को  पारित  किया

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 The  motion  was  adopted
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 दिल्‍ली  विश्वविद्यालय
 )

 अध्यादेश 30
 1972

 दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  अध्यादेश  का  निरनुमोदन  करने  सम्बन्धी

 STATUTORY  RESOLUTION  Re.  DISAPPROVAL  OF  DELHI  UNIVERSITY  (AMEN-
 DMENT)  ORDINANCE  AND  DELHI  UNIVERSITY  (AMENDMENT)  BILL

 संविधि  के  संकल्प  ate  दिल्ली  विश्वविद्यालय

 श्री  ato  ato  बड़े  )
 :  मैं  प्रस्ताव  करता  हैं  :--

 ग्रह  सभा  राष्ट्रपति  द्वारा  22  1972  प्रख्यापित  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय

 )
 1972  (1972  का  श्रष्यादेश  संख्या  5)  का  निरनुमोदन  करती  है  ह

 There  was  no  justification  for  promulgating  the  ordinance.  There  was  no  pressing
 Situation  to  warrant  the  promulgation  of  the  ordinance.  The  Government  could  have  bro-

 ught  forward  the  Bill  in  Parliament.  The  Gijendragadkar  committee  in  their  report  stated
 that  the  present  character  of  the  Delhi  University  should  not  be  changed.  In  view  of  that

 there  wis  no  necessity  for  the  Government  to  promulgate  the  ordinance  changing  the

 character  of  the  University.

 श्री  के ०  एन०  तिवारी  पीठासीन  हुए
 Shri  K.  N.  Tiwary  in  the  Chair

 The  Government  is  attempting  to  change  the  federal  character  of  the  university.

 Nowody  will  gain  by  deliuting.  The  present  measure  aims  at  satisfying-the  when  of  the

 Minister,  The  Government  is  making  an  attempt  to  introduce  politics  in  the  university
 This  council  will  not  in  any  way  benefit  the  teachers, through  teachers  cowacil.

 The  Delhi  University  has  been  maintaining  a  good  standard.  Now  it  will  deterio-

 rate  because  of  the  t'ouble.  The  Government  has  already  created  trouble  by  passing  a

 similor  measure  for  Aligarh  University.  Now  they  will  create  trouble  in  Delhi  University.

 श्री  समर  मुखर्जी  अध्यापकों  द्वारा  विरोध  किये  जाने  के  बावजूद  भी  मंत्री

 महोदय  विधेयक  को  इस  सत्र  में  क्यों  पारित  करवाना  चाहते  हैं  ?

 सभापति  महोदय  :  हराकर  |  प्रश्नों  को  पूछने  का  यह  समयਂ  नहीं है  ।'

 श्री  समर  मरीजों
 :  यह  एक  गम्भीर  मामला  है  ।

 सभापति  महोदय  :  मैंने  मंत्री  महोदय  को  बुलाया  है

 समाज  कल्याण  तथा  संस्कृति  मंत्री  एस०  नुरुल  :  यदि  माननीय

 सदस्य  व्यवधान  डालते  रहेंगे  तो  मैं  भ्रापसे  सुरक्षा  का  अनुरोध  करूंगा  |

 eras
 श्री  समर  मुखर्जी  :  विश्वविद्यालय  में  तालाबंदी  है

 सभापति  महोदय  :  ये  मेरी  अनुमति  के
 बोल  रहे  हैं  ।

 कुछ
 भी  कार्यवाही  वृतांत  में

 शामिल  नहीं  होगा  ।

 शी  समर  मुखर्जी  :  %

 वृतांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया

 Not  recorded
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 दिक्षा  समाज  कल्याण  तथा  संस्कृति  मंत्री  ०  एस०  नरूला  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं

 दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  अधिनियम  1922  का  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर

 राज्य  सभा  द्वारा  पास  किये  गये  रूप  विचार  किया  जाए  12.0

 मैं  इस  बात  से  सहमत  हुं  कि  मामुली  बात  के  लिए  व्यादेश  जारी  नहीं  किया  जाना

 चाहिए  ait  विश्वविद्यालयों  के  मामले  जहाँ  तक  हो  अध्यादेश  जारी  नहीं  किया  जाना

 चाहिये  |  लेकिन  इस  अध्यादेश  को  जारी  करने
 के  कुछ  कारा  थे  |

 इस  विश्वविद्यालय  के  विस्तार  ate  प्रशासनिक  कठिनाइयों  के  बारे  में  विद  व  विद्यालय  के aq

 अधिकारी  बहुत  चिंतित  हैं  ।  छात्रों  की  संख्या  में  वृद्धि  के  कारण  शिक्षकों  कौर  महाविद्यालयों  की

 संख्या  भी  बढ़  रही  है  ।  एक  wea  केम्पेस  की  आवश्यकता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  विश्वविद्यालय

 भ्रनुदान  आयोग  ने  इस  मामले  पर  विचार  करने  के  लिए  एक  समिति  नियुक्त  की  थी  ।  wea  में

 उपकुलपति  ने  इस  बात  का  agua  किया  कि  दूसरा  विश्वविद्यालय  स्थापित  करना  ही  उचित

 होगा  |  विश्वविद्यालय  ने  समस्या  का  समाधान  करने  के  लिये  अन्य  उपायों  की  खोज  की  |

 विद्यार्थियों  की  संख्या  एक  लाख  ale  अध्यापकों  की  संख्या  चार  हजार  है  ।  प्रशासन  के

 लिये  एक  छोटी-सी  कार्यकारी  परिषद  से  काम  नहीं  चल  सकता  ।  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  उपकुलपति  ने  शिक्षा  मंत्री  से  निवेदन  किया  कि  वे  विजिटर  को  अध्यादेश  जारी  करने  के  लिए

 सलाह  दें  जिससे  ज्योंही  नया  शिक्षा  सत्र  प्रारम्भ  हो  किसी  भी  व्यक्ति  के  लिए  यह  सम्भव  हो

 सके  कि  ag  समस्याओं  के  सम्बन्ध  में  पर्याप्त  अधिकार  से  जांच  कर  सके  ate  यह  सुनिश्चित  कर

 सके  कि  सत्र  के  area  होने  से  पहले  छात्रों  तथा  अध्यापकों  की  बुनियादी  श्रावश्यकताओओं  पर

 विधिवत्‌  विचार  किया  जाये  ।  अध्यादेश  जारी  किये  जाने  का  यही  कारण  था  |  इस  विधेयक  द्वारा

 विश्वविद्यालय  के  वर्तमान  स्वरूप  का  कोई  विरोध  नहीं  होता  है  ।  सरकार  का  विद्या  परिषदों  की

 दोषियों  को  वापस  लेने  का  कोई  इरादा  नहीं  इत  विधेयक  तथा  प्रस्तावों  से  विद्या  परिषदों

 के  नियंत्रण  पर  कोई  प्रभाव  अथवा  उसमें  कोई  परिवर्तन  होने  की  सम्भावना  नहीं  है  ।

 दिल्ली  विश्व  विद्यालय  शिक्षक  संघ  का  शिष्टमंडल  फरवरी  में  मुझसे  मिला  था  ।
 मैंने  उन्हें

 कहा  कि  यदि  उनके  कोई  सुभाव  हों  तो  मैं  उन  पर  विचार  करूंगा  ।  चुके  उनसे  कोई  भी

 प्राप्त नहीं  हुये  ।

 स्नातकोत्तर  तथा  स्नातक-पूर्व  शिक्षा  को  अलग  प्रति  करने  के  पक्ष  में  मैं  नवदीं  हूं  क्योंकि

 इससे  स्नातक-पूर्व  शिक्षा  निबंध  हो  जायेगी  ।  स्नातक-पूर्वे  स्नातकोत्तर  शिक्षा  शौर  अ्रनुसंघान

 ये  तीनों  किसी  भी  विश्वविद्यालय  के  लिए  समान  रूप  से  महत्वपूर्ण  हैं  ।  यदि  इसके  शैक्षिक  जीवन

 को  फलना-फूलना  है  |

 विधेयक  के  प्रथम  उपबन्ध  में  कहा  गया  है  कि  जिन  महाविद्यालयों  की  व्यवसायिक  शाखाओं

 में  अध्ययन  के  पाठ्यक्रम  हैं  उन्हें  सम्बद्ध  महाविद्यालयों  की  अनुमति  से  एक  ऐसे  तरीके  से  जेसा

 कि  विद्या  परिषदें  निर्धारित  स्वायत  महाविद्यालयों  के  रूप  में  घोषित  जायेगा  ।  ऐसा

 कोई  सुभाव  नहीं  दिया  जा  रहा  है  कि  यह  किस  प्रकार  निर्घारित  जाना  चाहिये  i  यह

 विद्या  परिषदों  पर  पूरी  तरह  से  छोड़ा  जा  रहा  है  कि  वे  निश्चित  करें  कि  किस  प्रकार

 gata ली  जानी  है
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 श्रघ्यादश में  पहले  हमने  एक  महाविद्यालय  परिषद  के  लिए  उपबन्ध  किया था  ।  किन्तु

 श्राशकाएं  उठाय  जाने  के  कारण  हमने  राज्य  सभा  में  एक  संशोधन की  स्वीकृति  दी  है  जिसमें  कहा
 या  है  कि  वे  महाविद्यालय  परिषदें  नहीं  कही  जायेंगी  किन्तु  इन्हें  महाविद्यालय  प्रशासनिक  परिषदें

 कहा  जायेगा  ।  इससे  यह  बिल्कुल  स्पष्ट  किया  कि  उनका  कायें  केवल  प्रशासनिक  होगा  ।  यह

 शाक्ति  उन्हें  कार्यकारी  परिषद  द्वारा  प्रत्यायोजित  की  जा  सकती  है  न  कि  विद्या  परिषद  द्वारा

 शैक्षिक  कार्य  केवल  सलाहकार  कार्य  हो  सकते  हैं  किन्तु  कार्यकारी  कार्य  विश्वविद्यालय  के

 कार  के  रूप  में  ही  उस  सीमा  तक  जहां  तक  ये  उन्हें  कानून  द्वारा  दिये गये  किये  जा  सकते  हैं  ।

 इस  सम्बन्ध  में  उपकुलपति  ने  लिखत  में  यह  वक्तव्य  दिया  है  ।  मैंने  इस  सभा  में  श्राइवासन  दिया  था

 कि  जहां  तक  कानूनों  का  सम्बन्ध  विश्वविद्यालय  अध्यापकों  के  साथ  विचार  विमश  करने  को

 तैयार  है  ताकि  इन  विचार  विमर्शों  के  फलस्वरूप  अध्यापकों  के  हित  में  कोई  मौलिक  बात  प्रकट

 हो  जाये  ।  उपकुलपति  नें  फिर  कहां  कि  वह  ad  कार्यान्वयन  के  बारे  में  ale  कार्यवाही  नहीं  करेंगे

 शौर  वह  स्थिति  को  स्थिर  करके  विचार  fare  करेंगे  शौर  कवल  तभी  कोई  कार्यवाही  करेंगे  ake  यह

 एक  समये  बनाने  वाला  उपबंध  है  ताकि  यदि  कार्यकारी  परिषद  कौर  इस
 विश्वविद्यालय

 की  दिक्षा

 परिषद  सहमत  हो  जाये  तो  इसे  स्वीकार  किया  जा  सकता  है  ।

 घारा  4  के  अ्रधीन  संविधियों
 के  बनाने  की  में  परिवर्तन  किया  गया  है  ।  मूलत

 कोटे  ait  विजिटर  के  भ्रनुमोदन  से  कमेंट्री  परिषद  द्वारा  इन  सं विधियों  को  तैयार  किया  जाता

 है  ।  किन्तु  इसके  बाद  शिक्षा  संबंधी  विचार  इस  सीमा  तक  उत्पन्न  gar  कि  संविधि  तैयार  करने

 की  किसी  प्रकार  की  शक्ति  इस  कोटे  को  जिसमें  इतने  अधिक  गर  शिक्षक  मौजुद  नहीं  दी  जानी

 चाहिए  ।

 यह  सिद्धान्त  कि  कोट  को  संविधि  बनाने  की  शक्ति  नहीं  दी  जानी  इस  सभा  द्वारा

 जवाहरलाल  नेहरू  विश्वविद्यालय  के  मामले  में  स्वीकृत  किया  जा  चुका  है  ।  इसके  ग्र ति रिक्त  इसे

 विश्व  भारती  ait  हाल  ही  में  प्रतिगत  विश्वविद्यालयों  के  मामले  में  भी  स्वीकार  किया

 गया  विद्या  परिषद  में  शिक्षक  ही  कालिजਂ  तथा  विश्वविद्यालय  के  अध्यापकों  के  बीच  भेदभाव

 करना  भ्रनुचित  होगा  |

 मैं  माननीय  सदस्यों  से  सदाशयता  के  लिये  निवेदन  करता  मैं  ore  करता  हूँ  कि  माननीय

 सदस्य  अध्यापकों  को  इस  विधेयक  के  बारे  में  बतायेंगे  कि  यह  विधेयक
 उनके  हित  में  है  ।

 सभापति  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुमा

 दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  1972  में  श्र  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर

 राज्य  सभा  द्वारा  पारित  रूप  विचार  किया  जाये  ।

 प्रस्ताव  प्रौढ़  संकल्प  सभा  के  विचार  के  लिये  प्रस्तुत हैं  |

 श्री  जगदी दा  भट्टाचार्य  विधेयक  को  राज्य सभा  में  प्रस्तुत करते  समय  दिये

 गये  उद्देश्यों  शौर  कारणों  में
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 प्रो०  एस०  नुरुल  हसन  :  यह  सभा  इस  राज्य  सभा  द्वारा  पारित  रूप  विधेयक

 पर  विचार  कर  रही  है  ।

 श्री  जगदी दा  भट्टाचार्य  :  विचारा  में  दिया  गया  है  कि  यह  विधेयक  विश्वविद्यालय  भ्रनुदान

 भ्रायोग  द्वारा  स्थापित  समिति  की  सिफारिशों  के  आधार  पर  तैयार  किये  गये  हैं  ।  परन्तु  मैं  जानना

 चाहता हूँ  कि  जब  उक्त  समिति  के  प्रतिवेदन  सभा
 में  नहीं रखे  जाते हैं  तब  हम  इस  पर  किस  प्रकार

 विचार कर  सकते  हैं  ?

 जैसा  कि  समाचार  पत्रों  में  प्रकाशित  gat  है  उक्त  समिति  के  सभापति  ने  आग्रह  किया  था

 कि  इस  प्रतिवेदन  का  परिचालन  रोक  दिया  जाये  ।  हमें  पता  चला  है  कि  सभापति  द्वारा  इस  ara

 के  पत्र  को  झरा योग  के  एक  अधिकारी  द्वारा  नष्ट  कर  दिया  गया  है  ।  इन  बातों  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  मैं  समझता  हूँ  कि  उचित  तो  यही  है  कि  इस  विधेयक  पर  विचार  स्थागित  कर  दिया  जाये  ।

 इस  विधेयक  के  विरुद्ध  दिल्ली  विश्व-विद्यालय  के  3500  शिक्षकों  तथा  सभी  छात्रों  रोक

 कर्मचारियों  ने  हड़ताल  कर  रखी है
 ।  जब  छात्र  एवं  कर्मचारी  इससे  marque  हैं  तो

 इसका  उपयोग  हो  क्या है  !

 विश्वविद्यालय  के  नीति  निर्धारित  करने  वाले  निकायों  में  शिक्षक  एवं  छात्रों  को

 निधित्व  देने  की  माँग  का  उल्लंघन  किया  गया  है  ।

 न
 विश्वविद्यालय  के  उप-कुलपति  तथा  माननीय  दिक्षा  मं  चनां  के  रवैये  ने  शिक्षकों  एवं

 चोरियों  को  ऐसा  रुख  अपनाने  के  लिये  विवश  कर  दिया  है  |

 प्रस्तावित  प्रशासनिक  विकेन्द्रीकरण  विंमान  अधिनियम  के  श्रन्तगंत  भी  किया  ज़ा

 सकता  है  |

 कालेजों  की  वर्तमान  प्रबन्ध  समितियां  निजी  न्यासों  द्वारा  चलाई  जा  रही हैं  ।  कालेज

 प्रशासनिक  समितियों  को  अ्रधिक  शक्तियां  देने  को  प्रस्ताव  भी  किया  गया  है  ।  यह  सुभाव  दिया  गया

 था  कि  झ्रधघिक  से  अधिक  कालेजों  की  दिल्‍ली  प्रशासन  के  अधीन  रखा  जाये  ।  अधिनियम  में  शिक्षक

 की  यह  परिभाषा  दी  गई  है  :

 ‘ag  व्यक्ति  जो  विश्वविद्यालय  अथवा  किसी  oer  कालेज  में  शिक्षा  देने  के  लिए

 विद्यालय  द्वारा  नियुक्त  अथवा  श्रभिस्वीकृत  है  ।

 इसके  ग्रन्तगंत  उप-कुलपति  कौर  मन्त्री  महोदय  को  कसे  लिया  जा  सकता  है  ?

 मन्त्री  महोदय  को  अध्यादेश  को  वापस  लने  के  लिये  तुरन्त  कार्यवाही  करनी  चाहिए  |

 मैं  agua  करता  हूं  कि  इस  विधेयक  को  रह  कर  दिया  जाना  चाहिए  |

 Shri  Sudhaker  Pandey  (Chandauli  I  support  this  bill  and  my  party  have  always
 been  helding  the  views  that  politics  should  not  be  allowed  to  play  a  partinthe  educat-

 ional  spheres  and  institutions.  It  was  for  the  teachers  to  find  out  ways  for  better  edu-
 cation.  But  they  could  not  do  that.  The  academic  council  has  given  certain  suggestions
 for  the  welfare  of  all  concerned.  If  these  suggestions  are  acceded  to  by प्त  the  Government
 what  is  the  horm.
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 किया

 है  कि  इस  विधेयक  द्वारा  कुछ
 परिवर्तन  किये
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 त  सुघार  एकांगी  हैं  ।  हमें  खेद  है  कि  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  प्रशासन  के  लिये
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 गया

 ce  मन्त्री  महोदय  के  भाषण  पर  संतोष  नहीं  है  ।  यह  समरण  रहना  चाहिये
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 ब हम इस । कम्मचारी कपूर  विचार  कर  रहे  हैं  तभी  दिल्‍ली  विश्वसनीय  के  :  शिक्षक  हड़ताल  पर  कर्मचारी
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 यह  कहना  कि  यह  प्रान्दोलन  राजनीतिक  उद्देश्यों  से  किया  रहा  है  एश
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 रखी गई  थी  ।  परन्तु उस  पर  चर्चा  के  लिये  रखा  गया  प्र  स्राव  वापस Aba  हॉ  लिय त्न  या  गया  था  |  रोक

 हमको  चर्चा  का  अवसर  नहीं  दिया  गया  था  ।

 दिल्‍ली  विश्वविद्यालय के  छात्रों  तथा  कर्मचारियों  की  यहीं  मांग  है  कि  नीति

 निर्धारित  निकायों  में  उनको  उचित  प्रतिनिधित्व  मिले  ।  परन्तु  यह  उन्हें  प्राप्त  नहीं  हो  सका ।

 मन्त्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  कालेज  प्रशासनिक  परिषद्‌  को  मूल  अध्यादेश  में  निहित  कुछ
 शक्तियां  नहीं  दी  जा  रही  हैं  परन्तु  यह  कार्यवाही  भी  छात्रों  एवं  कर्मचारियों  को  ety  तक

 पूरी  तरह  सन्तुष्ट  नहीं  कर  पाई  यदि  श्राप  ऐसे  सुधारात्मक  उपाय  करतें  हैं  तब  उनमें  इतनी

 teat  तो  नहीं  की  जानी  चाहिए  |  हमेशा  ऐसे  सभी  उपक्रम  सत्र  के  भ्रन्तिम  दिन  रखे  जाते  हैं  ।

 इस  पर  राज्य  सभा  में  एक  संशोधन  स्वीकार  किया  गया  है  ।  मत  मालूम  हो  जाता  है  कि  विधेयक

 में  सुधार  के  ग्र वसर  प्रभी  भी  अतएव  इसे  दोनों  सदनों  की  प्रवर  समिति  को  क्यों  न

 सौंपा  जाये  ?  इससे  सभी  सम्बद्ध  पक्षों  को  अपने-अपने  मत  रखने  का  मिल  जायेगा  |  थोडी

 सी  देरी  से  कोई  wag  न  होगा  ।

 Smt.  Subhadra  Joshi  (Chandni  Chowk) :  [rise  to  support  this  bill.  It  would  have
 been  better  if  a  comprehensive  bill  had  been  brought  earlier  rather  than  first  issui  ng  an
 ordinance  to  obviate  criticism  by  some  opposition  members.

 It  is  true  that  there  are  many  apprehensions  in  the  minds  of  teachers  today  and
 many  misgivings  have  been  injected  into  them  unfortunately  I  have  found  with  regret  that
 most  of  these  teachers  are  not  conversant  with  various  provisions  of  these  statutes  and  the
 ordinance  and  yet  they  feel  very  strongly  about  it  Perhaps,  they  also  need  be  educated

 about  legislative  measures  concernig  them

 श्री  समर  गह  :
 मैं  स्वयं  भ्र ध्या पक  हूँ  a  मैं  उनकी  टिप्पणियों  पर  कड़ा  विरोध

 क  ७  क  कक  क  र  रि  १  ९  ९७१  क  ॥  क  क  ९
 करता  हूँ  ।

 सभापति  महोदय  :  दावती-शान्ति  |  इसे  कार्यवाही  वृत्तान्त  में  शामिल  नहीं  किया  जायेगा  |

 श्री  समर  गह  :
 *

 Smt.  Subhadra  Joshi :  regret  that  these  4,C00  teachers  have  allowed  themselves
 to  be  mislead  by  a  handful  of  pzople.  It  is  time  that  in  Dehli  the  number  of  university  stu-
 dents  has  swelled  to  over  one  lakh,  there  are  about  5)  Colleges  and  4.000  teachers  for  them

 and  whereas  postgraduate  and  honours  education  is  well-looked  after,  the  teaching  arrange-
 ment  for  other  leaves  much  to  b2  d2sired.  A  comgrchensive  legislation  should  be  brought

 to.encompass  the  entire  educative  system  and  the  policy  in  this  regard  should  be  clearly
 enunciated

 It  has  also  been  noticed  that  during  th2  recent  agitation  many  responsible  persons  like

 the  hon.  Education  Minister  and  the  Vice-  chancellor  havespoken  in  ar  irresponsible
 manner.  The  recommendations  made  by  a  Commit  tee  re:  decentralisation  of  College  Edu-
 cation  should.  be  made  known  and  it  is  also  necessary  to  state  that  if  such  recommendation

 11 will
 fally

 accepted,  it  would  have  immenselly  harmed  the  Delhi C University.

 ee  कार्यवाही  वृत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  |

 No  recorded
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 श्रष्यादेश

 Shri  Bade  said  many  things  about  this  Bill,  but  perhaps  he  did  not  read  the

 relevant  Statutes  and  the  other  material.  Such  measures  also  have  scope  for  improvements
 but  some  members  think  that  Jun  Sangh  must  take  a  stand  against  anything  said  or  done

 by  Government.  The  recent  agitation  has  proved  that  Jan  Sangh  flourishes  in  misunder-

 standing,  misinformation  and  lawlessness.  Today  Shri  Bade  made  a  mention  of  Aligarh......

 Shri  R.  V.  Bade  This  is  wrong  (Intetsruption)

 Smt.  Subhadra  Joshi  :  It  appears  that  Muslim  Majlis  and  Jan  Sangh  are  in

 league  as  in  the  case  of  Aligarh  and  Simla  Agreement.  They  are  aiming  at  substaging

 higher  education  in  Universities.

 One  hon.  Member  This  is  wrong.

 Smt.  Subhadra  Joshi  They  think  that  with  the  spread  of  education,  they  shall

 01.  be  able  to  influence  them  by  their  doctrines.  They  are  trying  to  eccecrertvcce

 श्री  समर  गृह  :  माननीय  सदस्या  शायद  जो  बातें  कर  रही  हैं  उसका  महत्त्व  नहीं  समेत

 रही  हैं  ।  वह  हजारों  प्राध्यापकों  को  दल  एक  का  खिलौना  बता  रही  हैं  ।  यह  ठीक  नहीं  है  ।

 सभापति  महोदय  :  जब  सदस्य  महोदय  को  अपनी  बात  करने  का  अवसर  मिलेगा  तो  वह

 इसका  खण्डन  कर  सकते हैं  ;

 Shri  Samar  Guha  Sir,  she  is  branding  all  teachers  as  Saboteors  and  tools  of
 (०  Have  these  4500  teachers  no  brains  of  their  own  eo  ervevee R.S  be  Wo

 सभापति  महोदय  :  उनकी  कोई  बात  दर्ज  न  की  जाय॑  ।  मेरी  भ्राता  के  बिना  वह  खड़े  होकर

 array  नहीं  दे  सकते  |

 श्री  समर  गह  :
 tse

 Smt.  Subhadra  Joshi  I  therefore  urge  the  hon.  Minister  to  educate  these

 teachers  on  the  subject.  रप  universities  are  allowed  to  become  politicians’  dens,  it  will

 bring  untold  harm  not  only  to  teachers  but  students  also.

 श्री  जी  विशव ना
 बत

 :  जब  हम  इस  विधेयक  पर  चर्चा
 कर  रहे  हैं  तो  यह  दुर्भाग्य

 की  बात  है  कि  यह  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  जो  देश  का  एक  सर्वोत्तम  विश्वविद्यालय  बन्द  पड़ा  है

 और  4,000  प्राध्यापक  ate  4,000  गेर  अ्रध्यापन  कमंचारी  हड़ताल  पर  हैं

 सरकार  ने  पहले  भी  अनेक  विश्वविद्यालयों  के  मामले  में  भूलें  की  हैं  इसलिए  मैं  नहीं  चाहता

 कि  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  के  मामले  में  भी  ऐसी  भूलें  हों  ।

 यह  विधेयक  राज्य  सभा  से  पास  होकर  wars  भर  मुझे  खुशी  है  कि  मंत्री  महोदय  ने

 अनेक  संशोधन  स्वीकार  करके  इसे  बेहतर  बना  दिया  है  ।  भ्राता  है  वह  यहां  भी  कुछ  भ्र  waver

 स्वीकार  करके  इसे  विश्वविद्यालय  में  सभी  संबंधित  हितों  के  लिए
 रवी  कायें

 बनाएंगे  ।

 we  कार्यवाही-वृत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  |

 Not  recorded
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 इस  विधेयक  में  प्रस्तावित  कालेज  प्रशासक  परिषदों  के  बारे  में  प्राध्यापकों  के  मन  में  संदेह

 उचित  ही  हैं  ।  वे  समझते  हैं  कि  इन  परिषदों  के  गठन  से  विश्वविद्यालय  ak  कालेज  अलग-प्रलय

 हो  जाएंगे  झर  उनको  दो  भागों  में  बांट  दिया  जाएगा--एक  विश्वविद्यालय  स्तर  वाला  ak

 दूसरा  स्वायत  कालेजों  वाला--इसे  वे  भेदभाव  समझते  हैं  ।  BA  मंत्री  महोदय  के  इस  श्राइवासन  से

 खुशी  हुई  है  कि  इस  विधेयक  के  पास  होने  पर  ऐसा  नहीं  होगा  ।  परन्तु  पता  नहीं  सरकार  ने  भ्र ध्या पन

 शर  गेर-अध्यापन  कर्मचारियों  से  मिलकर  समाधान  खोजने  का  प्रयत्न  कयों  नहीं  किया  ।  मैं

 समझता  हूँ  कि  कब  भी  ऐसा  किया  जा  सकता  है  |

 यदि  संयुक्त  समिति  को  यह  विधेयक  सौंपने  का  सुभाव  स्वीकार्य  नहीं  है  तो  इस  पर  विचार

 दो  जिनके  लिए  स्थगित  कर  दिया  जाये  ate  भ्रध्यापकों  तथा  कर्मचारियों  से  बातचीत  करके

 एक  स्वेमान्य  विधेयक  लाकर  पास  किया  जाये  ।  है  सरकार  मेरे  इस  सुभाव  को  स्वीकार  कर

 लेगी  ।  अ्रलीगढ़  विश्वविद्यालय  विधेयक  को  प्रवर  समिति  को  सौंपने  का  सुभाव  सरकार  ने  स्वीकार

 नहीं  किया  ।  फलस्वरूप  देश  भर  में  दंगे  हुए  कौर  परिणामस्वरूप  25  व्यक्ति  मारे  गये  ।  श्रद्धा  है

 दिल्‍ली  के  मामले  में  हम  ये  भूल  नहीं  करेंगे  ।

 श्री  समर  खेद  है  कि  दिल्‍ली  के  सदस्यों  ने  राजनीति  से  प्र  रित  होकर  भाषण  दिए  हैं

 are  सभी  प्रबुद्ध  व्यक्तियों  को  अपने  विरुद्ध  कर  लिया  है  ।  उन्हें  सोच  समझ  कर  बात

 करनी  चाहिए  ।

 मैंने  अनेक  प्राध्यापकों  से  बात  की  है  Ale  उनमें  से  एक  भी  ऐसा  नहीं  है  जो  किसी

 तिक दल  से  संबंधित  हो  ।  उनके  लिए  ऐसी  बात  कहना  बहुत  ग्र शोभनीय  है  ।  TA  एक  बात

 में  नहीं  कराती  कि  माननीय  शिक्षा  मंत्री  स्वयं  इसी  व्यवसाय  से  इतने  समय  तक  सम्बद्ध  रह  कर  भी

 अध्यापकों  कौर  उनकी  भावनाओं  के  प्रति  उदासीन  क्यों  हैं  ।  अध्यापकों  में  जो  सम्पूर्णा  मतैक्य  मैंने ि

 देखा  वह  भी  अभूतपूर्व  है  ।

 सभापति  महोदय  :  शान्ति  ।  शान्ति  ।  इस  समय  5-30  बजे  हैं  at  अ्राघे  घंटे  की  चर्चा  का

 समय  हो  गया  है  परन्तु  अमोघ  घंटे  की  चर्चा  के  प्रस्तावक  ने  लिखकर  अनुरोध  किया  है  कि  इसे  स्थगित

 कर
 दिया  जाये

 ।
 मैं  सभा  की  अनुमति  चाहता  हूँ  कि  क्या  विचार  विषय  ही  चलता  रहे  ?

 श्री  विश्वनाथन  :  जी  नहीं  |

 सभापति  महोदय  :  जब  उन्होंने  लिख  कर  दे  दिया  है  तो  क  इसका  a4  है  कि  यह  चर्चा  व्ययगत

 हो  चुकी है

 :  कल  भी  यही  ना  था  श्र  हमले  नियम  193
 के  चर्चा बाद  में

 की  थी  |

 श्री  इयासनन्दन
 मिश्र

 :
 मेरा

 व्यवस्था
 का  प्रदान है

 ।  क्योंकि  प्रस्तावक  उपस्थित  नहीं

 कार्य-सूची का  धर्म  बिगड़ गया  है
 ।

 परन्तु  क्रम  तो  रखना  होगा  ।  श्राप  ने  यही  war  है

 कि  6  बजे यह  चर्चा  रोक  कर  नियम  193  के  अ्रघीन  चर्चा  ara  कर
 दी

 जायेगी
 ?

 180.



 दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  senza 30
 1972

 श्री  बनर्जी  :  आधे  घंटे  की  चर्चा  नहीं  हो  रही  ae  मैं  नियम  193  के  श्र  धीन

 चर्चा  को  स्थगित  नहीं  कराना  चाहता  ।

 संसदीय  कार्य  तथा  नौवत  ate  परिवहन  मंत्री  राज  बहादुर  )  :  यदि  दिल्‍ली

 विद्यालय  संबंधी  विधेयक  पर  चर्चा  समाप्त  हो  गई  होती  तो  नियम  193  वाली  चर्चा  हम  कभी

 आर  कर  सकते  थे  परन्तु  क्योंकि  वहू  चर्चा  at  समाप्त  नहीं  हुई  है  ग्रस्त  मैं  यह  भी  करने  को

 तैयार  हूँ  कि  एक  घंटे  के  लिए  नियम  193  केविन  चर्चा  हो  कौर  बाद  में  7  बजे  तक  दिल्‍ली

 विश्वविद्यालय  संबंधी  चर्चा  पुनः  आरंभ  की  जाये  ।  क्रम  भंग  करने  का  कोई  ठोस  कारण  नहीं  है  कौर

 इस  विधेयक  पर  चर्चा  पहले  समाप्त  होनी  चाहिए  ।

 श्री  पोल  मोदी  :  जब  हरापन  श्री  गुह  का  भाषण  बन्द  कर  के  राध  घंटे  की  चर्चा  आरंभ

 करने  का  area दिया  था  तो  उस  विधेयक पर  चर्चा  तो  उसी  समय  समाप्त हो  गई  |  wa  तो  इस

 चर्चा  से  अगला  कार्य  प्रारंभ  होना  चाहिए  वप् रों कि  प्रस्तावक  ने  चर्चा  को  वापस  ले  लिया  है  |

 श्री  समर  गुह  यदि  मद  संख्या  26  घंटे  की  है  समाप्त  हो  गई  तो

 सभापति  महोदय  सदस्य  खड़े  हो  गए  ga  बोल  रहे  किसी  भी  सदस्य  की  बात

 am  नहीं  की  जाएगी  जो  बिना  agate  बोलेगा  क  ७  का  ह  कै

 श्री  मालवीय  :  संसदीय-कार्य  मंत्री  द्वारा  कही  गई  बातें  काफी  ठीक  हैं  कौर  उन्होंने

 जो  सुभाव  दिए  हैं
 वे  दुर्भाग्यवश  विपक्ष  को  मान्य  नहीं  हैं

 कुछ  माननीय  सदस्य  :  हमने  वे  मान  लिए  थे  ।

 श्री  मालवीय  :  वे  सते  माने  गए  थे  पर  क्योंकि  इसका  कोई  समझौता  नहीं  हो  सकता
 ७  क  के  के

 सभापति  महोदय  इस  पर  अपना  निसाँक  दें
 )

 सभापति  महोदय  :  मैंने  निर्णय  किया  है  कि  क्योंकि  5-30  वाली  ara  घंटे  की  चर्चा

 प्रस्तावक  ने  वापस  ले  ली  अरत  विधेयक  पर चर्चा  6.00  बजे  तक  जारी  रहेगी  ।  6.00  बजे  कार्य

 सुची  में  दर्ज  कायें  प्रारंभ  होगा  |

 श्री  समर  गुह  अपना  भाषण  जारी  रखेंगे

 श्री  हामीम  :  संसदीय-किये  मंत्री  के  उस  प्रस्ताव  का  क्या  हुआ  जिसे  हमने  स्वीकार

 कर  लिया  था  ?

 श्री  विश्वनाथन  :  उस  प्रस्ताव का  क्या  .
 )

 सभापति  महोदय  :  शान्ति  ।  २०  मिनट  हमने  यू  ही  गँवा  दिए  हैं  ।  श्री  समर  गुह  अपना

 भाषण  जारी  रखेंगे
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 Discussion  Re.  Payment  of  Bonus  to  Workers  August  30,  1972

 Shri H.  Kachwai  :  Sir  ०७०

 Mr.  Chairman  :  What_ever  he  says  will  not  go  on  record

 Shri H.  C.  Kachwai

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  (Morena) ;  Please  give  me  an  opportunity  to  speak.
 Mr.  Chairman:  No,  please  You  may  please  sit  down.  Shri  Samar  Guha  may

 continue  his  speech

 सवा पाव  पावा  शास्ता  soy जगदीश  भट्टाचार्य  मेरा  एक  व्य  ASAE  TD  ART  ठग  यह  समभा  था  कि  वहां

 अपना  भाषण  समाप्त  कर  चुके  हैं  |

 |  थ  इचਂ  ह  aay
 सभापति  महोदय  :  इसमें  व्यवस्था  का  कोई  a  a  नही  है  ।  झरा  बैठ  जाइये  |

 श्री  समर  गह :
 wa

 मैं  भूल  गया  हूँ
 कि

 मैं
 क्या  कह  रहा  था

 ।  ाप मु पुरे  नियम

 193 के  अ्रन्तगंत  चर्चा  प्रारम्भ  करने  की  अनुमति दें  कौर  इस  विषय  पर  TR  wae दिन  बोलने  की

 अनुमति दें

 सभापति  महोंदय  :  जी  श्राप  अरपना  भाषण  इसी  समय  जारी  रख  सकते  हैं  ।

 श्री  समर  गह  :  मैं  चाहता  हूँ  कि  इस  मामले  पर  गम्भीरता  से  विचार  किया  जाये  कि  सभी

 अध्यापकों  को  समान  क्यों  किया  जा  रहा  है  ।  इसके  पीछे  कुछ  मूलभूत  कारण  हैं  ।

 सभापति  महोदय  :  श्राप  ग्र पत्ता  भाषण  कल  जारी  रख  सकते  हैं  ।

 me

 कर्मकारों  को  बोनस  की  अदायगी  के  बार  में  चर्चा

 DISCUSSION  RE.  PAYMENT  OF  BONUS  TO  WORKERS

 श्री  कार  डी०  भण्डार  पीठासीन  हुए
 D.  Bhandare  in  the  Chair

 श्री  एस०  एम ०  बनर्जी  :  बोनस  को  4  प्रतिश्त  से  8.33  प्रतिघात  बढ़ाने  के

 श्री  खाडिलकर के  arya से  सभी  मजदूरों  के  हृदय  yea  हो  रहे  हैं  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  यदि

 सरकार  ने  पुजा  की  छुट्टियों  से  पूवे  इस  बारे  में  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  तो  सभी  स्थानों  पर

 हड़तालें  आदि  होंगी  ।  बम्बई  में  हाल  में  हड़ताल  हुई  थी  ate  मजदूरों  की  मुख्य  मांग  यह  थी  कि

 बोनस  को  बढ़ाकर  8.33  प्रतिशत  कर  दिया  जाये  ।  राज  के  समाचारपत्र  में  यह  प्रकाशित  gare

 कि  बम्बई  के  दो  लाख  से  alan  मजदूरों  ने  यह  मांग  की  है  कि  बोनस  8.33  प्रतिशत  किया  जाये

 नहीं  तो  वे  2  सितम्बर  से  हड़ताल  कर  देंग े|

 सभापति  महोदय  :  इस  विषय  पर  चर्चा  के  लिए  केवल  एक  घण्टे  का  समय  ही  नियत  किया

 गया  है  ।  सात  बजे  चर्चा  समाप्त  हो  जायेगी ।

 **कार्येवाही-वृत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।

 Notr recorded. Grevoru

 182



 8  1894  कलाकारों  को  बोनस  की  अदायगी  के
 वारे

 में  चर्चा
 ना

 श्री  एस०  एम०  बनर्जी  :  इसी  प्रकार  कानपुर  के  कपड़ा  मजदूरों  ने  भी  हड़ताल  करने  का

 निर्णय  किया है  ।  मजदूरों  के  प्रत्येक  वर्ग ने  बोनस को  बढ़ाकर  8.33  प्रतिशत  करने  की  माँग  की  है  |

 मैं  नहीं  जानता  कि  पुनर्विलोकन  समिति  अपना  प्रतिवेदन  कब  प्रस्तुत  करेगी  ।

 रक्षा  तथा  डाक  व  तार  कर्मचारी  भी  बोनस  अधिनियम  को  उन  पर  लागू  करने  की

 माँग  कर  रहे  हैं  ।  हमें  बताया  गया  है  कि  सरकार  इस  की  रद्द  करने  जा  रही है  क्योंकि  इस  मामले

 पर  विचार  करना  समिति  के  free  पदों  में  नहीं  था  ।

 हमने  सुना  है  कि  इस  विषय  पर  राजनीतिक  कार्य  आन्तरिक  कार्य  समिति  अथवा

 मंत्रिमण्डल  में  विचार  किया  गया  था  ।  यह  भी  कहां  गया  है  कि  सरकार  इस  बारे  में  कठोर

 झपटायेगी  ।  बोनस  ही  एक  ऐसी  चीज  है  जिससे  मजदूर  अपने  तथा  अपने  बच्चों  के  कपड़े  शादी

 बनाता  है  ।  वेतन  तो  प्रतिदिन  की  अ्रावश्यकताश्ों  पर  ही  खं  हो  जाता है  ।  सरकार  स्वतंत्रता

 के  25  वर्ष  पहचान  भी  कीमतों  को  बढ़ने  से  रोकने  में  भ्र सफल  रही  है  ।

 माननीय  मंत्री  को  शभ्राइवासन  देना  चाहिए  कि  समिति  कम  से  कम  अन्तरिम  रिपोर्ट  शीघ्र

 ही  दे  देगी  जिससे  मजदूरों  के  बोनस  को  4  प्रतिशत  से  बढ़ाकर  8.33  प्रतिशत  किया  जा  सके  ।  यदि

 ऐसा  नहीं  किया  तो  बंगाल  तथा  मर्त्य  राज्यों  में  हड़तालें  होने  जा  रही  है  |

 रेलवे  तथा  डाक  व  तार  विभागों  के  कर्मचारियों  को  भी  बोनस  दिया  जाना  चाहिए  ।

 quasar  समिति  में  यह  निर्णय  किया  गया  था  कि  बोनस  को  4  प्रतिशत  से  बढ़ाकर  8.33

 प्रतिशत  किया  जाये  कौर  यह  प्रश्न  मदन  समिति  को  सौंपा  जाये  ।

 शी  के ०  एन०  पीठासीन  हुए
 Shri  K,  N.  Tiwary  in  the  Chair

 माननीय  मंत्री  यह  बतायें  कि  इस  बारे  में  विलम्ब  कयों  किया  जा  रहा  है  ।  क्या  यह  सच

 है  कि  माननीय  सदस्य  किसी  एक  बात  पर  सहमत  नहीं  हो  रहे  जहां  तक  केन्द्रीय  सरकार  के

 कर्मचारियों  का  सम्बन्ध  है  वेतन  भ्रायोग  ने  प्रभी  तक  अपना  प्रतिवेदन  नहीं  दिया  है  ।  मुल्य  बढ़ते  जा

 रहे  हैं  और  जीवन  निर्वाह  सूचकांक  228  से  बढ़  गया  है  ।  सरकार  ने  अन्तरिम  सहायता  देने  के

 बारे  में  प्रभी  तक  कोई  निराले  नहीं  किया  है  |

 aa  इण्डिया  ट्रेड  यूनियन  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  के  संगठनों  को  कौर  से

 मैं  माननीय  मंत्री  से  अनुरोध  करूगा  कि  खाडिलिकर  फार्मूले  को  लागू  करें  ।

 सरकार  ने  इस  बारे  में  कठोर  रवैया  भझ्रपनाया  है  ।  सरकार  जब  बीमा  कम्पनियों  की  38

 करोड़  रुपये  दे  सकती  है  कौर  10  करोड़  रुपये  भूतपूर्व  नरेशों  को  दे  सकती  है  तो  वह  सरकारी

 कर्मचारियों  को  बोनस  क्यों  नहीं  दे  सकती  ।  मेरा  अनुरोध  है  कि  सरकार  पूजा  की  छुट्टियों  से  ga

 ही  इस  बारे  में  शीघ्र  निकाय  ले

 मघ  दंडवते  :  :  कुछ  समय  पूर्व  समाचारपत्रों  में  इस  भ्राता  का  समाचार

 छपा  था  कि  केन्द्रीय  मंत्रि  मंडल  ने  पूजा  की  छुट्टियों  के  प्री  मजदूरों  को  भ्रनुग्रह-श्रनुदान  देने  का

 निर्णय  किया  है  ।  इस  समाचार  में  यह  भी  था  कि  बोनस  की  समस्या  के  बारे  में  बोनस  पूर्वावलोकन
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 समिति  के  सदस्यों  में  तीव्र  मतभेद  हैं  ।  ऐसे  भी  समाचार  जाये  हैं  कि  नियोक्ता  बोनस  की  न्यूनतम

 राशि  को  बढ़ाने  के  विरुद्ध  हैं  परन्तु  ag  बोनस  अघिनियम  को  कमंचारियों  के  ger  वर्गों  पर  लागु

 करने  के  विरुद्ध  नहीं  हैं  ।  क्या  सरकार  ने  पूजा  की  छुट्टियों  से  ga  भुगतान  करने  का  कोई  fata

 किया  है  ?  ऐसे  भी  समाचार  छपे  थे  कि  सरकार  इस  समिति  को  ही  समाप्त  करने  जा  रही  है  ।  मेरा

 निवेदन  है ंकि  समिति  को  समाप्त  करने  में  समस्या  समाधान  नहीं  होगा  ।  मैं  जानना  चाहता

 हू ंकि  वास्तव  में  सरकार  की  बोनस  के  बारे  में  नीति  क्या  है  ।  सरकार  को  श्रपनी  नीति  स्पष्ट

 करनी  चाहिए  ।

 हमारे  विचार  में  मजूरी  को  उत्पादकता  के  साथ  जोड़ने  वाला  सिद्धान्त  बहुत  खतरनाक

 प्रत्यक्ष  में  तो  ऐसा  लगता  है  कि  मजदूरों  को  उत्पादन  बढ़ाने  में  प्रोत्साहन  मिलेगा  ।  परन्तु

 उत्पादन  केवल  मजदूरों  पर  ही  निभेर  नहीं  करता  है  ।  कच्चे  माल  की  उपलब्धता  उसके  मुल्यों  का

 स्तर  अदि  पर  भी  उत्पादन  निरभर  करता  है  |

 मैं  श्रम  मंत्री  को  बताना  चाहता  हूं  कि  चूँकि  बोनस  के  लिए  आन्दोलन  आरम्भ  हो  गया

 है  इस  लिए  अनेक  लोकतंत्रीय  प्रवृत्तियां  भी  उत्पन्न  हो  रही  बम्बई  नगर  निगम  ने  इस

 प्रायः  का  संकल्प  पास  किया  है  कि  उसके  कर्मचारियों  को  एक  महीने  का  वेतन  अनुग्रह  के

 रूप  में  दिया  जाये  ।  इसमें  राज्य  सरकार  तथा  निगम  के  बीच  भंगड़ा  उत्पन्न  हो  गया  भ्र ौर  सरकार

 को  इस  मांग  को  रोकने  के  लिए  कानून  बनाना  पड़ा  ्य बस्ट प  के  कर्मचारियों  को  8.33  प्रतिशत  बोनस

 देने  का  श्रीनिवासन  दिया  गया  था  परन्तु  शरत  उतार  कुछ  प्रतिबन्ध  लगाये  जा  रहे  हैं  जिससे  स्थिति

 खतरनाक  होती  जा  रही  है  ।

 सरकार  को  सेन्ट्रल  ट्रेड  युनियन  संगठनों  से  मिलकर  इसका  समाधान  करना  चाहिए  |

 परन्तु  सरकार  को  झ्र लोकतंत्रीय  प्रक्रिया  नहीं  अपनानी  चाहिए  ।

 श्री  दीनेन  भट्टाचार्य  :  बोनस  की  न्यूनतम  राशि  को  4  प्रतिशत  से  8.33  प्रतिशत

 करने  पर  दूसरे  सदन  में  चर्चा  हुई  थी  ate  श्री  खाडिलकर  ने  इस  बात  को  उचित  माना  था  |

 परन्तु  इस  मामले  के  पूर्वावलोकन  के  लिए  समिति  बनाने  में  अनेक  महीने  लग  गये  ।  अब  ऐसे

 समाचार  श्री  रहे  हैं  कि  समिति  के  सदस्य  ase  में  किसी  बात  पर  सहमत  नहीं  हो  रहे  किसी

 ने  यह  भी  सुका  दिया  है  कि  जो  कम्पनियाँ  लाभ  अजित  कर  रही  हैं  वे  8.33  प्रतिशत  बोनस  दें

 श्र  दूसरी  कुछ  कम  बोनस  दें  ।  मैं  मजदूरों  की  एक  बड़ी  संख्या  की  भ्रांत  से  यह  बताना  चाहता  हूँ

 कि  हम  इस  भेदभाव  की  नीति  को  स्वीकर  नहीं  करेंगे  ।

 बोनस  का  उत्पादकता  उत्पादन  अथवा  लाभ  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।  बोनस  का  विचार

 तो  स्थगन  मजदूरी  के  रूप  में  भारत  में  श्राप  था  |  यदि  बोनस  पुनर्विलोकन  समिति  अपना  प्रतिवेदन

 देने  में  विलम्ब  करती  है  तो  सरकार  को  8.33  प्रतिशत  बोनस  दिये  जाने  की  घोषणा  करनी

 चाहिए  |  यह  बात  रक्षा  तथा  ea  सरकारी  उपक्रमों  तथा  नगरमहापालिकात्रों  में  मजदूरों  पर

 भी  लायू  होनी  चाहिए  |

 बम्बई  निगम  पर  सरकार  द्वारा  यह  दबाव  डाला  गया  है  कि  वह  अनुग्रह
 नूद

 as  की  बात

 को  स्वीकार  न  करे  ।  परिणामस्वरूप  सभी  स्थानों  पर  हड़ताल  चल  रही  है  ।  कलपना  के
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 30  1972  कर्मकारों  को  बोनस  की  अदायगी  के  बारे  में  चर्चा

 रिंग  तथा  oer  कर्मचारी  आगामी  15  तारीख  को  बोनस  दिवस  मनाने  जा  रहे  हैं  ।  यदि  सरकार

 ने  बोनस  की  घोषणा  में  विलम्ब  किया  तो  परिणाम  की  वह  स्वयं  जिम्मेदार  होगी  अरत  मैं  श्री

 खाडिलकर
 से  अ्रनुरोध  करूंगा  कि  बोनस  की  तुरन्त  घोषणा  बोनस  पुनर्विलोकन  समिति

 को  पर्याप्त समय  दिया  जा  चुका है

 eat  कृष्णन
 :  :

 गत  दस  वर्षों  में  देश  के  औद्योगिक  उत्पादन में  42.5

 प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  यह  सारा  कार्य  देश  के  मजदूरों  द्वारा  ही  किया  गया  है  ।  परन्तु  1960-61

 के  मुल्यों को  देखते  हुए  प्रति  व्यक्ति राय  में  केवल
 18  प्रतिश्त  की  ही वृद्धि हुई  है

 लघु  दण्डवत  ने  कहा  है  कि  यदि  8.33  प्रतिशत  की  दर  से  बोनस  दिया  जाये  तो  कुल

 200  से  250  करोड़  रुपये  की  राशि  देनी  पड़ेगी  जब  ।  4661  करोड़  का  उत्पादन  भ्रमित  हुमा  हो

 तो  200  अथवा  250  करोड़  रुपये  की  राशि  कुछ  ग्रीक  नहीं  है  ।

 बोनस  झ्र धि नियम  के  पास  होने  के  पहचान  1965  में  बोनस  की  राशि  चार  प्रतिशत  नियत

 की  गई  परन्तु  इन  सात  वर्षों  में  रुपये  के  मुल्य  में
 50  प्रतिशत  की  कमी  हो  गई  है  ।

 समूचे  देश  में  8.33  प्रतिशत  बोनस  दिया  जाना  आवश्यक  है  ।  1969-70
 में  मजदूरों  की  प्रति

 व्यक्ति  राय  एक  रुपया  भी  नहीं  दी  ।

 ऐसी  arar  थी  कि  बोनस  अधिनियम  से  ata  मतभेद  दूर  हो  जायेंगे  परन्तु  इससे  ate

 समस्याएं  उत्पन्न  हो  गयी  हैं  मैं  जाननां  चाहता हूँ  कि  बोनस  समिति  अपना  प्रतिवेदन  कब  तक

 दे  देगी ।

 कोयम्बटूर  के  कपड़ा  मिलों  के  मालिक  गत  वर्ष  अपने  मजदूरों  को  8.3  प्रतिशत  बोनस  देने

 पर  सहमत  हो  गये  थे  ।  उस  समय  श्री  डी०  संजी वे या  ने  यह  माल  वापिस  दिया  था  कि  सरकार

 बोनस  अधिनियम  में  संशोधन  करेगी  ।  पन्त  सरकार  को  बोनस  अधिनियम  में  संशोधन  करने  वाला

 विधेयक  तुरन्त  सभा  में  पेश  करना  चाहिए  ।

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  (Morena):  I  support  the  8.33  percent  increase  in

 quantum  of  minimum  bonus.  To-day  bonus  is  not  given  in  many  Departments  of  the

 Government  like  Railways,  P  &  T  Department,  Municipalities  etc.  and  demands  for  its

 payment  have  been  made  at  several  occasions  but  the  has  done  nothing  पा  this

 regard,  Many  disputes  take  place  in  the  country  in  respect  of  the  demand  for  an  increase

 in  the  quantum  of  minimum  bonus.  It  is  a  general  practice  in  small  factories  that  reduced

 number  of  workers  is  shown  in  the  registers  so  that  they  do  not  come  within  the  purview  of

 Provident  Fund  and  bonus.  It  is  my  demand  that  the  limit  of  workers  should  be  reduced

 to  10  so  that  the  workers  can  not  be  deprived  of  the  benefits  of  provident  fund  and  bonus.

 Last  time  a  dispute  arose  on  the  bonus  issue  ina  factory  of  the  Birlas  at  Nagda

 where  several  workers  were  killed  in  firing.  The  workers  demanded  40  percent  bonus  but

 the  Birlas  were  reluctant  to  cope  with  their  demand.  The  employees  and  the  workers  are

 having  this  impression  that  the  industrialists  and  the  government  are  in  hand  and  glove  with

 तमिल  में  दिये  गये  भाषण  के  भ्र ग्र जी  अनुवाद  का  संक्षिप्त  हिन्दी  रूपान्तर  |

 Summarised  translated  version  based  on  english  translate
 of  the  speech

 delivered
 in  Tami).
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 Re,  Payment  of  Bonus  to  Workers  August  30,  1972
 a ए  फ  ल्‍एएए।एएए।ल्‍एल्‍एल्‍एएल्‍एए  ——  ee

 other  I  request  you  to  take  stringent  measure  for  the  benefit  of  the  workers  and
 bonus  should  be  given  to  them  before  Dussera  festival

 थी  राजा  कुलकर्णी  :  (ArTE-TAC-T4)  :  बोनस  पुनरीक्षण  समिति  ने  इस  वर्ष  विलम्ब

 से  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया  सरकारी  तथा  औद्योगिक  कर्मचारी  एवं  सभी  मंदिर  सेब  यह  स्पष्ट

 करते  हैं  कि  बोनस  के  मामले  को  महरी  सम्बधी  नीति  का  सभा  जाना  चाहिए  ।  सारा

 मामला  बोनस  को  4  से  8.33  प्रतिश्त  तक  बढ़ाने  के  बारे  में  इस  प्रदान  पर  नियोजकों  ने

 आलोचना  की  है  परन्तु  मैं  नहीं  समझता  fe  सरकार  को  नियोजकों  .  की  आलोचना  st  क्या

 भय  है  ।

 मजदूर  संघों  का  यह  कहना  है  कि  न्यूनतम  बोनस  की  मात्रा में  वृद्धि  करने  से  प्रबन्ध  की

 कार्यकुशलता  बढ़  जायेगी  |  यदि  सरकार  वास्तव  प्रबन्धकों  की  कार्यकुशलता  तथा  के

 कार्यकरण  में  सुघार  करना  चाहती  है  तो  सबसे  अच्छा  उपाय  यही  है  कि  न्युनतम  बोनस  को  4  से

 8.33  प्रतिश्त तक  बढ़ा  देता  चाहिए ।

 Shri  Ram  Singh  Bhai  (Indore)  Thé  réspotisibility  for  payment  of  11111.0 1711.0  bonus
 of  8-33  percent  is  not  the  responsibility  of  mill-owners:  and  workers  but  it  is  the  hon.
 Minister  who  is  responsible  for  it.  Under  the  Bonus  Act,  the  borius  for  the  year  ending
 31st  December  should  be  paid  by  3181.  If  the  bonus  is  not  paid  by  this  date,  an  impression
 will  prévail  that  they  have  violded  the  Bonus  Act

 Under  the  Khadilk:r  Formula  some  bonus  for  the  year  1970  was  paid  in  advance
 It  is  given  in  Bombay  Agreement  that  if  no  decision  is  arrived  at  within  eight  months  the

 bonus  for  the  year  1970  paid  in  advance  will  be  deducted  from  the  bonus  for  1971  What  a

 paradox  ?  In  such  situation  what  can  the  workers  do  except  going  on  strike  ?

 This  issue  of  bonus  should  not  be  made  a  political  issue  This  issue  which  ought
 to  have  been  sorted  out  in  1971  is  not  being  solved  in  1972.  Itis  a  sad  affair

 Shri  M.C.  Daga  (Pali)  Prices  are  hitting  sky  and  the  only  demand  of  the  workers

 for  an  increased  bonus  The  mitles  at  Pali  make  profits  to  the  tune  of  lakhs  of  rupees
 Thé  workers  of  Pali  mills  should  06  given  12  to  13  per  ceat  of  minimum  bonus

 श्री  पी  मेहता  भावनगर  :  बजट  सत्र  में  मैंने  कहा  था  कि  यदि  न्यूनतम  बोनस  के

 मामलों  को  झ  तिम  रूप  नहीं  दिया  जातों  तो  sr fiat  को  विवश  हॉकर  हड़तालें  करनी  यूँ गी  ।  जैब

 पय  श्रम  मंत्री  8.33  प्रतिशत  न्यूनतम  बोनस  सुत्र  के  प्रणेता
 हैं  तो  देश  के  मजदूर  यह  नहीं  समान

 पारे  हैं  कि  किस  कारणों  से  इंस  मामलें  में  hae  निर्णय  किये  जाने  में  ata  बिलम्ब  हो

 रहा

 मैं  मंत्री  महोद॑य॑  से  कुछ  प्रश्नों  के  स्पष्ट  उत्तर  चाहता  हूँ  ।  मैं  जानना  चाहता हूँ  कि

 रिम  प्रतिवेदन  कब  तक  प्रस्तुत  कर  feat  जायेगी  ।  क्यो  सं रें कार  नियोजकों  की
 येह  maze  देगी  किं

 वे  8.33  प्रतिशत  न्यूनतम  बोनस  के  आघार  पर  war  की  गई  whee  राशि  वापस  न  काटें  ।  क्या

 सरकार  सरकारी  उपक्रमों  और  वार्णिस्यिकं  सेंस्थात्रों कों को  ty  मजदूरों  कों  की  दर  से

 बॉस  देनें  के  लिए  अ्रनुदेश  देंगी
 ?
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 कलाकारों
 कों  बोनस  की  अदायगी  के  बारे  चची

 श्रम  कौर  पुनर्वास  मंत्री  प्यार  खाडिलकर :
 हं  यह  aT  था  कि  ea  को दृष्टिगत  रखते  हुए  माननीय  सदस्य  बोनस  बढ़ाने  की  मांग  करेंगे  परन्तु  इस  बारे में  बु  कुछ

 असंतोष है  ।

 मैं  सभा  को  सुचित  करना  चाहता  हूँ  कि  सरकार  को  यह  ज्ञात  है  कि  बोनस  में  वृद्धि  की

 मांग  की  जा
 रही  एक

 बार  राज्य
 सभा  में  इस  अदाय  का  विधेयक  पुरःस्थापित  किया

 गया
 था  कि  न्यूनतम  atta

 4
 प्रतिशत  से  बढ़ाकर  8.33  प्रतिश्त कर  दिया  जाय

 इस  विधायक  का  सरकार  ने  समर्थन  नहीं  किया  है  ।  उस  समय  मैंने  कहा  था  कि  बोनस

 अ्रदायगी  अधिनियम  की  योजना  का  पुनरीक्षण  किया  जायेगा  ।

 5  1972  को
 उक्त  समिति

 की
 बम्बई  में  हुई  प्रथम

 don
 में  qa  भी

 भ्रामंत्रित  किया
 गया  था  ।  मैंने  यह  उल्लेख  किया  था  कि  पुजा  ak  दिवाली  जैसे  त्योहारों  पर  औद्योगिक  ak

 व्यापारिक  गृहों  के  लिए  यह  एक  प्रथा  सी  बन  मई  हैं  कि  वें  श्रमिकों  में  बोनस  वितरित  करे  ।

 शर्त  मैंने
 इस

 बात
 की  कौर  संकेत  किया

 था
 कि  गत  वर्ष  के  अनुभव

 को
 ध्यान  में  रखते  हुए

 समिति  शीघ्रातिशीघ्र  अपना  निर्णय  करेगी  ।

 वर्तमान  योजना
 को

 लाभ  से  निहित  सम्बन्ध  है  मैं  यह  बात  इसलिए  स्पष्ट  कर
 रहा  हूँ

 क्योंकि  प्रीमियम  में  ऐसा  उपबन्ध  है  कि  यदि  किसी  वर्ष  में  वितरण  के  लिए  बचत  न  भी  हो  तो

 4  प्रतिशत  बोनस  की  अदायगी  करने  के  लिए  संस्थान  बाध्य  बोनस  की  मात्रा  बढ़ाने  अथवा

 इसका  स्वरूप  निर्धारण  करने  के  बारे  में  बोनस  पुनरीक्षण  समिति  का  प्रतिवेदन  मिलने  पर  राष्ट्रीय

 अर्थव्यवस्था  के  संद  में  सरकार  इसका  पुनरीक्षण  इस  भ्र वस् था  में  हमें  इन  मामलों  पर  पहलें

 से  ही  निकाय  नहीं  कर  चाहिए  |

 mal  माननीय  सदस्य  श्री  बनर्जी  ने  मूल्यों  के  बारे  में  प्रशन  उठाया  |  क्या  उन्होंने  बोनस  की

 मांग  को  की  समूची  पृष्ठभूमि  को  दृष्टिगत  रखते  हुए  प्रदान  किया  ?  यदि  वह  मूल्यों

 मजूरी  को  सामान्य  स्तर  अ्रौर  उत्पादिता  के  संदर्भ  में  यह  कहते  तो  उचित  था

 श्री  बनजों
 :  बहुत  से  उद्योग  में  निस्संदेह  उत्पादन  बढ़ा  है  |

 श्री  खडिलफर  :  मैं  यह  नहीं  कह  रहा  परन्तु  मांग  उचित  संदर्भ  में  होनी  चाहिए  ।

 श्री  राजा  कुलकर्णी  :  उत्पादिता  के  साथ  न्यूनतम  बोनस  का  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।

 श्री  खाडिलकर :  इस  बारे  में  जहां  तक  माननीय  सदस्यों  के  विचारों  का  सम्बन्ध

 मैं  विवाद  में  नहीं  पड़ना  चाहता हूँ  ।  इस  समय  प्रदान  यह  है  कि  अनेक  माननीय  सदस्यों ने  यह

 कहा  है  कि  पूजा  दिवाली  के  अवकाश  हो  रहे  हैं  और  स्वाभाविक  ही  है  कि  श्रमिकों  में  क्षोभ  है

 तथा  मजदूर  संघ  के  नेता  बोनस  के  टर्न  के  बारे  में  चिंतित  हैं  ।  उनकी  चिता  सही  है  ।  परन्तु  श्री

 बनर्जी  का  यह  कहना  उचित  नहीं  है  कि  बम्बई  में  हड़ताल  होने  जा  रही  है  ।  क्या  माननीय  सदस्य

 ने  इस  बात  पर  विचार  किया  है  कि  ag  किसका  प्रतिनिधित्व  करते  हैं
 ?

 वह  केवल  संगठित  क्षेत्र  का

 187



 Discussion  Re.  Payment  of  Bonus  to  Workers  Bhadra  8,  1894  (Saka)

 —s  ा

 प्रतिनिधित्व  करते  हैं  क्या  उन्हें  पता  है  कि  रोजगार-प्राप्त  कौर  बेरोजगार  लोगों  के  बीच  खाई  बढ़

 रही  है  ।

 गतवर्ष  के  बम्बई  का मूले  का  उल्लेख  किया  गया  है  जो  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  हर  प्रकार

 की  तदर्थ  व्यवस्था  थी  ।  यह  न्यूनतम  बोनस  को  बढ़ाने  का  वचन  नहीं  था  अपितु  इसमें  यह  संकेत  था

 कि  कुछ  भ्रम्निम  भुगतान  के  लिए  साथ-साथ  पुनरीक्षण  किया  जायगा  ।

 श्रथेव्यवस्था  सम्बन्धी  सभी  नीतियों  शभ्रौर  वेतन  बोनस  सम्बन्धी  नीतियों  जसे  इन  सभी

 मामलों  पर  समूची  we  व्यवस्था  की  पृष्ठ  भूमि  को  हष्टिगत  रखे  हुए  ra  पर  उचित  विचार

 किया  जायेगा  |

 श्री  मेहता  ने  जानना  चाहा है  कि  प्रतिवेदन  कब  तक  प्रस्तुत  कर  fear

 इस  बारे  में  मेरा  यह  कहना  है  कि  हम  समिति  को  ऐसा  कोई  निदेश  जारी  नहीं  करते  ।

 पुनरीक्षण  होने  तक  aire  धनराशि  की  वसुली  के  wet  पर  सभी
 औद्योगिक  संस्थापकों

 की  स्वयं  उनके  संगठनों  द्वारा  प्रत्यक्ष  रूप  से  कहा  नहीं  गया है  अपितु  परामर्श  दिया  गया  है  कि

 अपनायी  गई  aire  धनराशि  को  वसूल  न  करें  तथा  लगभग  सभी  औद्योगिक  मालिकों  ने  वह  सुभाव

 स्वीकार  कर  लिया  है  ।

 मैं  श्री  बनर्जी  के  प्रदान  के  उतर  में  कहना  चाहूंगा  कि  सरकारी  करमचारियों  सरकारी  उपक्रमों

 संस्थानों  डाक  तथा  रक्षा  संस्थान  वेतन  आयोग  के  ग्रत्तगत  हैं  |

 भ्रपनो  भाषण  समाप्त  करते  हुए  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  सरकार  तथा  समिति  इस  मामले

 के  बारे  में  चितित  है  ।  ऐसे  लोगों की  जोर से  भी  मांग  की  गई  है  कि  जो  इस  योजना  के  प्रश्नगत
 नहीं  ara  हैं  ।  मैंने  उसे  नोट  कर  लिया

 श्रमिकों  के  नेतायों  को  संकुचित  दृष्टिकोण  नहीं  रखना  चाहिए  i  प्रो०  मधु  दंडवते  मुक्त  से

 इस  पर  सहमत  होंगे  कि  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  उत्पादन  बढ़ाया  जाना  चाहिए  ।

 इसके  पश्चात  लोक-सभा  शुक्रवार
 1  1894  के  ग्यारह

 बज  तक  के  लिये  स्थगित हुई  ।

 Tha  Lok  Sabha  then  adjourned  till  Eleven  of  the  Clock  on  Friday  September  1,  1972/

 Bhadra  10,  1894  (Saka).
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